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 प्रश्नों  के  मोखिक  उत्तर

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  263  श्री  प्रघानी  ।

 ]
 भरी  बालकवि  बेरागो  :  यदि  प्रधान  से  काम  हो

 अध्यक्ष  महोदय  :  कहां  से  लाऊ  ।

 ]
 परियोजना  का  पूरा

 +263,  श्रो  के०  प्रधानी
 भी  जगन्नाथ  पटनायक

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नेशनल  अल्यूमीनियम  कंपनी  लिमिटेड  की  परियोजना  लागत  में

 1000  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  हो  गई  है  ?

 कया  चालू  वर्ष  के  दोरान  की  बाक्पाइट  खान  चालू  हो  जाएगी  और
 आठ  लाख  मीट्रिक  टन  की  क्षमता  वाले  अल्यूमीनियम  संयंत्र  से  पहले  चरण  द्वारा  1985
 तक  उत्पादन  छुरू  कर  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 यदि  तो  सरकार  का  के  परि«्यय  में  वृद्धि  करके  बजट  में  कितनी

 सहायता  देते  का  विचार  है  ;

 लागत  में  ओर  अधिक  वृद्धि  न  होने  देने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  तथा
 क्या  आवश्यक  खर्चे  पर  परियोजना  अधिकारियों  द्वारा  कोई  रोक  लगाई  जा  रही  है  ;

 ।
 :  क्या  इस्पात  छान  और  कोयला  मसस्त्री  यहू  बताने

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्षया

 क्‍या  इससे  के  अलुमिना  अथवा  धातु  के  प्रति  टढत  उत्पादन  की  लागत  पर

 प्रभाव  पड़ेगा  :  और

 1
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 7  झदे  तो  कितता  तथा  रह  संयंत्र  बाजार
 में

 प्रतिस्पर्धा  करने  में  किस  प्रकार

 समर्थ  होगा  ?  .

 स्लान  और  कोयला  मंत्री  बसंत  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा

 विवरण

 नाल्‍कों  का  इस  समय  विचा  राधीन  संशोधित  लागत  उप्तके  1980

 के  मूल  1242  करोड़  रुपए  का  अनुमान  जो  1980  की  प्रथम  तिमाही  के  मूल्यों  पर
 आधारित

 की  तुलना  में  222  करोड़  रुपए

 परियोजना  को  पूरा  करने  का  कार्यक्रम  इस  प्रकार  है  :--

 बाक्सा हट  खान  1985

 1986

 एल्यूमिनियम  1986

 कम्पनी  के  पूंजीगत  क्षर्य  की  वित्तपूति  अशतः  यूरो-डालर  ऋण-फच  उधार  से

 तथा  देष  की  पूर्ति  सरकार  के  बजट  स्रोतों  से की  जा  रही  है  ।  वर्ष  1984-85  तक  1129  करोड़

 रुपए  का  संचयी  व्यय  हुआ  है  तथा  वर्ष  1985-86  के  लिए  412  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  है
 जिसे  बढ़ाकर  720  करोड़  रुपए  करने  का  प्रस्ताव  है  |  भय

 और  संशोधित  लागत  अनुमान  1985  की  प्रथम  तिमाही  के  मूल्यों  पर  आधा+

 रित  है  तथा  90  प्रतिशत  सौदे  प्रमाणित  मूल्य  के  श्राधार  पहले  ही  किए  जा  चुके  ले

 सौदों  के  बारे  में  कड़ा  नियंत्रण  बरता  जा  रहा  है  ।

 (a)  जी  पूंजी  लागत  में  वृद्धि  का  प्रभाव  मुल्याह्हास  और  याज  प्रभावों  पर  पड़ा  है  ।

 नाल्‍को  के  एल्यूमिना  और  एल्यूमिनियम  उत्पादन  की  लागत  व्यापक  तौर  पर

 विभिन्‍न  आदान-सामग्री  के  समग्र-समय  पर  प्रचलित  मूल्य  पर  निर्भर  करती  है  ;  लेकिन  नाल्‍्को

 को  नूतन  प्रोद्योगिकी  का  लाभ  प्राप्त  एल्यूमिनियम  का  बिक्री  मुल्य  अनिबाय  वस्तु  क्रधिनियम

 के  अधीन  विनिर्यमित  होता  जो  सभी  उत्पादकों  को  उचित  मूल्य  की  गारंटी  देता  है  और  साथ

 ही  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  भी  रक्षा  करता  है  ।

 क्षी  जगन्नाथ  पटनायक  :  महोदय  यह  पता  चला  है  कि  परे  संध्षार  में  उपलब्धता  भ्रौर

 वाणिज्यिक  व्यवहायंता  को  देखते  हुए  अल्यमितियम  संयंत्र  श्रम  होते  जा  रहे  हैं  उन्हें  गम्भीर
 समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  पह  जानना  चाहता

 हूँ  कि  क्या  एल्युमिनता  और  एल्युमिनियम  की  उत्पादन  लागत  और  बिक्री  मुल्य  दोनों  के  बारे  सं

 समय-समय  पर  कोई  अध्ययन  किया  जा  रहा  यदि  तो  क्या  निष्कर्ष  रहा  है  ?

 हो  बसंत  साठे  :  यह  सच  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  एल्युमिनियम  का  मुल्य  12500

 प्रति  टन  से  18000  रुपए  प्रति  टन  तक  है  ओर  भारत  में  आवमाइट  जिससे  हम  एल्युप्रिता
 भोर  एल्युमिनियम  बना  सकते  बहुत  बड़ा  भडार  है  कितु  मुख्य  अड़चन  बिजली  को  है  ।
 एल्युभिनियम  उत्पादक  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  प्रत्तिद्ध  है  कि  इसमें  बिजली  की  खपत  बहुत  ज्यादा

 होती  जब  तक  एल्युमिनियम  के  उत्पादन  के  लिए  कम  दर  प९  पर्याप्त  बिजली  उपलब्ध

 नहीं  होगी  तब  तक  भारत  में  सर्वोत्तम  कच्चा  माल  अर्थात्‌  आक्साइट  के  होते  हुए  भी  अन्तर्राष्ट्रीय

 9  ;  च््ज्म्ह
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 |  की  तुलना  में  महंगा  ही  इसके  बावजूद  भी  हम  ओर  अभी  हाल  ही  में
 ताल्‍्कोਂ  परियोजना  जेसी  विभिन्‍न  परियोजनाओं  पर  काम  कर  रहे  हैं  जहाँ  हम  देशों  में  ह्वी  खपत

 के  लिए  तथा  देश  में  एल्युमिनियम  के  आयात  पर  होने  वाले  ख्  बचाने  दोनों  के  लिए
 नियम  का  उत्पादन  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  चूंकि  एल्युमिनियम  के  उत्पादन  में  बिजली  की  खपत  ज्यादा

 होती  है  यह  निर्णय  किया  गया  कि  आरक्षित  बिजली  संयंत्र  की  ब्यवस्था  की  जाय  जिसमें

 120  मेगावाट  क्षमता  के  पांच  एकक  हों  जिससे  कुल  अधिन्नपित  क्षमता  600  मेगावाट  हो  ।  कितु

 यह  पता  चला  है  कि  इन  एककों  में  से  प्रत्येक  को  10  माह  तक  प्रचालन  के  बाद  दो  मास  तक

 फा  रखश्लाब  के  लिए  बन्द  करना  होगा  ।  मोटे  तोर  पर  एक  वर्ष  में  एक  एकक  के  बिजली  के

 उत्पादन  की  हानि  होगी  इस  बात  को  ध्यान  में  रस्तते  हुए  क्या  120  मेगावाट  क्षमता  के  दो

 रिक्त  आरक्षित  बिजली  संयंत्रों  की  व्यवस्था  किए  जाने  पर  विचार  भा  रहा  है  ?

 क्री  बसंत  साठ  :  हम  और  दोनों  में  आरक्षित  बिजली  संयंत्र  के  लिए

 पहले  से  ही  योजना  बना  रहे  हैं  भोर  इन  बिजली  संयंत्रों  में  इन  एककों  की  आवश्यकता  की  पूर्ति
 के  लिए  पर्याप्त  क्षमता  है  ;  अतः  जहां  तक  आरक्षित  बिजली  संयंत्रों  का  संबंध  है  कोई  कमी  नहीं

 होगी  ।

 श्री  मधु  वण्दबते  :  मैं  अपने  पिछले  अनुप्‌ रक  प्रदन  जो  कि  मुर्य  प्रइन  से  ही
 सम्बन्धित  के  सिलसिले  में  एक  अनुप्‌ रक  प्रइदन  पूछना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोठय  :  पिछले  भ्रश्न  के  भी  संदर्भ  में  ।

 प्रोਂ  मधु  वंडबते  :  अनेक  भागों  में  भी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  संदर्भ  के  संबंध  में  ।

 )

 प्रोਂ  मधु  दंडवते  :  एक  बार  इस  समस्या
 का

 मैंने  उल्लेख  किया  था  ।  मैंने

 माननीय  मंत्री  क्षे  प्रष्त  किया  था  कि  एल्युमिनियम  के  उद्घाटन  में  बिजली  की  खपत  अधिक  होती

 है  ओर  एल्यूमिना  के  उत्पादन  में  बिजली  की  खपत  कम  होती  महाराष्ट्र  में  पिछड़े  कोंकण

 क्षेत्र  में  ०००

 डा०  कृपासिधु  भोई  :  यह  इससे  संबंधित  नहीं  है  ।

 प्रोण  मघ  दंडवते  :  निर्णय  उन्हें  लेने  दीजिए  ।  आप  तो  अध्यक्ष  नहीं  अगली  बार  मैं

 आपका  समर्थन  करूंगा  ।  यह  संबंधित  ही  उन्होंने  दो  संयंत्रों  के  बारे

 में  प्रदन  पछे  हैं  और  वह  आरक्षित  संयंत्रों  की  ब।त  कर  रहे  हैं  ।  यह  उसी  से  संबंधित  है  यह

 थिकित्सा  जैसी  समस्या  नहीं  है  ।

 डा०  कृपासिषु  भोई  :  महोदय  यदि  आप  इस  तरह  इजाजत  देते  रहे  a

 सु  )

 9...  प्रो०  भधु  बंडबते  :  आप  अभी  भ्रष्पक्ष  नहीं  बने  हैं  ।

 धान  )

 मैं  माननीय  मंत्री  से  यही  पूछ  रहा  हूं  कि  जब  पिछली  बार  मैंते  कहा था
 कि  म्रहाराष्ट्र  के

 पिछले  कोंकण  क्षेत्र  में  भारत  अल्युमिनियम  परियोजना  लम्बित  पड़ी  है  भर  उनकी  यह  शिकायत
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 हक  ही  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  अल्युमिनियम  के  निर्माण  के लिए  आवश्यक  बिजली  प्रदान  नहीं

 कर  पाई  और  मैंन  उन्हें  कहा  है  कि  वहां  एल्युमिनियम  के  निर्माण  के  स्थान  पर  यदि  एल्यूमिना
 के  निर्माण  की  व्यवस्था  की  जाए  तो  बिजली  को  खपत  भी  कम  होगी  ।  तो  उन्होंने  उत्तर  दिया

 था  सम्भावनाओं  का  पता  लगाएंगे  ।  यदि  महाराष्ट्र  सरकार  बिजली  दे  पाए  तो  हम  इस

 प्रस्ताव  का  अध्ययन  करेंगे  ।”  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  महाराष्ट्र  के सभी  संसद  सदस्यों  की

 मुख्य  मन्‍्त्री  और  महाराष्ट्र  मे ंसभी  अन्य  संबंधित  मंत्रियों  के  साथ  बंठक  हुई  थी  तथा  यदि  आप  बहाँ

 एलुमिना  का  निर्माण  किया  जाए  तो  मुख्य  मन्‍्त्री  बिजली  देने  के  लिए  तैयार  एलुमिनां  के

 लिए  अपेक्षित  बिजली  एल्युमिनियम  तैयार  करने  में  खपत  होने  वाली  बिजली  का  केवल  एक  तिहाई

 होगी  ।  इतनी  बिजली  की  पूर्ति  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  की  जाएगी  ।  मुरुष  मन्त्री  ने  सभी  कांग्रेसी

 ओर  गैर  कांग्रेसी  सभी  संसंद  सदस्यों  को  आदवासन  दिया  था  ।  हम  तो  अल्पसंख्यक  हैं  ।  यह
 आदवासन  सत्ताघारी  दल  के  संसद  सदस्यों  को  ही  दिया  इस  आएबासन  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  में  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  परियोजना  को  जो  काफी  लंबे  अरसे  से

 लम्बित  कार्यरुप  देंगे  और  एलुमिना  के  निर्माण  संबंधी  प्रक्रिया  की  व्यवस्थां  कर  पूरा  करेंगे  ।

 श्री  वसंत  साठ  :  मुझे  मुख्य  मन्त्रों  से  या  महाराष्ट्र  सरकार  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  जब  शुमे  यह  प्रस्ताव  प्राप्त  होगा  तब  हम  उससे  संबंधित  आर्थिक  पहलू  पर

 भी  विचार  करेंगे  और  इस  पर  विचार  करंगे  कि  एलुमिना  का  क्‍या  करना  इस  लिए  इस  समय

 तो  यह  कल्पना  मात्र

 प्रोਂ  मधु  दंडबते  :  यह  इस  अर्थ  में  काल्पनिक  नहीं  है  कि  महाराष्ट्र  से  निर्वाचित  किसी
 भी  संसद  सदस्य  से  पूछे  तो  पता  चलेगा  कि  भुख्य  मन्त्री  ने  यह  आएवासन  दिया  था  या  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  झु्याल  है  वह  भी  महाराष्ट्र  से  ही  निर्वाचित  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  वह  इसके  बारे  में  जानते  हैं  ;  चूंकि  वे  मन्‍्त्री  हैं  इसलिए  वे
 पस्थित  हूँ  जो  भी  हो  हम  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  से  पत्र  प्राप्त  करेंगे  और  श्राप  कृपया  उस
 पर  डिमांड  कीजिए  ।

 डा०  कृपा  सिघु  भोई  :  महोदय  मैं  आपके  माध्यम  से  प्रो०  मधु  दंडवते  से  क्षमा  मांगता

 हूँ  क्योंकि  र॒त्नागिरी  में  खनिज  जिप्साइट  का  सा  भंडार  है  जिसमें  एल्युमिना  बनाने  के  लिए
 बिजली  को  थोड़ी  खपत  होगी  यह  एक  अलग  बात  है

 प्रोਂ  मधु  दंडबते  :  एक  बार  उन्होंने  अध्यक्ष  के  रूप  में  काम  करना  चाहा  था  और  अब  बह
 मंत्री  की  तरह  काम  करना  चाहते  वह  सदस्य  के  रूप  में  काम

 अध्यक्ष  महोदय  :  गनीमत  समभिए  कि  ऐसा  मेरे  माध्यम  से  हो  रहा

 डा०  कृपा  सिधु  भोई  :  मैं  बार-बार  एक  ही  अनुपु रक  करोड़  रुपए
 की  वृद्धि  के  बारे  में  पूछ  रहा  हूं  ।  दिनांक  26  1980  को  उड़ीसा  खासतौर
 पत्रपाट  दिल्ली  क्षेत्र  में  एल्मुमिना-एल्युमिनियम  स्मेल्टर  के  लिए  स्वर्गीय  इ  दिरा  गांधी  से  फ्रांस  के

 राष्ट्रपति  क ेसाथ  एक  ससभौते  पर  हस्ताक्षर  किए  थे  ।  एल्युमिना  के  विनिर्माण  के  लिए  कच्चे  माल
 के  रूप  में  बिजली  की  खपत  अपेक्षाकृत  कम  होती  1981  में  उन्होंने  फ्रांस  के  स्काइमे  लिमिटेड
 के  साथ  टने-की  आधार  पर  एक  समभौोते  पर  हस्ताक्षर  किए  ।  ।  मैं  आपकी  जानकारी
 के  लिए  बुनियादी  सुविधाओं  के  बारे  में  बता  रहा
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 अध्यक्षा  महोदय  :  आप  प्रह्न

 कृष्ण  सिधु  भोई  :  वर्ष  1981  में  स्काइने  लिमिटेड  के  साथ  हमने  समभोता

 किन्तु  कुछ  समय  के  बाद  इसी  समभौते  पर  इंजीनियस॑  इण्डिया  लिमिटेड  के  साथ  समभौता  किया

 गया  था  संविदा  में  परिवतंन  ओर  देर  के  कारण  लागत  में  1000  करोड़  रुपए  अधिक  की  वृद्धि

 हुई  ।  कुछ  समय  बाद  इस  घममं  स्काइने  लिमिटेड  ने  आस्ट्रं  लिया  के  टोमेगो  के  साथ  संविदा  पर

 हस्ताक्षर  किया  जहां  अब  उनका  संयंत्र  8  लाख  टन  एल्युमिना  तंयार,क रने  की  निर्धारित  क्षमता  तक

 उत्पादन  कर  रहा  हैं  और  लागत  में  केवल  25  प्रतिशत  तक  ही  वृद्धि  हुई  जबकि  हमारे  यहां

 1000  करोड़  रुपए  तक  लागत  में  वृद्धि  हुई  मैं  माननीय  मन्त्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया

 वे  इस  बात  की  जांच  के  लिए  समिति  गठित  करेंगे  कि  दोष  किसका  था  अर्थात्‌  अधिकारियों  या

 किसी  और  का  था  ।

 हो  बसंत  साठे  :  जांच  समिति  की  कोई  जरूरत  नहीं  हम  पहले  ही  इस  प्रएन  पर

 बिचार  कर  चुके  इस  के  बारे  में  पहले  उत्तर  भी  दिया  जा  चुका  लागत  में  वृद्धि  का  कारण

 सिफं  यही  था  कि  इस  परियोजना  की  लागत  का  अनुमान  जो  1,242.4  करोड़  रुपए  निर्धारित

 किया  गया  वह  1980  की  पहली  तिमाही  में  विद्यमान  मूल्य  पर  आधारित  उस  समय

 जनवरी  1981  में  हमने  सरकार  को  कहा  था  कि  वे  परियोजना  की  लागत  में  निरन्तर  रो  रही

 बुद्धि  को  भी  ध्यान  में  रखें  जेसा  कि  आमतौर  से  नहीं  किया  जाता  है  और  यदि  ऐसा  विचार  भी

 किया  जाता  तो  तत्कालीन  बुद्धि  के  कारण  वह  1,712  करोड़  रुपए  ही  निर्धारित  होती  ।  ऐसा
 स्फीति  के  कारण  होना  स्वाभाविक  ही  लागत  में  हुई  वृद्धि  का लगभग  80  प्रतिशत  भाग  मुद्रास्फीति
 के  कारण  ही  इसीलिए  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  लागत  में  जो  वुद्धि  हुई  है  वह  किसी  की

 गलती  के  कारण  या  परियोजना  को  कार्यरूप  न  दिए  जाने  के  कारण  अथवा  किसी  अन्य  कारण  से

 हैई  है  ।  इस  परियोजना  सम्बन्धी  काम  निर्धारित  समप्र  के  अनुरूप  हो  रहा  मैं  सभी  से  यह
 जरूर  कहना  चाहता  हूं  कि  परियोजना  के  कार्यान्वयन  सम्बन्धी  समस्त  काम  निर्धारित  समयानुसार
 हो  रहा  े

 डा०  छूपा  सिन्धु  भोई  :  मैं  एक  जांच  समिति“*'चाहता

 भरी  बर्सत  साठ  :  जांच  समिति  का  अनावश्यक  ही  गठन  क्‍यों  किया  जाए  ?  मैं  समिति  दे  बाद
 में  विष्वास  नहीं  करता  हूं।कि  बहुत  सारी  समितियां  होनी  ही  चाहिए  ।

 शो  ई०  अय्यापु  रंड्डी  :  भारत  के  कुल  बाक्साइट  भंडार  का  तीस  प्रतिशत  विशासता
 पत्तनम  के  पूर्वी  समुद्र  तट  पर  क्या  यह  सच्च  है  कि  वहां  एल्युमिनियम  परियोजना
 की  स्थापना  व्यहायेता  के  लिए  नियुक्त  रूसी  विशेषज्ञों  न ेविशाखापत्तनम  के  कृष्ण  देवपतनम
 में  परियोजना  स्थान  की  सिफारिश  की  है  ।  श्र  क्या  यह  भी  सच  है  कि  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने

 बहां  एल्युमिनियम  परियोजना  छुद्ध  करने  के लिए  भारत  सरकार  को  अपनी  ओर  से  पानी
 ओर  बिजली  संबन्धी  सुविधाएं  देने  की  पेशकष्  की  है  ?  यदि  हाँ  तो  क्‍या  माननीय  मन्त्री  बताएंगे
 कि  बहां  एल्युमिनियम  परियोजना  शुरू  करने  के  लिए  वह  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  बसंत  साठ  :  जहां  तक  आंध्र  एल्युमिनियम  परियोजना  का  सम्बन्ध  है  रूसी  विधेषश
 भारत  के  सहयोग  से  परियोजना  की  अ्यवहायंता  की  जांच  कर  रहे  हैं  और  यह  काफी  प्रगति  पर  हैं
 ब्यवहायंता  रिपोर्ट  के  मिलते  ही  हम  ओर  आगे  कार्यवाही  कर  पाएंगे  |

 .  श्री  ई०  अय्यापु  रडडो  :  क्या  आप  समय  दे  सकते  हैं  ?
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 श्री  बंसत  साठे  :  में  समय  नहीं  दे  सकता  ।

 उड़ोसा  में  कोयला  संसाधनों  का  विकास

 +

 264  राजा  पाणिप्रहो  ।
 :  क्या  खान  और  कोयला  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  में  कोयला  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  हाल  ही  में  कोई  कदम  उठाए

 गए  हैं  ;

 क्‍या  उक्त  विकास  कायेक्रम  विदेशी  सहायता  से  आरम्भ  किया  गया

 यदि  तो  वे  कोन  से  देश  तथा  वित्तोय  संस्थाएं  हैं  जो  उड़ीसा  में  उपलब्ध  कोयला

 संसाधनों  के  विकास  कार्यक्रम  में  कार्यान्वयन  में  सहायता  कर  रहे  ओर

 उड़ीसा  में  कोयले  के  संसाधनों  क ेविकास  पर  कितनी  धनराष्षि  व्यय  जाने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 खान  ओर  कोयला  सन्‍्त्री  बंसत  :  से  एक  विवरण
 पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 विवरण

 इस  उड़ोसा  में  कोयले  का  उत्पादन  5.44  मिलियन  टन

 धझ्रातवीं  योजना  के  अन्त  तक  इस  उत्पादन  को  बढ़ाकर  लगभग  मिलियन  टन  तक

 पहु  भाने  के  लिए  उड़ीसा  के  कोयला  स्रोतों  का  विकास  करने  की  दृष्टि  से  जो  उपाय  किए  जा  रहे
 हैं  उनमें  से  कुछ  इस  प्रकार  हैं  :  है

 )  भरतपुर  में  3.50  मिलियन  टन  वा्थिक  उत्पादन  क्षमता  वाली  एक  नई  ओपेनकास्‍्ट
 श्ञान  के  लिए  तथा  जगन्नाथ  ओपेनेकास्ट  खान  की  क्षमता  को  क्षमता  मिलियन  टन  से  बढ़ाकर  2.00
 मिलियन  टन  प्रतिवर्ष  करने  के  लिए  मंजूरी  प्रदान  करना  ।

 साउथ  बलन्डा  खान  की  परियोजना  रिपोर्ट  को  उद्यतन  करने  का  काम  चल  रहा
 इसके  फलस्वरूप  इस  खान  की  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता  वर्तमान  करने  के  0.60  मिलियन

 टन  से  बढ़कर  मिलियन  टन  हो  जाएगी  ।

 अनन्ता  में  एक  अत्यधिक  यंत्रीकृत  भूमिगत  खान  खोलने  के  लिए  साध्यसता
 अध्ययन  चल  रहा  है  ।

 बिजली  क्षेत्र  की  कोयले  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  कलिग
 भौर  लिंगराज  ब्लाक  में  विकास  के  लिए  नई  ओपेनकास्ट  परियोजनाओं  की  भी  योजना  बनाई  जा
 रही  है  ।

 नंदिरा  भुमिगत  क्लान  ओर  तालचेर  भूमिगत  शान  प्रणालियों  को  अद्यतन  फर
 की  साध्यता  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 तालचेर  कोयला  क्षेत्र  का  एक  मास्टर  प्लान  त॑यार  करने  का  काम  भी  शुरू  किया
 गया  है  जिसके  अनुसार  बड़े-बड़े  कोयला  खनन  ब्लाकों  का  समन्बेषण  और  बुनियादी  जरूरतों  को
 काम  पूरा  करने  की  दृष्टि  से  पता  लगाया

 ओर  हां  ।  तालचेर  कोयल  क्षेत्र  में  नंदिरगा  भूमिगत  खान  से  कोयले  का
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 उत्पादन  बढ़ाने  की  साध्यता  करने  के  लिए  शारबोनेज  द  फ्रांस  सरकार  का  एक
 की  सहायता  मांगी  गई  यह  शारबोनेज  द  फ्रांस  तालचेर  कोयला  क्षेत्र  में  अनन्त  में  एक  यंत्रीकृत

 भूमिगत  खान  और  एक  परिष्करण  के  बिकास  के  लिए  तकनीकी-आर्थिक  साध्यता  अध्ययन  तंयार

 करने  के  लिए  भी  एक  सहापता  दे  इन  अध्ययनों  के लिए  धनराशि  फ्रांसीसी  ऋण  से
 उपलब्ध  कराई  जा  रही

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  उड़ीसा  की  कोयला  खानों  के  लिए  22  करोड़  रुपए

 )  का  प्रावधान  किया  गया

 श्री  राधाकांत  डिंगाल  :  माननीय  मन्त्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  फ्रांस  की

 यता  से  नांदिरा  में  भूमिगत  खान  से  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  में  अनंत  में  एक

 को  यला  संसाधन  संयंत्र  लगाने  की  संमावना  का  पता  लगाने  के  लिए  भी  अध्ययन  किया  गया

 मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  अध्ययन  के  लिए  फ्रांस  की  फर्म  द्वारा  कितनी

 सहायता  दी  गयी  है  तथा  यह  अध्ययन  कब  तक  पूरा  हो  इसकी  अब  तक  कीं  स्थिति
 क्या

 श्री  बसंत  साठ  :  अब  तक  की  स्थिति  यह  है  कि  हम  फ्रांस  की  भा  रबोनेज  द  फर्म

 के  सहयोग  से  तालचेर  कोल  क्षेत्र  में  नांदिरा  भुमियत  खान  से  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  की
 संभावना  का  अध्ययन  कर  रहे  1985-86  में  उड़ीसा  की  कोयला  खानों  के  लिये  22  करोड़  रुपए
 का  प्रबधान  किया  गया  है  और  यह  परियोजना  इन्हीं  खानों  में  से

 क्रो  राधाकांत  डिंगाल  :  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह्‌  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  समय

 उड़ीसा  में  कोयला  क्षेत्रों  स ेकोयले  का  कितना  उत्पादन  हो  रहा  है  क्‍या  राज्य  के  कोयले  के  स्रोतों
 के  विकास  की  बहुत  अधिक  संभावनाएं  हैं  और  बिजली  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  क्या  सरकार  का  उस  राज्य  में  कोयले  पर  आधारित  दो  सुपर  ताप  बिजली  संयंत्र  एक  तालचेर
 में  तथा  दूसरा  इब  वेैली  में  स्थापित  करने  संबंधी  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  दिए  गये  सुझावों  को
 क्रियान्वित  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 श्री  बसंत  साठे  :  जी  उड़ीसा  में  इसकी  बहुत  संभावनाएं  वहां  पर  बहुत  अच्छे
 किस्म  के  तथा  बहुत  अधिक  मात्रा  में  कोयले  के  भण्डा रण  भिले  हैं  ।  यदि  आपको  आंकड़े  भी  चाहिए
 तो  तालचेर  कोयला  क्षेत्र  में  9129.50  लाख  टन  तथा  इब  वेली  में  827.90  लाख  टन
 अच्छी  किस्म  के  कोयले  के  भंडार  सातवीं  योजना  उड़ीसा  में  उक्त  कोयला  क्षेत्र  के  विकास
 को  प्राथभिकता  दी  गयी  तालचेर  कोयला  क्षेत्र  के  मामले  1984-85  से  1988-89  तक

 हमारा  89.00  लाख  टन  तक  उत्पादन  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  तथा  इब  वली  में  कोयले  का  उत्पादन

 20  लाख  टन  से  50  लाख  टन  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  और  कुल  कोयले  का  उत्पादन  54.40  लांख  टन
 से  139.00  लाख  टन  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 श्री  खलितामणि  पाणिपग्रही  :  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  तालचेर
 कोयला  क्षेत्र  में  बहुत  अच्छे  कोयले  के  भंडार  की  बहुत  मोटी  परत  जिसको  मोटाई  लगभग  145

 कुट  है  ओर  जो  शायद  हमारे  देश  में  सबसे  मोटी  परत  है  ।  दूसरी  बात  यह  कि  क्या  सश्कार  को

 इंस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  में  कोयले  के  भार  का  अनुपात  केवल  ]:1:3  है  जबकि
 देश  के  अन्य  भागों  में  यह  अनुपात  1:4:5  हैं  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  देश  के  अन्य  भागों  में

 कोयले  कीਂ  उत्पादन  लागत  बहुत  अधिक  है  तथा  उड़ीसा  में  यह  लागत  सबसे  कम  इसलिए  इसे

 7
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 अंडारों  तथा  मोटी  परत  और  उत्पादन  की  कम  लागत  को  ध्यान  में  रखते  मैं  माननीय  मन्त्री

 महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सम्पूर्ण  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  में  कोयला

 क्षेत्र  के  बिकास  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  1984-85  में  केवल  22  क  रोड़  रुपए  देकर

 क्या  सरकार  यह  समभती  है  कि  क्या  वह  उनकी  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  जबकि  तालचेर

 में  कोयले  के  बहुत  अधिक  भंश्ार  हैं  और  इसकी  परत  की  मोटाई  भी  काफी  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री

 जी  से  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  इसके  लिए  फ्रांस  स ेकितना  ऋण  मिला  है  और  क्या  इसके  लिए
 रूस  से  भी  ऋण  मिला  है  ।

 मध्य  कोयला  क्षेत्र  का  मुख्यालय  रांची  में  है  तथा  पश्चिमी  कोयला  क्षेत्र  का  मुख्यालय
 नागपुर  में  इन  बड़े  जिनके  बारे  में  माननीय  मन्त्री  जी  न ेअभी-अभी  सभा  को  बताया

 को  ध्यान  में  रखते  कया  इन  दोनों  कोयला  क्षेत्रों  तथा  तालचेर  को  मिलाकर  एक  ही
 कोयला  क्षेत्र  बनाया  जिसका  मुख्यालय  उड़ीसा  में  होगा  ?

 क्रो  बसंत  साठ  :  एक  साथ  इतने  इस  समय  मुझे  ऋण  की  समस्त  राशि
 को  पता  नहीं  हां  इस  परियोजना  के  बारे  में  फ्रांस  से  प्राप्त  ऋण  के  आंकड़े  माननीय  सदस्य
 को  दे  सकता  हूं  ।  लेकिन  मैं  एक  बात  कह  सकता  हूं  कि  1985-86  में  22  करोड़  रुपए  रखे  गये  हैं
 लेकिन  सातवी  पंचवर्षीय  योजना  में  केवल  उड़ीसा  के  लिए  हमने  जो  कुल  राशि  निर्धारित  की  है

 बह  200  करोड़  रुपए  से  भी  अधिक  इसलिए  सरकार  उड़ीसा  में  कोयले  के  भरपूर  भंडारों  का

 वदोहम  करने  के  लिए  उत्सुक  तथा  इच्छुक  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  उड़ीसा  कोयला  आर्थिक  रूप

 से  व्यवहायं  हैं  क्यों  कि  वहाँ  कोयल  के  भार  का  अनुपात  कम  है  ।

 हो  जगन्ताथ  माननीय  मन्त्री  जी  ने सभापटल  पर  जो  विवरण  रखा

 उसमें  दीघंकालीन  उपायों  के  बारे  में  कहा  गया  है  ।  अल्पकालीन  उपायों  का  क्‍या  हुआ  ?  उड़ीसा
 के  तालचेर  कोयले  में  राख  की  मात्रा  अधिक  अमरीफा  द्वारा  बायलर  इस  प्रकार  बनाए  गए

 जो  इस  किस्म  के  कोयले  के  लिए  उपयुक्त  वहां  वास्तव  में  बायलर  तो  लेकिन  हमें
 स्टेटिक  प्रेसपिरेदर्ज  )  की  ज़रूरत  है  जो  अपक्षिष्ट  निकाल  सरकार  ने

 इस  संबंध  में  क्‍या  उपाय  किए  हैं  क्योंकि  यह  मंत्रालय  कोयला  खान  संरक्षण  तथा  विकास

 नियम  को  लागू  करने  वाला  मंत्रालय  गत  वर्षों  में  सरकार  ने  क्या  किया  है  और  सरकार

 अब  ऐसा  वया  कर  रही  है  जिससे  बिजली  उत्पादन  में  सुधार  करने  में  ओ०एस०ई०बी०
 राज्य  बिजली  की  सहायता  की  जा  सके  क्योंकि  हम  वहाँ  सुपर  ताप  बिजली  घर  स्थापित

 करने  के  बारे  में  सोच  रहे  क्या  आप  उलटे  बाँस  बरेली  को  ले  जा  रहे  अर्थात  स्थानीय

 बिजली  घरों  के  लिए  बाहर  से  कोयला  लाएंगे  ।  आप  सास  जेंसा  रवेया  अपना  रहे  मेरी  यही
 शिकायत  है  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  हम  सास  जैसा  रवंया  नहीं  अपना  हम  तो  मां  जंसा  रवेया  अपना

 रहें  यह  इस  तथ्य  से  देखा  जा  सकता  है  कि  मैं  खुद  तालचेर  गया  हूं  और  मैंने  ओ०एस०ई०बी०
 राज्य  बिजली  के  बिजली  घरों  को  दखा  हैं  तथा  उनकी  समस्याओं  को  भी  देक्षा

 है  वहां  केवल  बायलर  तथा  प्रसपिरेद  की  ही  समस्या  नहीं  है  बल्कि  वाहक  की  भी
 समस्या  है  ।

 हु
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 एक  अच्छी  सास  जैसा  रवेया  अपनाया  हमने  जो  कुछ  किया  है  वह  यह
 है  कि  हमने  उड़ीसा  सरकार  को  सलाह  दी  है  वाहक  पट्टा  बदलने  पर  अधिक  खर्चा  नहीं  होगा
 इससे  बाहुक  अधिक  मात्रा  में  कोयला  ले  जा  सकेगा  तथा  बिजली  घर  का  बेहतर  इस्तेमाल  हो
 सकेगा  ।  हम  केवल  सलाह  ही  दे  सकते  हैं  ।  जहाँ  तक  कोयले  का  संबंध  हैँ  हम  जो  सहायता  दे
 सकते  देंगे  ।  जंसा  कि  हमने  आदवासन  दिया  है  कि  हम  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  उसको

 सही  कोयला  मिले  ।

 इससे  अधिक  ओर  आप  हमसे  उनके  लिए  क्‍या  करवाना  चाहते  हैं  ?

 )

 हिन्दुस्तान  स्टीलवक्सं  कन्सट्रकक्‍्शन  लिसिटेड  का  घाटा

 #266.  श्री  के०  एस०  राव  :  क्‍या  खान  ओर  कोयल  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 हिन्दुस्तान  स्टीलवक्स  कन्सट्रक्शन  लिमिटेड  में  30  1985  तक  हुए  घाटे  का
 ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  निगम  को  गेर-सरकारी  प्रबन्ध  के  अन्तर्गत  लाने  का  कोई  श्रस्ताव
 भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  है  और  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ०  मटबर  :  वर्ष  1983-84  तक  80  करोड़
 रुपये  की  संचित  हानि  हुई  वर्ष  1984-85  और  उसके  बाद  की  अवधि  के  लेखों  को  अभी  तक
 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श्री  के०  एस०  आज  सरकार  का  उद्ेर्य  उत्पादन  बढ़ाना  इन  कम्पनियों  के
 मामले  में  जहां  तकनीकी  विशेषज्ञता  या  सक्षमता  की  कोई  कमी  नहीं  तो  फिर  उन  निर्माण
 मियों  को  बनाये  रखने  की  क्‍या  जरूरत  है  जो  हर  साल  राजकोष  पर  बोर  बढ़ा  रही  हानि  के

 वे  आयकर  के  रूप  में  कोई  आय  या  अन्य  आय  सरकार  को  कमा  कर  नहीं  के  रही
 इसलिये  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  मन्त्रालय  का  कोई  ऐसा  विभार  है
 कि  उत  कम्पनियों  का  पता  लगाया  जाये  जिनमें  हर  वर्ष  भारी  हानि  हो  रही  है  ताकि  उन्हें  या  तो
 बंद  कर  दिया  जाये  या  हानि  को  कम  करने  के  उपायों  का  पता  लगाया

 कु०  लटबर  सिंह  :  यह  पूरक  प्रइन  बहुत  विस्तृत  मैं  केबल  इस्पात  मन्त्रालय  तथा  इस
 विशेष  मामले  के  बारे  में  ही  उत्तर  दे  सकता  बास्‍्तव  में  सरकार  इस  बात  से  बहुत  चिम्तित  है
 कि  हिन्दुस्तान  स्टील  बकस  कंस्ट्रक्शन  लि०  में  भारी  घाटा  हो  रहा  अम्य  मन्त्रालय  क्‍या  कर  रहे

 मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  हम  यह  जानते  हैं  कि  किसी  कम्पती  विक्षेष  में  बाटा  होने  के  क्या
 कारण  हम  इस  बात  का  पता  लगाने  का  प्रयास  करेंगे

 कि  इस  घाटे  को  कम  कैसे  किया  जाये  ।
 इसके  लिये  प्रत्येक  सम्भव  ओर  व्यवहायं  विकल्प  की  तलाह्  की  जा  रही

 की  के०  एस०  इसो  सिलसिले  मेरी  समर  भें  भा  सकता  है  यदि  कम्पती  म  जद्दू  रो
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 को  सीधे  लगाकर  अपनी  मर्जी  से  कार्य  शुरू  कश्ती  लेकिन  कार्य  छुरू  करने  के  बाद  इस  कंपनी

 मे  एक  बार  फिर  उप-ठेके  देना  शुरू  कर  दिया  और  हम  उन  श्रन्‍न्य  ठंकेदारों  को  लगा  रहे  हैं

 जिन्होंने  अन्यथा  उसी  ठेके  के  लिये  निविदाएं  भेजी  होतीं  और  जिससे  हमें  इस  ठेके  के  कुल  मूल्य
 के  10  से  15  प्रतिशत  तक  का  नुकसान  हुआ  हसके  संबन्ध  में  अब  चुपचाप  बेठवता  शोर  इस
 प्रक्रिया  को  चलने  देना  और  लगातार  घाटा  उठाने  का  कोई  ओऔचित्य  नहीं  सरकार  को  इसके

 लिये  उपाय  ढ़  ढ़ने  चाहिए  विज्लेषकर  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  द्वारा  दिये  गये  इस  आएबासन  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  कि  हम  उस  सरकारी  उपक्रमों  के  बारे  में  तत्काल  विचार  कर  रहे  हैं  जो  घाटा  उठा  रहे

 हैं  ताकि  उसके  लिये  तत्काल  उपाय  किये  जा  सकें  ।

 कु०  नटवर  सिह  :  ऐसी  उम्मीद  है  तथा  मैं  भी  यही  आशा  करता  हूं  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंग्रा  :  क्‍या  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  पूछ  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  प्रो०  रंगा  को  अनुमति  नहीं  दी  थी  ।  उन्हें  मेरे  माध्यम  से  पूछना
 चाहिये  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  क्‍या  श्रादेश  दिया  है  समभ में  नहीं  आया  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  उन्होंने  सभा  में  व्यवस्था  के  लिये  आदेश  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उचित  माध्यम  से  आइये  ।

 भ्रो  इन्द्रजोत  गुप्त  :  यदि  आप  चाहें  तो  मैं  उस  प्रइन  को  दोहराने  के  लिये  माध्यम  का  काम
 कर  सकता

 अध्यक्ष  महोवय  :  आप  प्रश्न  दोहरा  सकते  हैं...अनुमति  दी  जाती  है  ।

 श्री  इंद्रजोत  गुप्त  :  मन्त्री  महोदय  ने  प्रदतन  के  भाग  का  नकारात्मक  उत्तर

 अर्थात  इस  निगम  को  समाप्त  करके  इसे  निजी  प्रबंधकों  को  देने  करा  कोई  प्रस्ताव  हैਂ  |  ठीक

 हम  इसके  लिये  आभारी  हैं  ।  लेकिन  मैं  उनसे  यह  जानना  कि  क्योंकि  विभिन्‍न  समाचारपक्रों  में

 इस  बारे  में  मुख्य  रूप  से  आया  क्या  सरकार  इस  निगम  को  बंद  करने  पर  बिचार  कर  रही  है
 जिसके  कारण  निस्संदेह  लगभग  20000  लोग  बे  रोजगार  हो  जायेंगे  ।  मैं  उनसे  यह  जानना  चाहूंगा  कि

 क्या  यह  एक  तथ्य  है  कि  जंसा  कि  उन्होंने  स्वयं  कहा  है  कि  जब  मुख्य  रूप  से  बोकारो  में  स्थिति

 निर्माण  कर्म  बारियों  को  देश  के  अन्य  भागों  के  नई  इस्पात  संयंत्रों  के  निर्माण  में  लगाने  का  प्रयास
 किया  उदाहरण  के  लिये  विद्याखापत्तनम  में  लगाया  तो  एक  कठिनाई  यह  आई  है

 एक  माननीय  सदस्य  :  भिलाई  का  विस्तार  करने  में  भी  ।

 श्री  इखजीत  गुप्त  :  भिलाई  में  बहुत  पहले  हुआ  हन  लोगों  को  रोजगार  दिये  जाने  के

 विरुद्ध  इस  आधार  पर  काफी  स्थानीय  विरोध  हुआ  है  कि  स्थानीथ  मजदूरों  को  ही  रोजगार  दिया

 जाना  चाहिये  ओर  इन  लोगों  को  वहां  नहीं  लाया  जाना  चाहिये  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 यह  एक  ठथ्य  है  और  क्या  उन्हें  इस  कम्पनी  के  इंजीनियर  एसोसिएशन  से  कोई  ज्ञान  भी  प्राप्त  हुंजा

 जिन्होंने  यह  जानना  चाहा  कि  इस  कम्पनी  में  हानि  क्‍यों  होती  है  और  उसको  दूर  करने  के  लियेਂ

 उन्होंने  कुछ  सुझाव  दिये  हैं  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  वहां  ठेके  और  शिकमी  ठेके  अधिक  दिये
 जाते  हैं  जिसके  कारण  हमेशा  हानि  होती  क्या  वह  कम्पनी  के  इंजीनियर  एसोसिएशन  ड्ाश
 दिये  गये  प्रस्तावों  से  अवगत  हैं  ?

 लठबर  सिह  :  मैंके  इंजीनियर  एसोसिएशन  के  हस  विशेष  प्रस्ताथ्ष को  नहीं
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 केक  है  मानतीय  सदस्य  को पहली  टिप्पणी  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  वकर्स  कन्सट्रक्‍्सनन  लि०  के

 गारों  को  बोकारो  से  ले  जाने  का  विरोध  हुआ  यह  बात  सत्य  वास्तव  में  अन्य  राज्यों  में

 है  अधश

 पर  भावनाएं  काफी  उत्त  जित  हैं  ।  उन्हें  याद  होगा  कि  1977  में  जब  कुछ  श्रमिकों  को
 से  मिलाई  जाने  के  लिये  कहा  गया  तो  जबरदस्त  आंदोलन  चल  पड़ा  था  हालरउंकि  उनकी

 संख्या  केवल  सो  ही  तत्कालीन  प्रधानमन्त्री  श्री  देसाई  श्री  पटनायक  और  श्री  सकलेचा  के

 एक  सूत्र  निकाला  गया  जिसके  अन्तर्गत  बोकारो  से  स्थानांतरित  प्रत्येंक  स्थानीय  व्यक्ति  के

 बदले  तीन  स्थानीय  व्यक्तियों  को  काम  पर  लिया  जायेगा  ।  लेकिन  इससे  हमा री  समस्या  का  समा

 धान  नंहीं  हुंआ  हम  एक  समस्या  का  सामना  कर  रहे  हैं  कि  इन  सब  संयंत्रों  में  निर्माण  कीयें  पूरा  हो

 चुका  है  फिर  भी  ये  अतिरिक्त  श्रमिक  हमारे  पास  हैं  ।

 इस  अटकलबाजी  के  बारे  में  कि  का  अधिग्रहण  एक  निजी  व्यापार  संख्या  द्वारों

 किया  जा  रहा  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  संबंध  में  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  मैं

 यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  कोई  भी  निजी  कपनी  23,000  श्रमिकों  की  सख्या  को  नहीं
 दिक्ष्किग  कंसट्रक्शन  कार्पोरेशन  और  प्रोजेक्टस  कस्ट्रूकक्कत  जसे  संगरक  के  पास  अपनी

 व्यवस्था  हिन्दुस्तान  स्टील  वर्कस  कंसट्रक्शन  ही  केवल  ऐसा  संगढन  है  जिसके  प्रस  अपनी

 श्रम  शक्ति  है  और  इन  श्रमिकों  की  संख्या  स्थिर  है  ।.  हमारी  समस्या  इस  कंपनी  को

 भग  100  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  ईस  हानि  का  एंक  कारण  लीबिया  और  माल्डीव  में

 बिदेशी  कार्य  किया  जाना  माट्डीव  में  साधौरण  लामਂ  हुआ  था  लिंबियो  में  अधिक  हानि

 हुई-लिबियाਂ  जोर  इराक  में  लगभग  29  करोड़
 *

 रुषए  को  हानि  विशालापत्तनंग  के

 रिक्त  कोई  और  संयंत्र  निर्मित  नहीं  किया  जा  रहा  ।  इसलिए  हिन्दुस्तान  स्टील  वर्कस  कंसट्रक्लंग
 लि*०  मे  जिसे  ठेकेदारों  द्वारा  निजी  स्तर  प्र  शोषण  रोकने  के  लिए  1964  में  शुरू  किया  गया

 1977-78  तक  लाभ  कमाया  और  तब  से  निरन्तर  हानि  पर  चल  रहा  हम  यह  पता  लगाने  का

 प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  कंसे  किसी  भी  व्यक्ति  की  छंटनी  न  की  क॑से  यह  सुनिश्चित
 किया  जाये  कि  बेरोजगारी  न  कंसे  कंपनी  को  हानि  न  हो  ।  यह  एक  दुविधा  है  और

 वास्तवं  में  इसंका  कोई  आसान  समाधान  नहीं  है  ।

 श्री  प्रियरंजन  दास  मु  श्ी  :  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  महोदय  से  जानना  क्योंकि  जहूप॑
 तक  श्रमिकों  का  संबन्ध  है  मैं  मी  इस  कम्पनी  से

 बहुत
 अधिक  जुड़ा  हुआ  कि  क्या  यह  सच  है  कि

 धनबाद  ओरे  पुरुलिया  के  अनुसूचित  जनजातीय  के  काफी  संख्या  में  श्रमिक  जो  आरम्भिक
 क्रणों  में  इस  कंपनी  में  थ ेऔर  जो  अन्त  में  भारी  संख्या  में  आवश्यकता  से  अधिक  हो  ओरं

 इन्होंने  आप  को  बोकारों  इस्पात  संयंत्र  और  अई०  भीाई०  एस०सी०  ओ०  और  किसी  अन्य  इस्पात
 संयंत्र  में  खपाने  के  लिए  निष्िचत  प्रस्ताव  छिपे  हैं  ताकि  चार  वर्ष  की  अंवधि  में  श्रमिकों  को  ऐसा
 स्थायित्व  मिले  जिससे  वित्त  व्यवस्था  को  संतुलित  रूप  में  बनाए  रखा  जा  सके  ।  क्या  यह  भी  सच  हैਂ
 कि  इध्त  प्रस्ताव  के  बावजूद  भी  मन्त्रालय  ने  इसकी  जांच  नहीं  की  और  इसको  कार्यान्बित  नहीं
 किया  ।  यदि  हां  तो  वें  इसकी  जांच  कब  करेंगे  ?  मेरा  यही  सुस्पष्ट  प्रइन

 क्‌०  नटबर  सिंह  :  मैं  इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  अवश्य  ही  पता  लगाऊगा  और  इस  विषय
 में  माननीय  सदस्य  को  संतुष्ट  लेकिन  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  केवल
 आवश्यकता  से  अधिक  इन  श्रमिकों  के  कारण  ही  कंपनी  को  43  करोड़  रुपए  की  कुल  हानि  हुई  है  ।

 आवद्यकता  से  अधिक  इस  श्रम  शक्ति  के  कारण  कंपनी  की  वित्तीय  समस्या  गंभीर  दाती  जा  रही

 IL.
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 है  और  1979-80  से  1980-85  तक  इस  अरिरिक्त  श्रम  शक्ति  के  कारण  लगभग  43  करोड़  रुपए  की

 हानि  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  आपने  उन्हें  भर्ती  किया  है  और  अब  आप  उनकी  छंटनी  कर  रहै
 उनको  पहले  रोजगार  ही  क्‍यों  दिया  जाता  है  ओर  बाद  में  छंटनी  की  जाती  है  ।

 कु०  गटवर  सिह  :  उन्हें  रोजगार  इसलिए  दिया  गया  कि  धिविल  निर्माण  और  संयंत्र
 स्थापित  करने  के  लिए  उनकी  आवश्यकता  थी  और  तब  से  वे  कम्पनी  में  कार्यरत

 अध्यक्ष  महोदय  :
 अगला  प्रश्न  267,  प्रोफेसर  निमंला  कुमारी  शक्तवात  ।  वे  यहां  नहीं  हैं  ।

 अगला  प्रदन  269

 थो  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  मेरा  प्रदन  संख्या  2688  था  उसका  क्‍या  हुमा  ?

 [  अनुवाद  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  प्रदन  संख्या  268  को  19  तारीख  के  लिए  आस्थगित  कर  दियों
 गया  अगला  प्रदन  269  श्री  बज  मोहन  महन्ती  ।

 सोमा  शुल्क  अधिकारियों  हारा  सोना  तथा  कपड़ा  जब्त  करना  ह
 *269.  भो  बृजमोहन  महन्तो

 :  क्‍या  बित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  के
 गत  तीन  बर्षों

 के
 दौरान  सीमा  छुल्क  अधिकारियों  द्वारा  कुल  कितने  मूल्य  का  धोना

 तथा  कपड़  जब्त  किए  गए  ;  मु
 क्‍या  जिन  स्रोतों  अर्थात्‌  देशों  से  इस  प्रकार  की  तस्करी  हो  रही  है  उनका  पता

 लगा  लिया  गया

 कया  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  कोई  निरोधक  उपाय  किए  गए  और
 बषं  1984-85  के  दोरान  कितने  तस्करों  को  गिरफ्तार  किया  गया  तथा  उन  पर

 अभियोग  चलाया  गया  तथा  क्या  उनमें  से  किसी  को  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के  अधीन
 बन्द  किया  गया  है  ?

 बिस्त  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  जनाइंन  से  सदन-पटल  पर
 एक  विवरण  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण  हर
 सीमाधुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  व  1982,  1983  1984  के  दोरान  पकड़े  गए  झोने

 और  टेक्सटाइलों  का  मूल्य  निम्नोक्त  है

 करोड़  रुपयों
 वर्ष  सोना  टेक्सटाइल

 1982  12.88  7.61
 1983  4-18  15.00

 1984  10.24  18.39
 जी  हां  ।
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 तस्करों  के  खिलाफ  अभियान  को  तेज  कर  दिया  गया  सीमाशुल्क  विभाग  के

 निवारक  तथा  आसूचना  तन्‍्त्र  को  कमंचारी  और  उपकरण  उपलब्ध  कराकर  और  सुदृढ़  बना  दिया

 गया  इसके  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  सम्बन्धित  प्राधिकरणों  के  साथ

 घनिष्ठ  तालमेल  बौठाकर  तस्करी-निवारण  हेतु  उचित  अल्पावधिक  और  दीरघावबिधिक  उपाय  किए

 जाते  ययापेक्षित  उचित  उपचारी  कार्यवाही  करने  के  लिए  तस्करी  तथा  किए  गए  अभिग्नहृणों

 की  प्रवृत्ति  की  सतत  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 अप्र  1984  से  1985  तक  की  अवधि  के  दौरान  तस्करी  को  गतिविधियों  के

 कारण  जिन  व्यक्तियों  को  सीमाशुल्क  अधिनियम  के  अधीन  गिरफ्तार  किया  जिन  श्यक्तियों

 पर  मुकदमा  चलाया  गया  तथा  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  निवारण  1974  के

 अधीन  जिन  व्यक्तियों  को  नजरबन्द  किया  गया  उनकी  संख्या  इस  प्रकार  है  के  कारण

 किसी  भी  ब्यक्ति  को  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के  अधीन  नज  रबन्द  नहीं  किया  जा  सकता

 गिरफ्तार  किए  गए  जिन  अयक्तियों  पर  मुकदमा  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  भोर

 व्यक्तियों  की  संख्या  चलाया  उनकी  संख्या  तस्करी  निवारण

 1974  के  अधीन

 नजरबन्द  किए  गए
 व्यक्तियों  की  संख्या

 __  -_ पेड फ:5:'४।५फपघपघिप  -.
 2375*  1996*  750

 *  आंकड़े  अनन्तिम  हैं  ।  +

 श्री  बुज  मोहन  महन्तो  :  महोदय  मेरे  प्रएनत  के भाग  कि  क्‍या  जिस  स्रोतों  अर्थात्त्‌
 देशों  से  इस  प्रकार  की  तस्करी  हो  रही  हैं  उनका  पता  लगा  लिया  गया  है  उत्तर  में  दिए  गए
 विवरण  पत्र  में  मन्त्री  महोदय  ने  हां  कहा  लेकिन  उत्तर  में  देशों  के  नामों  का  उल्लेख

 नहीं  किया  गया  स्पष्टतया  ये  केश  हैं  नेपाल  दुबई  ओर  जहां  से  तस्करी  हो

 रही  जहां  तक  नेपाल  का  सम्बन्ध  है  हाल  ही  में  उन्होंने  निजी  सामान  सम्बन्धी  नियमों  को

 उदार  बनाया  गया  है  जिसके  अन्तर्गत  बिना  किसी  कठिनाई  के  कोई  भी  20,000  रुपए  मृल्य  का

 सामान  नेपाल  में  ला  सकता  है  हालांकि  बे  प्रत्येक  व्यक्ति  को  केवल  15  अमेरिकी  डालर  देते

 स्वाभाविक  है  कि  इससे  भारत  में  तस्करी  को  प्रोत्साहन  मिलता  इसका  अर्थ  है

 कार  पहले  ही  तस्करी  को  प्रोत्साहन  दे  रही  दुबई  भी  पोलिएस्टर  का  आयात  कर  रहा  है
 ताकि  उसकी  भारत  में  तस्करी  की  जाये  ।  इसी  प्रकार  जापान  से  नाइलोन  भारत  में  तस्करी,से

 भेजा  जाता  मेरा  प्रएन  बहुत  स्पष्ट  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  स्रोत  पर

 ही  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  उन  देशों  के  साथ  कोई  कदम  उठा  रही  हाल ही  में  नेपाल  के

 बिकेश  मंत्री  ने  एक  प्रेस  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  भारत  के  साथ  की  गई  व्यापार  और  पारगमन  संधि

 असमान  आपको  नेपाल  ओर  अन्य  देशों  की  सरकारों  को  कहना  पड़ेगा  कि  वे  तस्करी  के

 बिरुद्ध  निरोधक  उपाय  मैं  समझता  हूं  कि  कोई  भी  देश  प्रत्यक्षरूप  से  तस्करी  का  समर्थन

 नहीं  कर  सकता  ।  मेरा  प्रदन  यह  है  कि  उन्हें  रोकने  के  लिए  कम  से  कम  कुछ  उपाय  तो

 करने  ही  चाहिए  ।  अन्यथा  भारत  सरकार  के  लिए  तस्करी  को  रोकना  काफी  असंभव  माननीय

 वित्त  मंत्री  महोदय  ने  नेपाल
 के

 प्रधानमंत्री  के  हाल  ही  के  जुलाई  वक्तव्य  को  अबएय  होगा  कि

 भारत  सरकार  के  साथ  व्यापार  संधि  संतोषजनक  नहीं  है  शोर  यह  संधि  दोनों  पक्षों  के लिए  समान
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 नहीं  है  भोर  इससे  पता  चलता  है  कि  तस्करी  के  लिए  उन्हें  और  अधिक  उदार  अवसर  दिया  जाना

 चाहिए  ।  मेरा  प्रधन  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 बिस  और  बाणिज्य  मंत्री  विश्वताथ  प्रताप  :  महोदय  माननीय  सदस्य  ने  पूछा

 है  कि  क्‍या  सरकार  को  स्रोतों  का  पता  है  तो  उत्तर  में  हमने  कहा  हां  ।  उन्होंने  देशों  का

 ताम्र  नहीं  पूछा  जहां  तक  सामान  सम्बन्धी  नियमों  का  सम्बन्ध  वे  तस्करी  का  माध्यम

 हैं  सामान  सम्बन्धी  नियम  हैं  ओर  यदि  कोई  इनका  उल्लंघन  करता  है  तो  हम  हमेशा  कार्यवाही

 करते

 जब  भौं  हम  देखते  हैं  कि  बंगेज  नियमों  अथवा  अन्य  नियमों  का  उल्लेंघन  किया  जा  रहा

 है  ड्रो  हम
 इसके  विरुद्ध  कायंवाही  करते  व्यापार  तथा  परिवहन  सन्धि  में  तस्करी  की  कोई

 व्यवुस्था  नंदीं  है  ।

 श्री  अजमोहन  भ्रहन्ती  :  मेरे  प्रएतत  को  सही  ढ़ग  से  नहीं  समझा  मेरा  प्रदन  था

 कि  क्या  दुबई  तथा  जापान  की  सरकारों  से  उस  ओर  से  होने  वाली  तस्करी  को  रोकने  के

 लिए  चित  कंदम  उठाने  के  लिए  कहा  है  ?

 भी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  जहां  तक  नेपाल  का  सम्बन्ध  है  हम  उनसे  बात  कर  रहे  हैं
 भोौर  जब  भो  जरूरी  होता  है  ये  बातें  उनके  ध्यान  में  लाई  जाती  रहीं  अन्य  देशों  की  सरकारों

 से  कौ  जा  रहौ  बातों  की  मुझे  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 क्षी  बुज  मोहन  महन्ती  :  मेरा  प्रदन  कि  1984  तथा  1985  में  कितने  तस्करों  को

 गिरफ्तार  करके  मुकदमा  उन  पर  चलाया  गया  ओर  क्या  इनमें  से  किसी  को  राष्ट्रीय  सुरक्षा
 लियम  के  धन्तगंत  हिरासत  में  जिया  गया  है  ?  शायद  मेरी  बात  समझी  नहीं  उनका  कहना

 है  कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  यहां  लागू  नहीं  होता  शायद  वित्त  मंत्रालय  का  ऐसा  विभार

 है  ।  जो  लोग  शस्त्रास्त्रों  की  तस्करी  करते  हैं  वे  विदेशों  मुद्रा  संरक्षण  एवं  तस्करी  निबारण

 निकत  के  अन्तरमंत  नहीं  आते  तथा  उन्हें  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के  अन्तर्गत  ही  हिरासत  दें

 लियफ  जा  सकता  है  ओर  इसीलिए  मैं  यह  प्रदन  कर  रहा  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की

 जायका री  है  कि  कितने  शास्त्र  तस्करों  को  गिरफ्तार  किया  गया  तथा  कितनों  पर  मुकदमा  चलाया
 शथा  हिरासत  में  लिया  गया  ?  मेरे  विधार  से  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  एवं  तस्करी  निवारण

 अधिशियम  इस  मामले  में  लागू  नहीं  होता  ।

 श्री  बिहथनाथ  प्रताप  तस्करों  पर  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  लागू  नहीं

 धुमे  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  निवारण  अधिनियम  सम्बन्धी  आँकड़े  प्राप्स  हो  गए
 1985  में  27  जुलाई  1985  तक  485  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  शरस्त्रों  की  तस्करी
 के  किवय  में  मेरे  पास  कोई  जाँकड़े  नहीं  हैं  ।

 क्री  वक्‍कस  पुरुषोतमन  :  देश  में  विदेशी  माल  लाने  वाले  कई  तरह  के  यात्री  एक
 प्रकार  के  तस्कर  वे  हैं  जो  सामान  को  लाकर  बेचते  हैं  और  धन  कमाते  हैं  कितु  अन्य  यात्री  विदेशों

 में  छुसी  का  कार्य  करते  हैं  वे  भी  अपने  परिवार  के  लिए  टू-इन-बन  अथवा  श्रौ-हन-बम

 ट्रॉजिस्टर  आदि  लेकर  आते  क्या  सरकार  सीमा  बढ़ा  कर  अथवा  इसी  प्रकार  की  कोई  सुविधा
 देकर  कुछ  रियायत  देगी  ?  खाड़ी  के  देशों  से  हम  लगभग  500  करोड़  रुपयों  की  बिदेशी  मुद्रा
 कमाते  क्या  सरकार  ऐसे  लोगों  को  कुछ  रियायतें  देने  का  विचार  करेगी  ।

 हु

 क्री  बिंश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  यह  समस्या  क्षाड़ी  देश  से  लौटने  बाले  लोगों  ने  पैदा  की  है  ।

 इस धर्मर्य मैं केवल सुंकाव नोट कर सकता हूं । 04
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 झी  बिलास  सुस्त  मवार  :  क्‍या  यह  सत्य  है  कि  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  जब्त  किये

 गये  करोड़ों  रुपये  के  घड़ियां  और  कीमती  इलैक्ट्रानिक  साधन  कड़े  की  तरह  गोदामों

 में  भरे  हैं  और  अच्छे  गोदाम  और  पर्याप्त  मात्रा  में  कमंचारी  म  होने  से  क  रोड़ों  रुपये  का  यह  सामान

 खराब  हो  जाता  है  ?  क्‍या  इस  विभाग  को  यह  भी  जानकारी  है  कि  इन  गोदामों  के  अच्छे  सामान
 को  डेमेंज  बताकर  बेचने  की  एक  श्रृंखला  कर्म  वारिथों  और  व्यापारियों  के  धीच  में  चल  रही  है  ?

 इसे  रोकते  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 शो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  आमतौर से  ऐसा  होता  यह  मैं  नहीं  कह  लेकिन  होता

 ही  यह  भी  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  जहाँ  होता  वहां  कायंवाही  को  जाती ॥
 भी  विलास  मत्त  मवार  :  मैने  गोदामों  की  स्थिति  के  बारे  में  पूछा  है  ?

 भ्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  स्मगलिंग  के  सारे  गोदामों  की  स्थिति  तात्कालिक  झैँ  नहीं  बता

 सकता  लेकिन  जहां  तक  होता  उन्हें  अच्छे  ढंग  से  रखा  जाता  है  ।

 क्षी  विलास  मस्त मवर  :  करोड़ों  रुपये  का  समान  उससे  गवर्नमेंट  को  रेबेन्यु  मिलता  ह ै।
 शो  विव्वनाथ  प्रताप  सिह  :  प्रएन  के  साथ  कोई  चीज  जुड़ी  हो  तो  बता  सकता  हूं  ।

 झो  विलास  मुंस  मवार  :  एक  बार  आप  विजिट  करिये  ।

 ]

 आसनसोल  में  संकतोड़िया  गांव  में  भुसिगत  गेस  और  अग्नि

 270,  ओ  पूर्णबन्द्र  मलिक  :  क्या  खान  और  कोयलामंत्री  यह  बताने  की  छुपा

 क्रेंगे  कि  :

 क्‍या  आसनसोल  के  संकतोडिया  गांव  में  भूमिगत  बेस  और  अग्नि  भूमि  प्ले  फूट  नकख्ती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 इसे  रोकने  हेतु  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 खान  और  कोयला  मंत्री  वसंत  साठ  )  :  ओर  संकतोड़िया  गांव

 और  उसके  आस-पास  की  बत्तियों  में  परित्यक्त  कम  गहरी  कोयला  खानों  में  भूमिगत  भागे

 1946  से  देखी  जा  रही  कमी-कमी  जब  घंसाव  होता  हैं  और  दरें  पड़ी  जाती  हैं  तब  भूमिगत
 खानों  की  आग  या  गैसें  घरातल  पर  भीआ  जाती  इस  प्रकार  की  आग  का  कारण

 शाष्ट्रीयक रण  के  पहले  गैर-सरकारी  खान  मालिकों  द्वारा  अनियोजित  और  अवैज्ञांनिंक  खंनेर्ग

 कार्य  था  ।
 ह॒

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  ने  यहां  बुलड़ोजर  चलाना  ओर  भारी
 मात्रा  में  रेत  बिछाना  आदि  का  रंबाई  की  हैं  ।  इपतके  फलस्वरूप  आग  गंसों  पर  नियंत्रण  कर  लिया
 गया  है  ।  जब  कभी  इस  प्ररकार  की  आग  या  गंसें  फिर  दिखाई  पड़ेंगी  तो  यही  कारंवाई  फिर  की

 जाएगी  ।

 भी  पर्ण  च्रम्र  सलिक  :  माननीय  मन्त्री  जी  ने  स्वीकार  किया  है  कि  राष्ट्रीय  रण  से  पहले
 निजी  स्थामित्व  वाले  लोगों  के  द्वारा  अवैज्ञानिक  तथा  योजनाहीन  तरीके  से  खनन  करने  के  कारण

 Mi
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 गैस  तथा  आग  आदि  बाहर  निकलते  क्या  अब  भो  ऐसा  हो  रहा  है  ?  यदि  हां  तो  इसके  क्‍या

 कारण  हैं  ?  क्या  ऐसा  वर्तमान  प्रबन्धकों  के  द्वारा  अवंधानिक  खनन  अथवा  योजनाहीन  तरोके  से

 झनन  किए  जाने  के  कारण  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  ने  इससे  प्रभावित  लोगों

 को  मुआवजा  देने  का  निर्णय  लिया  है  ?

 श्री  वसन्त  साठे  :  जहां  तक  इस  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  अब  कोई  अवेधानिक  खनन  नहों

 हो  रहा  ओर  भाग  अथवा  गेस  आदि  भी  नहीं  निकल  रहो  है  किन्तु  यदि  किसी  समय  ऊपरी

 सतह  पर  दरार  पड़  जाने  पर  ऐसी  कोई  समस्या  उत्पन्न  हो  जाती  है  तो  उसके  लिए  तुरन्त

 वाही  की  जाती  जहां  तक  मुआवजे  का  प्रएन  है  इसके  कारण  किसी  भी  कमंचारी  अथवा  व्यक्ति

 को  कोई  नुकसान  नहीं  हुआ  है  ।  अतः  मुआवजे  का  सवाल  नहीं  उठा  ।

 श्री  पूर्ण  चत्र  मलिक  :  सभी  जानते  हैं  कि  कोयला  क्षंत्रों  में  अवेधानिक  खनन  चलता

 रहता  इसे  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ।

 श्री  बसन्‍्त  साठे  :  मैं  आसनसोल  के  इस  क्षेत्र  के  बारे  में  बात  कर  रहा

 किन्तु  यदि  आप  पूरे  कोयला  क्षेत्र  विशेषतया  इस  दष्टि  से  बदनाम  कोयला  क्षेत्रों  के  बारे  में  बात

 कर  रहे  हैं  तो  यह  बात  सच  यह  बात  सभी  जानते  हें  कि  और  इसे  रोकने  का  एक  मात्र  तरीका

 जैसा  कि  मैं  बार-बार  कह  चका  खनन  कार्य  में  लगे  हुए  मजदूरों  को  भी  सम्मिलित

 किया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  वे  इस  बात  को  जानते  हें  कि  समस्‍या  कहां  पर  है.तथा  ऐसा  काम

 करने  वाले  लोग  कोन  से  हें  ।  मैं  और  कोई  तरीका  नहीं  जानता  ।  राज्य  सरकारें  कानून  के  अन्तर्गत
 यथा  सम्भव  प्रयत्न  कर  रही  हैं  ।  कोई  भी  व्यक्ति  निजी  खनन  नहीं  करवा  सकता  |  यह  एक
 राघ  है  ओर  कानून  के  अन्तर्गत  कोई  भो  निजी  पार्टी  कोयला  खनन  का  कार्य  करती  है  तो  यह
 एक  अपराध  है  ।

 डा०  सूधोर  राय  :  अध्यक्ष  सरकार  सूखा  अथवा  तूफान  अथवा  बाढ़  आदि

 तिक  आपदाओं  से  पीड़ित  लोगों  को  सहायता  करती  अब  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जानना

 चाहूंगा  कि  इसानों  द्वारा  लाई  गई  आपदाओं  से  पीड़ित  लोगों  के  लिए  उनका  क्‍या  रवंया  जब

 उनकी  सम्पत्ति  तथा  जीवन  खतरे  में  होते  हें  तो कया  सरकार  उनको  मुआवजा  देने  अथवा  किसी
 अन्य  जगह  पर  उनका  पुनर्वास  करने  के  लिए  तैयार  रहती  है  ।

 श्री  बसन्‍्त  साठे  :  कोई  भी  चाहे  वह  इंसानों  द्वारा  लाई  गई  है  या  प्रक्कतति

 बुरी  हैं  तथा  इनसे  पीड़ित  लोगों  के  प्रति  हमें  सहानुभूति  होती  है  तथा  हम  उनका  सहयता  करने
 का  प्रयत्न  करते  मुआवजे  से  सम्बन्धित  कानून  हैं  ।  किन्तु  यहां  मामला  आगे  से  सम्बन्धित  है  ।

 हम  लोगों  से  उस  जगह  से  हटने  को  कहते  रहे  हैं  जहां  जमीन  के  भीतर  आग  है  और  सकतोड़िया
 गांव  के  जसे  गांव  हैं  ।  मेरा  विदवास  है  राज्य  सरकार  बिना  आग  वाली  भूमि  देने  को  तैयार  हो
 सकती  है  ।  इन  गांवों  को  यहां  से  हटाया  जाना  चाहिये  तथा  अन्य  ऐसी  कालोनियों  भी

 वहां  से  हटाने  के लिए  सहमत  किया  जाना  यही  एक  मात्र  समाधान  आप  उन  स्थानों
 पर  रहने  के  बारे  में  जोर  दे  रहे  हैं  जहां  भूमि  में  आग  आएचयं  की  बात है  कि  जिन  क्षेत्रों  में

 भूमि  के  अन्दर  आग  है  तथा  भूमि  भी  धंस  रही  वहां  पर  भी  भवनों  का  निर्माण  हो  रहा
 लोग  वहां  से  नहीं  हटते  तथा  आप  कहेंगे  कि  धंसान  होगा  ठो  हमें  जो  नुकसान  होगा  आप

 उसका  मुआवजा  यह  बिल्कुल  समभ  में  नहीं

 एक  साननोय  सबस्य  :  ओपन-कास्ट  स्ननन  कार्य  चल  रहा  उसके  बारे  में  आपका
 क्या  विभार  है  ?



 18  1907  31

 भरी  बसन्‍्त  साठे
 :

 ओपन  कास्ट  खनन  कार्य  एक  अलग  बात

 क्रो  बसुदेव  आचाय  :  यह  समस्या  बहुत  गम्भीर  मैंने  स्वयं  इन  क्षेत्रों  का  दौरा  किया

 है  तथा  उन  स्थानों  को  भी  देखा  पिछले  वर्ष  जहां  घान  की  फसल  हुई  थीं  वहीं  इस  वर्ष  बड़े
 तालाब  बन  गए  हैं  और  विशेषकर  रानीगंज  नगर  को  वास्तविक  खतरे  का  सामना  करना  रहा

 उस  क्षेत्र  में  45  असुरक्षित  गांव  हैं  ।  क्रिया  नगर  को  हटाने  का  सरकार  का  प्रस्ताव  है  तथा

 मैं  सोचता  हूं  कि  यह  अन्तिम  अवस्था  में  क्या  सरकार  के  पास  रानीगंज  नगर  को  भी  हटाने
 का  प्रस्ताव  है  ?  रिया  के  बारे  में  उनका  जो  विचार  है  क्‍या  रानीगंज  के  बारे  में  भी  कोल

 इण्डिया  लिमिटेड  से  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  हुआ  है  ?

 श्री  बसम्त  साठ  :  रानीगंज  के  लिए  मेरे  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं  यह  मेरी  जानकारी
 में  नहीं

 अनिवासी-भारतोयों  द्वारा  प्‌  जी-मिवेश

 #271,  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देण  में  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  अब  तक  कितनी  पू  जी  लगाई  गई

 सातवीं  योजना-अवधि  में  इस  प्रकार  के  प्‌  जी-निवेदा  का  कया  लक्ष्य

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  दे  में  अनिवासी

 तीयों  को  निवेश  के  लिए  अधिक  अब₹२  प्रदान  करने  और  क्षेत्र  बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  तथा  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस  और  वाणिज्य  सन्‍्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 भारतीय  राष्ट्रिकता/मूल  के  अनिवासियों  और  ऐसे  समुद्रपारीय  निगमित  निकायों
 जिनमें  कम  से  कम  60  प्रतिशत  तक  उनका  मालिकाना  हक  उपलब्ध  निवेश  सुविधाओों

 की  1982  के  बाद  की  अवधि  की  जिसके  आंकड़े  भारतीय  रिजवं  बेक  के  पास
 उपलब्ध  इस  प्रकार  हैं  :---

 राषि
 सीधा  निवेश

 (30.6.1985  को  )  315.96

 (a)  पोर्टफालियो  निवेश  46.87
 स्‍्टाक  एक्सचेंजों  के  माध्यम  से  वास्तव  में

 क्षरीदे  गए  शेयर/ऋण  पत्र  (31.3.1985  को )
 बंक  निवेश  3963.64
 बकाया  दोष  राषियां

 (31.5.1985  को  )

 सातवीं  पंचवर्षीय  आयोजना  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  अतः

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विभिन्‍न  प्रवर्तमान  योजनाओं  के  अन्तर्गत  अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  निवेश  के

 कई  रास्ते  पहले  से  ही  मौजूद  हैं  !  इनकी  समीक्षा  बराबर  होती  रहती  है  ।
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 लाग  नहीं  होता  ।

 क्री  अमर  राय  प्रधान  :  अध्यक्ष  हमारे  देश  में  अनिवासी  भारतीर्यों  द्वारा  तीब्

 भति  से  लगाए  जा  रहे  पृ  जी  निवेश  को  कोई  भी  आसानी  से  देख  सकता  इसके  आंकड़े  हमारे
 फस  उन  आंकड़ों  के  अनुसार  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  लगाई  गई  पूजी  इस  समय  1982  में

 73  करोड़  की  तुलना  में  4000  करोड़  से अधिक  आप  आसानी  से  समझ  सकते  हैं  कि

 हमारी  अथंश्यवस्था  पर  इसका  कितना  प्रभाव  पड़ा  यह  बहुत  ही  सरल  प्रदत  है  जो  कि

 मैं  पूछना  चाहता  हूं  |  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  जी  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  कया  उन्होंने
 अनिबासी  भारतीयों  द्वारा  किए  गए  पू  जी  निवेश  का  वित्तोय  रुपए  के  मूल्य  तथा  आवश्यक

 बस्तुओों  के  मूल्यों  पर  पड़े  प्रभाव  का  अध्ययन  किया  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  इस

 पू  जी  निवेश  के  लिए  और  यह  सुनिष्रितित  करने  के  लिए  वे  विशेष  रूप  से  पिछड़  क्षेत्रों  में  धन

 लगायेंगे  कोई  प्रस्ताव  किया  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  रहा  ?

 श्री  बिधवनाथ  प्रताप  सिह  :  हमने  यह  पूर्वोपाय  किए  हैं  कि  यह  पूजी  निवेश  स्थाई
 सम्पति  अथवा  व्यापा  र-भवनों  आदि  में  नहीं  किया  जाये  ।

 इस  सम्बन्ध  देश-प्रत्यावतंन  के  सम्बन्ध  में  तथा  देश  में  वापिस  न  भेजने  के

 सम्बन्ध  में  मार्ग  निदेश  हें  । जहां  तक  आवद्यक  वस्तुओं  के  मृल्यों  पर  प्रभाव  का  सम्बन्ध  मैं

 ऐसा  नहीं  समभता  ।  यह  निवेश  उत्पादन  के  लिए  तथा  देश  में  पृ  जी  लगाने  के  लिए  किया  जाता

 है  ।  देश  के  लिए  तथा  उसकी  अर्थ  व्यवस्था  के  लिए  क्‍या  लाभप्रद  केवल  हन्ही  मानदण्डों  को  ध्यान

 में  रखा  गया  है  ।

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  मैं  नहीं  कि  आपने  क्‍या  कदम  उठाए  परन्तु  6  अगस्त
 को  कलकत्ता  के  टेलीग्राफ  में  यह  समाचार  प्रक्नषित  हुआ  था  क्षि  श्री  प्रफुल  पाटिल  के  नेतृत्व
 में  अनिबासी  भारतीय  पू  जी  निवेश  की  उच्चत्तम  सीमा  को  बढ़ाने  के  लिए  सम्बन्धित  प्राधिकारियों

 है  मिले  ये  |  जंसे  ही  वे  रिजय  बेंक  के  पास  गये  बेंक  ने  1000  करोड़  रुपये  के  पू  जी  की

 स्वीकृति  दे  दी  ।  यद्यपि  अनिबासी  भारतीय  लोग  कहते  हैं  कि  अधिग्रहण  करने  का  उनका  कोई

 इरादा  नहीं  तथापि  सम्पूर्ण  ब्यापारी-समुदाय  को  यह  आशंका  है  कि  अनिवासी
 भारतीयों  द्वारा  अधिप्रहण  किया  जा  सकता  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  जी  से  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  उन्होंने  इसका  भ्रध्ययन  किया  है  और  यदि  तो  उनकी  क्‍या
 प्रतिक्रिया  है  ?

 श्री  विध्यनाथ  प्रताप  सिह  :  तक  अप्रत्यावर्तन  के  आधार  पर  अधिग्रहण  के  निर्णय
 का  सम्बन्ध  कुल  प्रदत्त  पूजी  अथवा  परिवरतनीय  ऋण  पत्रों  की  प्रत्येक  सीरीज  के  कुल

 मूल्य  के  5  प्रतिशत  की  अनुमति  दी  गई  हसमें  पांच  प्रतिशत  की  सीमा  है  ।

 जहां  तक  प्रत्याबंतन  के  आधार  का  सम्बन्ध  वे  प्‌  जीनिवेश  को  नहीं  ब्रढ़ाः  सकते  ।  वे

 प्रत्येक  अनिबासी  भारतीय  के  सम्बन्ध  में  प्रदत्त  पूजी  के  ]  प्रतिशत  से  अधिक  निवेश  नहीं

 कर  सकते  ।

 किसी  कम्पनी  में  अनिबासी  भारतीय  का  कुल  पू  जी  निवेश  कुल  प्रदस  की  गई  पूंजी  के

 5  प्रतिश्वत  से  अधिक  नहीं  हो  सकता  ।  अतः  इसकी  सीमा  है  कि  कितना  पूजी  निवैश  कियोंणा

 सकता  है  इस  आहंका  को  कि  इस  तरीके  से  अ्रधिग्र  हण  किया  जायेगा  अच्छी  तरह  ध्यान  रक्षा

 गया

 18
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 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  आपने  इस  कार्य  के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बेंक  या  अन्यत्र

 कोई  सेल  स्थापित  किया  है  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  भारतीय  रिजर्व  बेंक  इस  पर  निगरानी  रखता

 प्रोण  पी०  जें०  क्रियन  :  यह  सच  है  कि  सरकार  विदेशों  में  कार्य  कर  रह्दे  भारतीयों  द्वारा

 पूजी  निवेश  करने  को  बहुत  अधिक  प्रोत्साहन  दे  रही  है  परन्तु  यह  तथ्य  ही  रह  गया  है  कि  अब

 तक  भी  हेम  उनकी  बचत  का  अधिकांश  भाग  का  यहां  निवेश  कराने  में  समर्थ  नहीं  हुए  |  मैं  जानता

 हूं  कि  विदेशों  में  ऐसे  बहुत  से  भारतीय  हैं  जो  इस  देश  में  अपने  लघु  उद्योग  और  मध्यस्तरीय॑

 उद्योग  शुरू  करने  के  लिए  तंयार  परन्तु  सहायता  की  कमी  होने  के  कारण  वह  उद्योग  स्थापित

 करने  में  समर्थ  नहीं  विभाग  से  संरचनात्मक  और  अन्य  प्रकार  की  सहायता  उपलब्ध

 नहीं  होती  ।  मैं  माननीय  मम्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  वह  उन  अनिषासी

 भारतीय  लोगों  को  जो  स्थापित  करने  को  तैयार  विशेष  तकनीकी  सहायता  तथा  अन्य  प्रोत्साहुन

 देने  के  सुकाव  पर  विचार

 श्री  विश्व  नाथ  प्रताप  सिह  :  जो  ऐसा  हमारी  नीति  में  अभिवासी  भारतीयों  के

 लिए  हमारे  यहां  पू  जी  निवेश  केन्द्र  और  साकार  भी  उन्हें  प्‌  जी  निवेश  के  लिए  सहायता  ढेती

 तकनीकी  सहायता  के  इस  सुझाव  पर  अनुग्रहपूर्वकं  विचार  किया

 भारतीय  रिजव  बंक  हारा  वाणिज्यक  बेंकों  को  शक्तियों  का  प्रत्यापोजन

 +  272.  ओ  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :  बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बेंक  वाणिज्यिक  बेकों  को  विनिमय  नियंत्रण  व्यापार  खातों  के

 बारे  में  और  अधिक  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहा  है  ;  .

 यदि  तो  तत्संबंधी  भ्योरा  कया  है  ह

 कया  विदेश  यात्रा  के  लिए  विदेक्षी  मुद्रा  मांगने  वाले  ब्यक्तियों  को  भी  भारतीय  रिजवं

 बेक  की  पूर्व  स्वीकृति  के  बिना  वाणिज्यिक  बेंकों  से  निर्धारित  सीमा  में  दिदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हो  सकेगी  ?

 त्त  तथा  वाणिज्य  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  से  एक  विवरण  सश्ना

 पठल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 ओर  ऐसा  खझुयाल  है  कि  माननीय  संसद  सदस्य  बैंकों  की  बिदेशों  मुद्रा
 देन  गतिविधियों  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  क्योंकि  ऐसा  कोई  मुद्रा  नियंत्रण
 ब्यापार  खाताਂ  नहीं  है  ।

 वर्तमान  विदेक्षी  मुद्रा  नियंत्रण  विनियम्रों  के  विदेशी  मुद्रा  का  लेन-देन  करने  के  लिए
 प्राधिकृत  बेंकों  को  इस  बात  की  अनुमति  दी  गई  है  कि  वे  हाजिर  और  वायदा

 दोनों  प्रकार  रुपए  के  एवज  में  किसी  भी  स्त्रीकृत  मुद्रा  को  अथवा  अन्य  किसी  स्वीक्षत  मुद्रा  को

 भारत  में  अन्य  प्राधिकृत  डीलरों  से  खरीद  सकते  हैं  और  उन्हें  बेच  सकते  हैं  बशरतें  कि  वे  दिन  के

 कारोबार  की  समाप्ति  पर  प्रत्येक  मुद्रा  की  बेबाक  या  लगभग  बेब।क  स्थिति  बनाए  प्राधिकृत
 डीलरों  को  इस  बात  की  भी  अनुमति  दी  गई  है  कि  वे  विदेशी  बेंकों  से  विदेशी  मुद्रा  खरीद  सकते  हैं
 ओर  उन्हें  बेच  सकते  हैं  बशर्ते  कि  इस  प्रकार  की  खरीद  और  बिक्री  वास्तविक  व्यापारिक  लेने-दैंन

 के  अन्तर्गत  ही  आती  हो  और  ऐसा  लेन-देन  करने  से  पूर्व  भारतीय  बेक  बाजार  में  इस  प्रकार
 के  लेन-देनों  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  बाद  किया  जाना  चाहिए  तथा  इस  प्रकार  के
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 देन  के  परिणामस्वरूप  प्राधिकत  डीलरों  के पास  किसी  भी  दिन  के  कारोबार  की  समाप्ति  पर  मुद्रा
 की  असंतुलित  खुली  स्थिति  या  असंतुलित  असंगत  परिपक्वता  की  स्थिति  न  भारतीय  रिजर्व

 बेंक  हस  संबंध  में  वाणिज्यिक  बंकों  को  और  अधिक  शक्तियां  प्रदान  करने  के  किसी  भी  प्रस्ताव  पर

 विचार  नहीं  कर  रहा  है  ।

 बतंमान  विदेशी  मुद्रा  नियंत्रण  विनिमयों  के  अन्तर्गत  भारतीय  रिजव  बेंक  और  आयात

 ब्यापार  नियंत्रण  के  अन्तर्गत  जारी  किए  गए  एक  मुएत  विदेक्षी  मुद्रा  परमिट  एवं  भारतीय  रिजर्व

 बेंक  की  बिदेशी  मुद्रा  सम्मिश्चित  आबंटन  स्कीम  के  अन्तर्गत  जारी  किए  गए  परमिटों  के

 धारक  बिदेश  यात्रा  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  का  लेन  देन  करने  के  लिए  प्राधिकृत  वाणिज्यिक  बेंकों  से

 बिकेशो  मुद्रा  ले  सकते  हैं  ओर  इसके  लिए  उन्हें  अलग-अलग  अवसरों  पर  भारतीय  रिजवं  बंकों  को

 क्षुबित  करना  आवद्यक  नहीं  है  ।  एफ०टी०एस०  और  एन०टी०एस०  स्कीमों  के  अन्तगंत  जो  भारतीय

 मिबासी  विदेश  जाना  चाहते  हों  वे  भी  भारतीय  रिजर्व  बंक  की  अनुमति  लिए  बिना  विदे्षी  मुद्रा
 के  लिए  प्राधिकृत  बाणिज्यिक  बेंकों  से  एवं  प्राधिकृत  मुद्रा  परिवर्तन  करने  वालों  से  500

 संयुक्त  राज्य  अमेरिकी  डालर  और  250  संयुक्त  राज्य  अमेरिकी  डालर  तक  की  विदेछी  मुद्रा  ले

 सकते  हैं  ।

 श्री  सत्येग्र  नारायण  यह  प्रधन  13  जुलाई  1985  को  एकक्‍्नामिक  टाइस्स  में

 सित  रिपोर्ट  के  आधार  पर  उठाया  गया  जिसके  अनुसार  यह  बताया  गया  है  विदेशी  मुद्रा
 नियंत्रक  ने  यह  कहा  कि  भारतीय  रिजवं  बेंक  वाणिज्यिक  बेंकों  को  इस  सम्बन्ध  में  और  अधिक
 शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहा  क्या  यह  सही  नहीं  है  पटवर्धन
 समिति  ने  वाणिज्यिक  बेकों  को  और  अधिक  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  करने  तथा  हन  दाक्तियों  को

 बढ़ाने  की  सिफारिश  की  है  ?

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  पर  भारत  सरकार  अथवा  रिजरवं  बेंक  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 श्री  विध्वनाथ  प्रताप  सिह  :  हमारा  शक्तियों  को  बढ़ाने  का  विचार  नहीं  है  जो  ध्षक्तियां

 उस  अभी  प्राप्स  हैं  ।

 चेयरमंन  के  बिना  जोवन  बीसा  का  कार्यकरण

 "274
 औरਂ  न  बडघते

 भड़ास  :  क्‍या  वित्त  सन्त्रो  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जीवन  बीमा  निगम  चेयरमेन  के  बिना  काय॑  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 रिक्त  स्थानों  को  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  सम्जालय  में  राज्य  सन्त्रो  जनादंन  ओर

 1982  में  नियमित  अध्यक्ष  का  कार्यकाल  समाप्त  हो  जाने  के  जीवन  बीमा  निगम  के
 बरिष्ठतम  प्रबन्ध  निदेशक  को  अध्यक्ष  की  शक्तियां  देकर  सामयिक  प्रभारी  नियुक्त  किया  गया
 थीबन  बीमा  निगम  के  पुनर्गठन  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  लिए  जाने  जिससे  संबंधित  विधेयक
 लोक  सभा  में  19  1983  को  पेश  किया  गया  नियमित  अध्यक्ष  की  नियुक्ति  का  मामला
 सथमित  कर  दिया  गया

 अध्यक्ष  की  तियुक्ति  के  मामले  पर  सरकार  तत्परता  से  विचार  कर  रहीं है  ।
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 भ्री  यशवंत  राव  गडाख  पाटिल  :  अध्यक्ष  1982  में  नियमित  अध्यक्ष  का

 कार्यकाल  समाप्त  हो  जाने  के  पश्चात्‌  अध्यक्ष  की  नियुक्ति  नहीं  की  गई  है  जिसका  परिणाम  जीवन

 बीमा  निगम  की  कार्यक्षमता  पर  पड़  सकता  है  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  कि  अध्यक्ष

 की  नियुक्ति  के  मामले  में  सरकार  तत्परता  से  विचार  कर  रही  है  मैं  आपके  माध्यम  से  मस्त्रीं

 महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  तत्परता  वे  कबतक  दिखायेंगे  ?

 ]

 क्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  स्थिति  इस  प्रकार  है  :  जीवन  बीमा  निगम  को  पांच  निगमों

 में  विभाजित  करने  का  प्रस्ताव  था  ।  अब  इस  प्रस्ताव  को  छोड़  दिया  गया  है  ।  इस  कारण

 कुछ  विलम्ब  हो  रहा  क्‍योंकि  यह  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।  हमारे  पास  एक  नाभ  का  प्रस्ताव  है

 ओऔर  सरकार  उस  पर  विधार  कर  रही

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मन्त्रों  महोदय  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  बहुत  ही  दिलचस्प  है  ।  उन्होंने
 सभा  को  बताया  है  कि  चेयरमेन  को  नियुक्त  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  जीवन  थीमा  र्गिम  को
 विभाजित  करने  वाला  विधेयक  पहले  19  दिसम्बर  1983  को  लोक  सभा  में  पेश  किया  गया  था
 अपने  उत्तर  पहली  पंक्ति  उन्होंने  कहा  कि  नियमित  अध्यक्ष  का  कार्यकाल  सितम्बर  1982  में
 समाप्त  हो  गया  इस  बात  का  अनुमान  लगाते  हुए  कि  दिसम्बर  1983  में  बिधेयक  पेश
 किया  जाएगा  उसी  दुूरदर्क्षी  दृष्टि  से  मन्‍्त्री  महोदय  ने  इस  पद  को  रिक्त  रखा  ।  तथ्य  यह  कि

 सभी  सरकारी  संध्पानों  में  उनके  पास  नियुक्तियों  के लिए  कोई  निदिचत  मानदंड  नहीं  है  ।
 बहां  बहुत  सी  अनियमितताएं  और  भेदभाव  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  हम  देल्षते  हैं  कि  बहुत  छे

 सरकारी  संस्थान  अध्यक्ष  के  बिना  रहते  और  इन  संस्थानों  में  अध्यक्ष  की;नियुक्ति  न  करके  वह

 उन्हें  आधुनिक  बनाने  चाहते  हैं  परन्तु  इस  कारण  से  कार्यक्षमता  को  क्षति  पहुंचती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  वह  पद  अधिक  आकर्षक  हो  गये  हैं  ?

 भरी  विदवनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  जानता  हूं  कि  इनके  मन  में  क्‍या  है  ?

 प्रोਂ  मधु  वंडवते  :  मैं  उनसे  बिषष  रूप  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  अन्य  अनेक  मामलों  में  भी

 यही  स्थिति  क्या  बह  इस  संबंध  में  यह  उपयुक्त  समरभेंगे  कि  निश्चित  मानदंड  किये  जाएं  और
 रित  वह  यह  देखें  कि  कोई  पद  रिक्त  न  रहे  क्‍योंकि  जो  व्यक्ति  इस  पद  पर  केवल  तदर्थ  आधार  पर
 आता  वह  उस  पद  पर  कोई  खास  निष्ठा  से  काय॑  नहीं  करता  ।  बहुत  से  निर्णय  उपयुक्त  रूप  से  नहीं
 लिये  गये  ।  ऐसा  ही  जीवन  बीमा  निगम  में  भी  होता  है  ।  क्‍या  वहू  इसमें  संशोधन  करेंगे  और
 कभ  से  कम  समय-बद्ध  कार्यक्रम  बनाएंगे  कि  इतने  अधिक  समय  तक  पद  को  रिक्त  रखने  के  बाद
 पद  को  कब  भरा  जाएगा  ?

 थ्रो  विध्य  नाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  कह  सकता  हूं  कि  हम  शीघ्र  ही  इस  रिक्त  पद  को

 प्रोਂ  मधु  दंडबते  :  उन्होंने  स्पथ्ट  नहीं  1982  में  पद  रिक्त  हुआ  आपका
 विधेयक  ]9  1983  को  पेदा  किया  जाना  था  |  इस  बीच  के  समय  में  आपने  इस  पद  को
 रिक्त  क्‍यों  रखा  ?

 शो  विधयनाथ  प्रताप  सिह  :  अवश्य  ही  सितम्बर  1982  ठथा  दिसम्बर  के  बीच  का  थोड़ा
 समय  चला  गया  ।  दिसम्धर  में  प्रस्ताव  रखा  गया  ॥  यदि  हमारे  पास  इस  बीच  कोई  वरिष्ठ
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 कारी  रखना  और  कहें  कि  हम  इसे  विभाजित  करेंगे  तो  कोई  भी  ब्यक्ति  आना  नहीं  चाहेगा  ।

 यह  भी  समस्या  है  क्योंकि  विधेयक  के  विचाराधीन  आप  इसे  विभाजित  करने  जा  रहे  हैं  ।

 प्रो०  सथु  बंडबते  :  इस  मामले  में  आपके  पास  विधेयक  है  परन्तु  अन्य  बहुत  से  सरकारी

 संस्थानों  में  भी  आप  पदों  को  रिक्त  रखते  आपने  पहले  भी  मुझे  जवाब  दिया  तब  तक  कोई

 विधेयक  विचाराधीन  नहीं  ऐसी  सरकार  की  सामान्य  कमी  तथा  कोई  दृष्टिकोण  न  होने
 के  कारण

 क्रो  विदवनाथ  प्रताप  सिह  :  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।  यह  इस  प्रकार  नहीं  है  यह  एक
 सामान्य  दृष्टिकोण  है  ।  विशिष्ट  समस्या  है  जिनके  कारण  विलम्ब  होता  है  और  रिक्त  पद  को  भरने
 के  लिये  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 प्रोਂ  मधु  दंडवते  :  आप  रिक्त  पद  को  कब  तक  भर
 भी  विश्यनाथ  प्रताप  लिह  :  मैं  आपको  ठीक  से  नहीं  बता  बहुत  शीघ्र  ही  भर

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  शीघ्रਂ  का  कोई  अर्थ  नहीं  है  ।

 पूति  और  निपटान  महानिदेशालय  के  माध्यम  से  खरीद
 #  275,  ओ  सलचन्द  डागा  :  क्‍या  पूति  और  वस्त्र  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  पर  सभी  प्रकार  के  अनुबंधों  के  तहत  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय
 के  माध्यम  से  उनके  द्वारा  की  गयी  ख़रीद  के  कारण  भारी  धन  राक्षि  बकाया  है  ;

 यदि  तो  कुल  कितनी  धनराहि  बकाया

 उक्त  धनराशि  कब  से  बकाया  और

 क्‍या  सरकार  उक्त  भुगतान  को  छ्षीक्र  निबटाने  के लिए  इन  सौदों  पर  ब्याज  लगाने
 पर  विचार  कर  रही  है  ?

 पूति  और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मन्जी  चन्त्रहोखर  :  इस  संबंध
 में  एक  विवरण  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  गया

 नहीं
 विवरण

 जी

 दि०  31  1985  जम्मू  ओर  कादमीर  तथा  सिक्किम  की  राज्य  सरकारों
 21-39  करोड़  तथा  28  लाख  की  राशि  बकाया  है|  कुछ  अन्य  राज्य  सरकारों

 के  मामले  में  विवादास्पद  दाबों  के  कारण  कुल  8.37  करोड़  रुपए  की  धननाशि  बकाया  जो  कि
 मुस्यतया  संबंधित  विभागों  के  स्वायत्तशासी  निकायों  के  रूप  में  बदले  जाने  के  कारण

 जम्मू  और  काइमीर  राज्य  से  बकाया  धनराहि  की  सबसे  पुरानी  राशि  बर्ष  ]  976-77
 की  सिक्किम  सरकार  राज्य  से  सबसे  पुरानी  देय  बकाया  राशि  1983  की  अन्य
 राज्यों  से  दावे  की  सबसे  पुरानी  राशि  वर्ष  1976-77  से  1984-85  की  अवधि  के  बीच  की  है  ,

 ]

 भऔौ  मलचस्द  डागा  :  अध्यक्ष  सवाल  यह  है  कि  आप  21.39  करोड़  रुपया
 काइमीर  से  मांग  रहे  हैं  ओर  बाकी  दूसरे  राज्यों  का  8  करोड़  रुपया  बकाया  1976  से  यह्‌

 22



 18  1907  )
 .  लिक्षित  उत्तर

 जप  a  ज्लममज  प८
 कर्जा  होने  के  बावजूद  भी  आप  जम्मू-काइमीर  को  सामान  देते  हैं  या उनका  कारोबार  बन्द  कर

 दिया  है  ?  यदि  रुपया  अदा  करते  तो  क्या  ब्याज  सहित  उनसे  वसूल  करेंगे  ?

 भी  चख्रशेखर  उनका  कारोबार  बन्द  नहीं  कर  दिया  कारोबार  चालू  उनके

 लिए  सुविधा  बन्द  करना  कठिनाई  का  काम  द्वोगा  ।  हम  लोगों  ने  1-12-1983  से  निर्णय  लागू  किया
 है  ।  आगे  के  लिए  उनको  जो  कुछ  भी  खरीदना  उसके  लिए  एडवांस  या  कैस  पैमेंट  करना

 होगा  ।  जो  बकाया  उसके  लिए  एक  सिस्टम  बनाया  गया  हम  उम्मीद  करते  हैं  कि  वह
 पूरा

 होगा  ।

 श्री  मल  चन्द  डागा  :  लेकिन  कारण  कया  है  ?

 क्रो  सन्द्रशेशर  सिह  :  रिजर्व  बेंक  आफ  इंडिया  उनके  बेकस  नद्टों  इसोलिए  देरी  हो

 रही

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 भारत  में  उग्रवादी  गतिविधियां  चलाने  के  लिए  पाकिस्तान  को  भारतीय  मुद्रा  को

 तस्करी

 #265  श्री  प्रतार्पासत हु बघेल
 श्री  जितेन्द्र  प्रसाद

 क्‍या  यह  सच  है  कि  करोड़ों  रुपयों  के  मूल्य  को  भारतीय  मुद्रा  भारत  में  उमग्रवादियों
 की  कार्यवाहियों  को  चलाने  हेतु  गुप्त  रूप  से  पाकिस्तान  ले  जाया  गयी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इसे  रोकने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की
 गयी  है  ?

 बित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंग  :  ओर  सरकार  को

 ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  कि  भारत  में  उग्रवादी  गतिविधियों  के  वित्त-पोषण  के  लिए  देश  से

 करोड़ों  रुपए  की  भारतीय  मुद्रा  चोरी-छिपे  पाकिस्तान  ले  जाई  जा  रही  सीमा  सुरक्षा
 बल  ओर  सीमाछशुल्क  अधिकारियों  ने  वर्ष  1985  के  पहले  सात  महीनों  के  दौरान  चालीस  लाख

 को  भारतीय  मुद्रा  पकड़ी  जबकि  1984  के  दौरान  पूरे  बर्ष  में  कुल  1.10  लाख  रुपए
 की  भारतीय  मुद्रा  पकड़ी  गयी  थी  ।

 भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  तस्करों  के  खिलाफ  चलाए  गये  अभियान  को  तेज  कर  दिया

 गया  है  ।  सीमाशुल्क  विभाग  के  निवारक  और  आसुबना  तंत्र  को  कमंचारी  तथा  उपकरण  उपलब्ध
 कराकर  और  सुदृढ़  कर  दिया  गया  है  ।  सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  स्थानीय  पुलिस  तथा  अन्य  निवारक

 एजेंसियों  के  साथ  संयुक्त  रूप  से  घात  लगाकर  आक्रमण  किया  जाता  छापे  मारे  जाते  हैं  थोर
 गएत  लगाई  जाती  है  ।  पंजाब-पाक  सीमा  पर  सीमा  सुरक्षा  बल  की  अतिरिक्त  कम्पनियाँ  तैनात  की

 गई  देश  में  चोरी-छिपे  आने-जाने  वाले  घुसपंठियों  को  रोकने  तथा  उन्हें  पकड़ने  के  लिए
 दस्तों  के  जरिए  तथा  पष्ुओं  पर  सवारी  के  जरिए  गहत  लगाई  रही  घुसपंठ  करने  वाले

 व्यक्तियों  की  गतिविधियों  पर  नजर  रखने  के  लिए  पयंवेक्षण-मीनारों  का  भी  निर्माण  किया  गया
 है  ।  यवापेक्षित  उचित  उपचारी  कायंवाही  करने  के  लिए  इस  क्षेत्र  में  सरकारी  ओर  अभिग्नहणों
 की  प्रवत्ति  को  संतत  समीक्षा  की  जाती  है  |

 क्या
 विस  सन्जो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
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 राजस्थान  में  सुपर  जिक  स्मेल्टर  प्लांट  को  स्थापना  करना
 ©  267,  प्रोਂ  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  क्या  खान  और  कोयला  मनन्‍्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  राजस्थान  में  सुपर  जिक  स्मेल्टर  प्लांट  की  स्थापना  करने  के  लिए  स्थान  का

 लयन  कर  लिया  गया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चितौड़गढ़  तकनीकी  दृष्टि  से  सर्वोत्तम  स्थान

 यदि  तो  चित्तोड़गढ़  में  इस  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  काम  कब  तक  शुरू
 हो  जाएगा  :  और

 उस  पर  कितना  खर्च  होने  की  संभावना  है  ?

 खान  और  कोयला  मन्त्रो  बसंत  :  और  हिन्दुस्तान  जिक

 जिन्होंने  रामपुरा  अगुचा  सीसा  जस्ता  निश्षेपों  के  आधार  पर  एक  नए  सीसा-जस्ता  प्रद्रावक
 की  स्थापना  का  प्रस्ताव  तैयार  किया  ने  प्रौद्योआर्थिक  आधारों  पर  प्रद्रावक  स्थल  के  लिए
 बन्देरिया  का  सुझाव  दिया

 |

 परियोजना  पर  पूंजी  निवेश  का  7  वीं  योजना  अवधि  में  घन  स्रोत्रों  की
 कठिनाई  के  आलोक  लम्बित  पड़ा  है  ।

 व्यय  करने  की  स्थिति  अभी  महीं  आयी  है  ।

 [  अनुवाद  )
 राज्यों  के  ओवरड़ाफ्टों  में  दृसरो  बार  परिवतंन  करना

 *  273.  श्री  एस०  जी०  घोलप  :  क्‍या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  अभी  हाल  में  सरकार  में  राज्यों  के  ओवरड़्ाफ्टों  में  दूसरी  बार  परिवर्तन

 किया

 (a)  क्‍या  ऐसे  राज्य  जिनके  ओवरड्ाफ्ट  नहीं  हैं  उन्हें  इपी  राशि  के  ऋण  दिये

 ऋण  पर  तथा  ओवरड्ाफ्ट  पर  कितना  ब्याज  लिया  जाता  है  ;  और

 राज्यों  द्वारा  ओव  रड़ाफ्ट  लेने  के  लिए  क्या  कारण  बताये  गए  हैं  ?

 वित्त  तथा  थाणिज्य  मन्त्री  बिइनाथ  प्रताप  :  सरकार  ने  1982-83
 ओर  1983-84  के  दौरान  राज्यों  को  उनके  घाटे/प्रत्याशित  ओबरड्राफ्टों  को  परिवर्तित  करने

 के  लिए  मध्यावधि  ऋण  प्रदान  किये  ।  28.1.85  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्यों  के  ओव  रड्राफ्टों
 के  90  प्रतिशत  के  बराबर  मध्यावश्नि  ऋण  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 नहीं  ।

 मध्यावधि  ऋण  पर  ब्याज  8  प्रतिशत  है  ओर  भारतीय  रिजर्व  बेक  के  साथ

 ड्राफ्ट  पर  13  प्रतिदात  है  ।

 (a)  राज्यों  ने  मारतीय  रिजर्व  बेंक  के  साथ  अपने
 ओब  रड़ाफ्टों  का  कारण

 भिन्‍न  और  आयौजनागत  अ्यय  में  बद्धि  होना  बताया के

 शुर्दा  बीसा  योजना  आरंभ  करना

 +276.  झो  विष्णु  सोदी  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  कंसर  बीमा  योजना  की  मुर्दे  क ेखराब  होने की
 स्थिति  में  इसको  बदलने  या  इसके  ६लाज  के  लिए  गुर्दा  बीमा  योजना  आरंभ  करने  का

 यदि  तो  यह  योजना  कब  से  लागू  की  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 साधारण  बीमा  उद्योग  ने  अस्पताल  में  दाखिल  होकर  तथा  घर  में  ही  अस्पताली

 इलाज  करवाकर  लाभ  उठाने  के  लिए  |  1985  से  बीमा  पालिसी  आरम्भ  कर  दी  इस

 पालिसी  में  गुर्दे  की  गुर्दा  प्रतिरोपण  आदि  सहित  विभिन्‍न  बीमारियां  शामिल  हैं  ।  उक्त

 पालिसी  के  अधीन  अतिरिक्त  लाभों  सहित  समस्त  अनुमेय  लाभ  के  लिए  7000  रुपए
 से  लेकर  श्र  के  लिए  37,800  रुपए  तक  भिन्न-भिन्न  हैं  तथा  प्रत्येक  व्यक्ति  के  लिए

 यम  की  बाधषिक  दर  72  रुपए  से  लेकर  378  रुपए  तक  भिन्न-भिन्न

 पीयरलेस  जनरल  फाइनस  तथा  इनवेस्टमेंट  कम्पनी  द्वारा  व्यपगत  हो  चुके
 सटिकिकेटों  पर  कमाया  गया  लाभ

 #277,  शी  के०  एन०  कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  पीयरलेस  जनरल  फाइनेंस  तथा  इनवेस्टमेंट  कंपन

 ने  व्यपगत  हो  चुके  सटिफिकेटों  से  करोड़ों  रुपए  का  मुनाफा  कमाया  है  तथा  बह  इस  पंसे  को  अन्य

 कंपनियों  में  लगाकर  प्रमुख  कम्पनी  को  बीमार  बनाना  चाहती  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  प्रयास  के  विरुद्ध  सरकार  कया  कायंवाही  कर  रही  है  ?

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  और  यदि  पीयरलंस

 जनरल  फाइनेंस  तथा  हन्वेस्टमेंट  कम्पनी  कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  एक  पंजीकृत

 कंपनी  है  ओर  इसके  कार्यों  का विनियमन  इसके  निदेशक  बोर्ड  द्वारा  किया  जाता  भारतीय

 रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1978  में  भारतीय  रिजरवं  बेंक  द्वारा  कंपनी  के  किए  गए

 क्षण  से  यह  पता  चला  कि  कंपनी  को  व्यपगत  सर्टिफिकेटों  से  काफी  मुनाफा  हुआ  लेकिन

 रिजतें  बेक  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  ऐसी  रकमों  को  अन्य  कंपनियों  में  लगाकर  इस

 कम्पनी  का  अपने  आपको  बीमार  बनाने  का  कोई  इरादा  है  ।

 इनामी  चिट  और  धन  परिचालन  स्कीम  1978  के  उपबन्धों  के

 अनुसार  प्तियम  बंगाल  सरकार  ने  जिसे  पाबंदी  अधिनिथम  के  उपबन्धों  के अनुपालन  का  काम

 सौंपा  10  1979  को  दि  पीयरलेस  जनरल  फाइनेंस  तथा  इन्वेस्टमेंट  कंपनी  लिमिटेड  को

 अपना  कारबार  समाप्त  करने  का  नोटिस  दिया  कम्पनी  ने  3  1979  को  कलकत्ता

 उच्च  न्यायालय  में  एक  रिट  याब्रिका  दायर  कर  दी  जिसमें  उसने  अपने  कारबार  पर  अधिनियम  को

 लागू  करमे  पर  चुनौती  दी  ओर  स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर  केन्द्र  सरकार  और  भारतीय

 रिजव  बेंक  तथा  पद्टिचम  बंगाल  सरकार  इस  रिट  यात्रिका  में  प्रत्यर्थी  यह  मामला  अभी  भरी

 अदालत  के  विचाराधीन  है  ।
 |
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 [  बुन्नाब  ]

 गर-सरकारोी  और  सरकारो  क्षेत्र  में  नियंत्रित  कपड़  का  उत्पादन

 $278,  श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  क्‍या  पति  और  बजस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 कस  कक 3.4.  कि  ७

 देश  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकारी  ओर  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में

 कपड़े  का  कितनी  मात्रा  में  उत्पादन  किया  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कितनी  मात्रा  में  नियंत्रित  कपड़ा  वितरित

 किया  गया  ?

 पूति  और  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्रशालर  :  ओर  कन्ट्रोल
 के  कपड़े  की  विद्यमान  योजना  के  अन्तर्गत  कन्ट्रोल  के  कपड़े  का  पूरी  तरह  से  उत्पादन  राष्ट्रीय  ब्स्त्र
 निगम  मिलों  के  द्वारा  किया  जाता  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  एन०  टी०  सी०  मिलों  द्वारा
 उत्पादित  कन्ट्रोल  के  कपड़े  की  मात्रा  निम्न  प्रकार  से  है  :

 मि०  वर्ग  मीटर

 बर्षे  उत्पादन

 1982-83  220.00

 1983-84  294.99  क्षतिरिक्त  8  मिलियन
 मीटर  की  पोलिएस्टर  सूती
 ब्लेंडीड  शटिग  )

 1984-85  245.73  अतिरिक्त  7  मिलियन
 वर्ग  मीटर  की  पोलिएस्टर  सूती
 ब्लेंडीड  ।

 कन्ट्रोल  के  कपड़  के  वितरण  का  सुरुष  उतरदाफित्व  राज्य  सरकार  का  पिछले  तीन
 वर्षो ंके  दोरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कल्ट्रोल  के  कपड़ें  के  वितरण  से  सम्बन्धित  आंकड़े  उपलब्ध

 हैँ

 काण  के  निर्यात  के  लिये  विदेशी  कम्पनी  के  ब्राण्ड-नाम  का  प्रयोग

 #279.  श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  फया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  काजू  निगम  ने  एक  अमेरिकन  कम्पनी  के  ब्रांड  नाम  का  प्रयोग  कर

 काजू  के  निर्यात  का  निर्णय  किया  है  जिससे  उसे  काजू  का  अधिक  मूल्य  प्राप्त  हो

 खाड़ी  के  देशों  को  काजू  का  निर्यात  करने  के  लिए  बिदेशी  कम्पनी  के  ब्रांड  नाम  का
 प्रयोग  करना  आवश्यक  समभे  जाने  के  क्‍या  कारण  झौर

 इस  नयी  प्रणाली  का  वित्तीय  दृष्टि  से  अर्थात्‌  विदेशी  मुद्रा  से होने  वाली  आय  और

 निगम  के  कारोबार  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 बादिए्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :  क्षौर  एक
 रीकी  कम्पनी  अपने  ग्राहकों  को  निर्यात  के  लिए  अपने  ब्रांड  नाम  में  खाद्य

 जिनमें  काजू  .
 शामिल  को  पेक  करने  के  लिए  भारतीय  काजू  निगम  के  साथ  एक  संविदा  क्रने

 के  लिए
 जीत  कर  रही  है  ।  |

 रत
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 संविदा  हो  जाती  है  तो  इसके  परिणामस्वरूप  भारतीय  काज्‌  निगम  को  बिदेशी

 मुद्रो  की  आय  होगी  ।

 स्वायत्तशासी  संगठनों  के  लेखाओं  को  नियन्त्रक  तथा  महालेखा  परोक्षक
 द्वारा  लेखा  परीक्षा

 +280,  श्री  चित्त  महाता  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  स्वायत्तशासी  निकायों/संगठनों  के  लेखाओं  की  भारत  के  नियंत्रक  तथा  महासेशा
 परीक्षक  द्वारा  प्रतिवर्ष  लेखा-परीक्षा  द्वारा  किए  जाने  का  प्रावधान

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  उप्तके  क्या  कारण  हैं

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  स्वायत्तशासी  संगठनों  के  लेखाओों  की  पिछले  दस  वर्षों  से

 लेखा-परीक्षा  नहीं  की  गयी  और

 यदि  तो  उन  संगठनों  तथा  विधिष्ट  कारणों  का  ब्योरा  क्या  है  तथा  क्या  अब

 कार  उनकी  लेखा-परीक्षा  कराए  जाने  पर  वियार  कर  रही  है  ?

 वित्त  तथा  वाणिज्य  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  से  नियंत्रक  महालेखा
 परीक्षक  शक्तियां  तथा  सेवा  की  शत  )  अधिनियम  1971  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  भारत
 के  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  के  लिए  स्वायत्तंशासी  निकायों/संगठंनों  के  लेले  रखना  कोई  आवश्यक

 नहीं  लेकिन  नियंत्रक-महा  लेखा  परीक्षक  द्वारा  स्वायत्तक्ासी  निकायों/संगठनों  के  लेखाओं  कौ

 लैखा-परोक्षा  उक्त  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  की  जाती  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  के
 ध्यान  में  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  आया  है  जहां  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्तर्गत  किसी  स्वायश्तशांसी
 निकाय  की  लेखा-परीक्षा  जो  उक्त  अधिनियम  के  अन्तर्गत  उसके  अधिकारियों  द्वारा  की  जानी
 आवश्यक  पिछले  दस  बर्षों  से  बकाया  पंडी  हो  ।

 कम्पनियों  में  असा-धमराशि  कौ  अंदायंगो  न  होने  के  संम्थस्थ  में  विधार्न  बनाना

 +281,  श्री  अजंय  विश्वास  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  कम्पनियों  में  जमा  धमराशि  का  कम्पनी  को  लिखित  नोटिस  देने  के  2

 महीने  की  अवधि  के  पदचात्‌  भी  अदायगी  न  करने  को  भारतीय  दंड  संहिता  के  अधीन  एक
 नीय  अपराध  बनाने  के  लिए  एक  अधिनियम  लाने  पर  विभार  कर  रही

 यदि  तो  क्‍या  इस  अंधिनियम  को  इसी  सत्र  में  पेश  किया

 यदि  तो  उक्त  अधिमियम  का  ब्यौरा  कया  औंर

 क्‍या  छोटे  पू  जी  निवेश-कर्ताओं  को  भी  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  लाया  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  :  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विधाराधीन  नहीं  है  ।  फिर  भी  विधि  आयोग  ने  कम्पनियों  की  जमाराहियों  अपने

 कार  मृत्र
 में  एक  ऐसी  सिफारिश  की  है  और  उस  पर  जनता  से  टीक/-टिप्पणियां  आमंत्रित  की

 गई  हैं  ।

 से  ये  सवाल  पंदा  नहीं  होते  ।

 संसर्स  आई०  टी०सी०  के  प्‌  जी  मिर्मंम  सम्बन्धी  लास्वित  मामले

 292,  भरी  राज  मगत  पासवान  :  गया  जिस  मंत्री  यह  बठाने  की  कपा  कैरेंगे  कि  :
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 क्या  मैसर्स  आई०  टी०  सी०  लिमिटेड  ओर  आई०  टी०  सी०  लिमिटेड  की  अन्य

 यूनिटों  के  पू  जी  निगंम  सम्बन्धी  कोई  मामले  लम्बित  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  तथा  वाणिज्य  मंत्री  विश्व  नाथ  प्रताप  :  और  मेंस  आई०
 टी०  सी०  लिमिटेड  की  ओर  पूंजी  निर्गंम  वित्त तथा वाणिज्य मंत्री (sit विध्व नाथ प्रताप सिह) : (क) और  के  अन्तगत  प्राप्त

 पूंजी  निर्भेम  से  सम्बन्धित  कोई  भी  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  पास  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 ]

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  सिलों  का  आधुनिकोकरण

 2737.  आओ  सत्यगोपाल  सिश्र  :  क्‍या  पूति  और  बस्त्र  मन्त्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 )  क्ष्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  सभी  मिलों  का  आधुनिकीकरण  किया  जाएगा  ;

 उन  भिलों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनका  आधुनिकीकरण  किया  जाएगा  और  यह  काये
 कब  किया  ओर

 शआ्रधुनिकीकरण  की  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पूति  और  बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :  से  सीमित
 संसाधनों  से  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  सभी  मिलों  का  आधुनिकीकरण  करना  सम्भव  नहीं  हो
 सकता  ।  नीति  के  अनुसार  चयनात्मक  आधुनिकीक रण  के  कायं  क्रम  के  द्वारा  सीमित  ससाधनों  का
 उपयोग  करना  है  जिससे  उससे  अभीष्टतम  लाभ  मिल  सके  ।  सातवीं  योजना  के  लिए  मिलवार
 योजनाओों  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 वित्त  राज्य  मंत्रों  क ेसाथ  सिटी  बंक  संगठनों  के  पदाधिकारियों  को  बेठक

 2738.  श्री  नरासह  राज  सूयंबंशो  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सिटी  बक  के  पदाधिकारियों  का  एक  जो  भारतीय

 राष्ट्र  मजदूर  कांग्रेस  )  से  सम्बद्ध  29  को  बंगलोर  में  केन्द्रीय  वित्त  राज्य

 मंत्री  से मिला  ;

 यदि  तो  उनकी  मांगे  क्या  थीं  ;  भोर

 उनकी  मांगों  पर  अब  तक  कया  कायंवाही  की  गई  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  सें  र'ज्य  मंत्रो  जनादंन  :  से  इ  डियन  नेशनल

 बेंक  सप्लाईज/आफीसरसं  कांग्रेस  की  बेगलौर  यूनियनों  के  पदाधिकारियों  और  मेरे  बीच  29  जून
 सप्लाईज/आफीसरसं  को  कोई  अनौपचारिक  बंठक  नहीं  हुई  ।  मेरे  दोरों  के  दौरान  स्थानीय  अधिकारियों  श्लौर

 कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  सहित  विभिन्‍न  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करने  बाले  भिन्न-भिन्न  लोग

 अनौपचारिक  रूप  से  मुझे  मिलते  यदि  ऐसी  बेठकों  में  कोई  लिखित  अम्यावेदन  बैंकों  तथा

 अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  के  अनुरोध  पेश  किए  जाएं  तो  उन्हें  उचित  कायंवाही  के  लिए  सम्बन्धित

 अधिकारियों  को  भेज  दिया  जाता

 ५  +बलप मध्य  प्रदेश  में  मंडबोय  कोयला  डिपो  खोलता

 2739,  भी  नस्दलाल  जोबरी  :  क्या  खान  और  कोमला  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  मध्य  प्रदेश  में  सागर  में  मडलीय  कोयला  डिपो  खोलने  की  आवश्यकता

 सागर  में  अब  तक  कोयला  डिपो  न  खोलने  के  क्‍या  कारण  और

 सागर  में  कब  तक  कोयला  डिपो  खोलने  की  संभावना  है  ?

 खान  और  कोयला  मंत्री  बस त  :  से  मध्य  प्रदेश  को

 राज्य  सरकार  के  साथ  जुलाई  1982  में  परामर्श  करके  कोल  इडिया  लि०  ने  मध्य  प्रदेश  में  12
 स्‍्टाकयार्ड  के  एक  स्टाकयार्ड  खोलने  का  निर्णय  किया  ।  सागर  में  स्टाकयार्ड  नहीं
 खोला  जा  ध्तका  क्योंकि  यह  स्थान  रेक  के  लिए  उपथुक्त  नहीं  है  और  इस  स्थान  पर  रेल  द्वारा

 कोयला  ले  जाने  के  लिए  रेलवे  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 )

 पश्चिम  एशियाई  तथा  अफ्रीकी  देशों  की  इंजीनियररिंग  बस्तुओं  के  निर्यात  में  बृद्धि
 करने  के  लिये  कदम

 2741.  भ्री  भोसानाथ  सेन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पद्िचम  एशिया  तथा  अफ्रीकी  देशों  को  इ  जीनिरिंग  वस्तुओं  के  निर्यात
 में  वृद्धि  करने  के  लिये  कदम  उठाए

 यदि  तो  इस  बारे  में  उठाए  जाने  वाले  उठाए  गये  कदमों  का  ब्यौरा  क्या
 और

 पद्दिचवम  एशियाई  तथा  अफ्रीकी  देशों  की  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्ञालय  में  राज्यमंत्री  पी०  ए०  :  से  इजीनियरी
 सामानों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  ने  अनेक  उपाय  किये  अन्य  बातों  के  साथ  इनमें
 अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  प्रतिपूर्ति  निर्यात  उत्पादन  के  लिये  आयात  कुछ  वेशों  को  ऋण
 देना  आदि  शामिल  हैं  ।  निर्यातों  में  बुद्धि  इन  देशों  में  इन्हीं  उत्पादों  की  मांग  पर  निर्भर  करती  है  ।

 आभूषण  परियोजनाओं  को  स्थापना

 2742.
 है  रण  पल  दास  ।

 :  क्या  बाणिज्य  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  देश  में  किन्हीं  आभूषण  परियोजनाओं  की  मंजूरी  दी  है  ;
 यदि  तो  कब  ओर  यह  परियोजनाएं  किन  किन  स्थानों  पर  स्थापित  की

 )  क्‍या  साल्‍्ट  लेक  में  इस  प्रकार  की  परियोजना  स्थापित  किये  जाने  का  कोई  विवार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्रो  पी०  ए०  :  भ.र  निर्यात  के
 लिये  स्वर्ण  आभूषण  के  निर्माण  के  हेतु  विशिष्ट  निर्यात  अभिमुख  कम्लंक्स  स्थापित  करने  की  योजना
 बाणिज्य  मंत्रालय  की  सावंनिक  सूचना  सं०  54  आई०  टी०  सी०  एन०  84,  दिनांक  12
 सितम्बर  1984  के  अन्तर्गत  अधिसूचित  की  गई  प्रारम्भ  में  कम्पलंक्सों  की  स्थापना  की
 मति  पांच  केन्द्रों  अर्थात्‌  मद्रास  तथा  बम्बई  के  लिये  दी  जाएगी  ।

 से  पर्टचिचमी  बंगाल  की  राज्य  सरकार  ने  इस  प्रयोजनाथं  शतप्रतिशत  निर्यात

 (

 (

 (

 (

 (
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 गण

 अभिमुख  कम्लेक्स  की  स्थापना  के  लिये  साल्ट  लंक  कलकता  में  एक  एकड़  भूमि  की  व्यवस्था  करने

 का  विनिएचय  किया

 सूखी  खली  आयल  केक  का  निर्यात

 2743.  श्री  मोहनभ/ई  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  कितने  मूल्य  की  और  कितनी  सूखी  खली

 अश्वल  का  निर्यात  किया

 क्या  यह  सच  कि  सूखी  खली  के  मामले  में  विदेशी  बाजार  भारत  के  हाथ  से
 निकल  गये  हैं  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 कौन-कौत  से  राज्य  का  निर्यात  कर  रहे  और  इसका  निर्येत्ि  किस

 एजेंती  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा  और

 विदेशी  बाजारों  में  सूखी  खली  की  मांग  पैदा  करने  तथा  इसके  निर्यात  में  वृद्धि  करने

 हेतु  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 वार्जिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  गत  तीन  वर्षो  के  दोरान
 तेल  रहित  खली  के  भारत  के  निर्यात  निम्नोकत  प्रकार  हैं  :

 चर  मात्रा  मूल्य
 मे०  रु० )

 )  10.51  149.35

 1983-84  )  9.52  146:29
 1984-85  ल-दिसम्बर  )  5.87  88.32

 )

 यूरीपीय  आर्थिक  समुदाय  के  सदस्य  देशों  में  मिश्रित  पशु  चारे  में  एक  लाटाक्सीन  की
 उदारता  के  कम  स्तर  का  निर्धारण  और  प्रवर्तन  और  आयल॑  मिल्स  के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में
 मांग  की  कमी  से  हमारे  निर्यातों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 गैर-सरकारी  व्यापारियों  को  तेल  रहित  खली  के  निर्यात  के  लिए  अनुमति
 बार  निर्यात  आंकड़  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 हमारे  निर्यातों  की  गिरती  हुई  प्रवृत्ति  को  समाप्त  करने  के  लिये  एक  त्रिकोणीय  योजना
 भारेंग्म  की  गयी  इस  योजना  कौ  मुख्य  बात  इस  प्रकार

 (1)  विषाक्तता  नियन्त्रण  की  ज्ञात  पद्धतियों  को  देहतंर  ढ़  ग  से  लागू  करके  विषाक्तता  की
 मात्रा  में

 (2)  विषाक्तता  समाप्त  करने  की  नई  तकनींकों  गबेषणा  ओर  और

 (3)  बाजारों  का  विविधीकरण  ।

 राष्ट्रीयकृ॒त  बेंकों  हारा  प्‌र्बो  राज्यों  को  दिए  गए  प्रति  व्यक्ति  ऋण

 2744.  ओर  बाजूबन  रियान  :  क्‍या  वित्त  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच्च  है  कि  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  द्वारा  पूर्वी  क्षेत्र  को  दिए  गए  प्रतिव्यक्ति  ऋण

 ाः  ;
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 क्षुन्य  क्षेत्रों  की  तुलना  में  अत्यन्त  कम ॥
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  का  विचार  हस  अंतर  को  किस  तरह  दूर  करते  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनावंन  :  से  1984
 अंतिम  शुक्रवार  को  सरकारी  क्षंत्र

 के
 अंतिम  शुक्रवार  को  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों

 स्टेट  बेंक  समूह  और  20  राष्ट्रीयकृत  के  क्षेत्र-बार  प्रति  व्यक्ति  अग्रिमों  के  आंकड़े  नीचे  दिए

 गए  हैं  :-

 क्षेत्र  प्रति  ध्यक्ति
 के

 अग्रिम
 उत्तरी  क्षेत्र  1002

 पूर्वोत्सर  क्षेत्र  155

 पूर्वी  क्षेत्र  342

 मध्यक्षत्र  261
 पश्चिमी  क्षेत्र  1256
 दक्षिणी  क्षेत्र  603

 अखिल  भारत  587.

 टिप्पणी  :----  1981  की  जनगणना  के  आधार  पर

 ऊपर  दी  गई  तालिका  से  दिखाई  केता  है  कि  पूर्वी  क्षत्र  की  तुलना  में  तीन  क्षेत्रों  के  प्रति

 ध्यक्ति  अग्रमिमों  के  आंकड़  ऊचे  हैं  और  दो  में  कम  क्षेत्रों  में  कऋ्रणम  के  कम  किसी  विनियोजना

 आधारभूत  उपयुक्त  स्कीमों  की  ऋणों  को  वसूली  की  युक्तियुक्त
 श्र्थब्यवस्था  बिकास  की  सामान्य  स्थिति  आदि  जंसी  कई  बातों  पर  निर्म  र  करता  फिर  भी

 बेंकों  को  यह  सुनिदचित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  कि  ऋण  विनियोजन  मैं  व्यापक  क्षेत्रीय

 असमानताओं  से  बचा  जाय  ।  जिला  ऋण  आयोजनाओं  और  वाधिक  असमानताओं  से  बचा  कार्य

 अआयोजनाओं  के  कार्यान्वयन  से  सुपात्र  क्षत्रों  में  ऋण  प्रवाह  के  बढ़ने  की  अश्शा  भारतीय  रिजवें

 बेंक  राज्य  राज्य  स्तरीय  बंकर  समिति  और  क्षेत्रीय  परामर्शदात्री  समिति  द्वारा  मामले  पर

 निगरानी  रखी  जा  रही  है  ।

 ]

 दरभंगा  में  क्षेत्रीय  प्रामोण  बेंक  को  मुरंथा  हाखा  हारा  किसानों  को  ऋण  देना

 2745.  भरी  रामाश्नय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जाले  खण्ड  के  समाधिनियान  गांव  के  जिन  किसानों  को  दरभंगा  जिक्षे  में
 मिथिला  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  की  मुरैथा  शाखा  द्वारा  दिया  गया  ऋण  था  उनका  विव रण  कया  है  तथा
 किस-किस  तारीख  को  यह  ऋण  दिया  |

 उपरोक्त  ऋण  राष्टि  पर  क्‍या  ब्याज  दर  वसूल  की

 उस  पर  कितनी  राज  सहायता  दी

 क्‍या  किसानों  ने  यह  ऋण  बेक  को  अदा  कर  दिया  और

 (३)
 यदि  को  तत्संबंधी  पूरा  इ्योरा  क्या  है  ?

 |

 4
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 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  से  प्रादेशिक  ग्रामीण

 बेक  1976  की  घारा  25  (1)  और  बेकरों  में  प्रचलित  रीति  रिवाजों  के
 संदर्भ  में

 बेंकों  के  किसी  ग्राहक  से  संबंधित  सूचना  प्रकट  नहीं  की  जा  सकती  ।

 मिथिला  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  क ेबकाया  अग्रिमों  के  संबंध  में  तत्काल  उपलब्ध  सूचना
 निम्नलिखित  सारणी  में  दी  गयी  है  :--

 सारणी

 31.12..84  को  सिथिला  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  के  बकाया  प्रप्रिम
 राशि  लाख  रुपए

 a.
 आझप्निमों  की  श्रेणो  श्वातों  की  संख्या

 अल्पावधिक  फसल  ऋण  9...  912

 2.  कृषि  और  संबद्ध  कार्यों  के  336.13  13757

 लिए  सावधि  ऋण

 3,  ग्रामीण  कारीगर  और  26.07  1644
 उद्योग

 4.  खुदरा  छोटे  312.59  11734
 और  स्व-रोजगार

 5.  उपभोक्ता  ऋण  19.51  625

 कुल  __
 711.59  28672...

 रहाम  के  मलय  में  वृद्ध

 2746.  भ्रो  जनुल  बद्र  :  क्‍या  पूति  और  ब्त्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  उनको  प्रसिद्ध  बनारसी  सा  ड़ियों  और  कपड़  में  प्रयोग  होने  वाले  रेशम  के  मूल्य

 में  लगातार  वृद्धि  की  जानकारी  है;,और

 यदि  तो  इस  मूल्य  वृद्धि  को
 रोकने  और  वाराणसी  में  रेशम  की  सप्लाई  उचित

 मूल्य  पर  और  पर्याप्त  मात्रा  में  करने  के  लिये  क्‍या  प्रबन्ध  किये  जा  रहे  हैं  ?

 प्‌ृति  और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  शोक्षर  भौर

 कार  को  वाराणसी  क्षेत्र  के  रेशम  व्यापारियों  और  विनिर्माताओं  से  1985  में  स्थानीय

 बाणार  में  रेशम  की  कीमतों  में  अत्यधिक  वृद्धि  के  बारे  में  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  सरकार  ने

 स्थिति  की  जांच  की  है  ओर  यह  पता  चला  कि  1985  रेशम  को  कीमतों  में  वृद्धि  मुख्य

 रूप  से  उस  अवधि  के  दौरान  कर्नाटक  में  कम  वर्षा  के  परिणामस्वरूप  आवक  में  अस्थायी  रुकावट  के

 कारण  हुई  |  स्थिति  से  निपटने  के  लिये  सरकार
 ने

 देदा  में  रेशम  के  लिये  इसकी  कीमत  स्थिरीकरण

 योजना  के  एक  भाग  के  रूप  में  रेशम  का  आयात  करने  के  लिये  आवश्यक  कार्यवाही  करने  के  लिये

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  को  निदेश  दिये  हैं  ।  इधी  स्थानीय  बाजार  में  रेशम  की  कीमतें  गिर  गई  हैं
 जौर  स्थानीय  बाजार  में  अब  रेशम  की  उपलब्धता  में  भी  सुधार  हुआ  है  ।  वर्ष  के  दौरान

 श्भी  तक  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  रेशम  के  कोई  वास्तविक  आयात  नहीं  किये  गये

 पश्चिम  बंगाल  में  साल्ट  लेक  में  आभूषण  कम्पलेक्स

 2747,  भी  रेजुपद  ;  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 अर
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 क्‍या  पह्बम  वंगाल  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  को  साल्‍्ट  लेक  में  धतप्रतिशत  निर्यातो
 न्मुखी  आभूषण  कम्पलंक्स  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  अपनी  इच्छा  के  बारे  में  सूबित  किया  और

 यदि  तो  कब  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  राज्यमंत्री  पी०  ए०  :  और  पश्चिम  बंगाल

 की  सरकार  ने  अपने  पत्र  दिनांक  ]  1985  में  सूचना  दी  है  कि  एक  शतप्रतिशत  निर्यातोन्मुखी

 आभूषण  कम्पलंक्स  स्थापित  करने  के  एयरपोर्ट  के  93  एकड़  के  इलेक्ट्रोनिक्स
 कम्पलैक्स  के  भीतर  साल्ट  लेक  क्षंत्र  में  एक  एकड़  भूमि  के  प्लाट  को  निर्धारित  करने  का

 निर्णय  लिया  है  ।

 सूती  धागे  के  निर्बाध  निर्यात  से  प्रतिबस्ष  समाप्त  करना

 2748,  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  पूति  और  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सूती  धागे  के  निर्बाध  निर्यात  पर  से  प्रतिबंधों  को  समाप्त  करने  के

 लिये  कदम  उठाये  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  प्रतिबंध  समाप्त  करने  |के  लिये  तुरन्त
 कदम  उठाने  का  भोर

 सूती  धागा  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिये  क्‍या  वेकल्पिक  कदम  उठाने  की  संभावना  है  ?

 पूति  और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चल  होखर  से  नई
 बस्त्र  नीति  की  घोषणा  के  बाद  सरकार  ने  ]  से  40  काउ ट  समूह  के  धामे  के  निर्यात  पर  रोक  हुटा

 ली  है  और  1985  के  दोरान  6  मि०  किग्रा०  की  अधिकतम  सीमा  के  अन्तर्गत  उसके  निर्यातों  की

 अनुमति  दे  दी  है  ।  1985  के  दोरान  4]  से  60  काउ  ट  तक  सूती  धागे  के  निर्यात  की  अनुमति
 अतिरिक्त  6  भि०  किग्रा०  की  अधिकतम  सीमा  के  अन्तगंत  है  और  61  तथा  इससे  अधिक  काउट  के

 सूती  धागे  के  निर्यात  पर  मात्रा  का  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।
 हु

 ]
 खाद्यानतों  के  भंडार  में  फंसा  पड़ा  बंक  ऋण

 2749.
 भी  शियों  हु  क्या

 वित्त  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :!

 )  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  27  1985  के  “  दी  टाइम्स  आफ  इंडियाਂ  में
 प्रकाक्षित  इस  समाचार  की  ओर  अ।कर्षित  किया  गया  है  कि  लगभग  8000  करोड़  रुपये  का  बेंक
 ऋण  3  करोड़  टन  खाद्यान्न  भंडार  में  फंसा  पड़ा  है  जिससे  अथंव्यवस्था  की  स्थिति  विकट  हो  गई
 है  और  यह  विश्वास  करना  कठिन  है  कि  इस  धतराह्षि  का  एक  भाग  भी  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली
 अथवा  निर्यात  के  माध्यम  से  प्राप्त  हो  जबकि  इस  धन  राशि  पर  वाधिक  ब्याज  लगभग
 1000  करोड़  होता  है  भोर  यह  भी  आशंका  व्यक्त  की  गई  है  कि  इसके  परिणामस्वरुप  मुल्यों  में  बृद्ि
 होगी  ।

 '

 यदि  तो  इस  संबंध  में  तथ्य  क्या  हैं  और  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  क्‍या
 उपाय  किये  जायेंगे  ;  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  वर्ष-वार  इसमें  बेक  ऋण  के  रूप  में  कितनी  धनराशि
 फंसी  पड़ी  हुई  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  जी  हां  ।
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  की  एजेंसियों  अर्थात्‌  भारतीय  खाद्य  निगम  और

 राज्य  उनकी  एजेंसियों  के  नाम  अनुसूचित  वाणिज्यिक  वेंकों  के  बकाया  खाद्य  ऋणों  का

 ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 के  अंतिम  छुक्रवार  के  दिन

 बकाया  राहधि
 ब््  जज

 1983  3589

 1984  5238

 जून  1985  6754

 हाल  के  वर्षों  में  खाद्य  ऋणों  में  वृद्धि  अनाज  के  स्टाक  के  मूल्य  में  वृद्धि  के  अनुरूप

 ही  खाद्य  ऋणों  की  बढ़ती  हुई  प्रवृत्ति  बंकों  के  लिए  समस्या  नहीं  है  क्‍योंकि  ये  श्रग्निम  प्रतिभूत

 होते  हैं  और  इनसे  बेंकों  को  आमदनी  होती  है  ।

 ]

 लक्ष्मी  क्मशियल  बक  का  विलय

 2750.  प्रो०  सारामण  चन््र  पराक्षर  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  राष्ट्रीय  बेंक  अधिकारी  संघ  ने  लक्ष्मी-कमशियल  बेंक  का  कतारा  बेंक
 में  क्लिय  करने  के  प्रताव  का  इस  आधार  पर  कड़ा  विरोध  किया  है  कि  भारतीय  रिजबं  बंक  द्वाहा

 इस  आद्यय  से  जारी  किया  गया  नोटिस  बे  बिनियम  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुरूप  है
 ओऔर  बिलय  से  मूल  निर्णवों  के  संशोधन  की  अनुमत्ति  देने  वाले  भारतीय  रिजवे  बेंक  अधिनियम  के

 उपचन्तों  के  दायरे  में  नहीं

 यदि  हां  तो  कनारा  बेंक  के  साथ  इस  बेंक  के  विलय  के  इस  विरोधी  के  बारे  में

 कार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  और  पंजाब  नेशल  बेक  के  साथ  इसके  विलय  के  प्रस्ताव  पर  बम
 क्रिया  और

 लक्ष्मी  कमक्षियल  बेक  को  पंजाब  नेशनल  बेंक  में  मिलाने  के बजाय  इसे  केनरा  बेंक
 में  मिलाने  का  निर्णय  बदलने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  सरकार  को  इंडियन
 नेलदान  बेंक  आफिससे  एसोसिएशन से  प्राप्त  अम्पावेदन  सहित  कई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  जिसमें
 लक्ष्मी  कमशियल  बेंक  लि०  का  केनरा  बेंक  की  बजाय  पंजाब  नेशनल  बेंक  के  साथ  विलय  किए
 जाने  का  विरोध  किया  गया  था  ।

 सरकार  द्वारा  लक्ष्मी  क्मशियल  बेंक  लि०  को  पंजाब  नेशनल  बेक  के  साथ  मिल्राए  जाने  का
 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  यद्यपि  सरकार  और  भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  ऐसे  प्रस्ताव  पर
 विचार  किया  गया  सभी  सम्बन्ध  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लक्ष्मी  कमशियल  बेंक  को  केनरा
 बेंक  के  साथ  मिलाए  जाने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।

 विलय  की  योजना
 का  प्रारूप  जारी  कर  दिया  गया  अन्तरक  बेंक  ओर  जमाकर्ताओं|

 ऋणकर्ताओं  तथा  जनता  से  सुकाव/आपत्तियां  आमंत्रित  की  गई  विलय  की  योजना  को  अतिम
 रूप  देते  समय  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  इन  १२  विचार  किया
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 जाय  के  निर्यात  में  कमी

 2751.  श्री  चिन्तामणि  जना  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1934-85  के  दौरान  चाय  के  निर्यात  में  कमी  हुई
 तत्सम्बन्धी  कारण  क्या

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  विदेशी  बाजार  में  भारतीय  चाय  का  मूल्य  कम  हो  गया  है
 भौर  भारतीय  चाय  की  मांग  भी  नहीं  और  यदि  तो  इसके  सुरुष  कारण  कया  और

 विदेश्षों
 में

 चाय  बाजार  में  पंठ  करने  ओर  हमारे  निर्यात  में  वद्धि  करने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्ञालय  सें  राण्य  मंत्री  पी०  ए०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  1985  में  बिश्व  भर  में  चाय  की  कींमेसें  मिर  गई  इंसका  मुख्य
 कारण  था  घटिया  क्वालिटी  चायों  की  अधिक  इसके  जनवरी  से  1985
 तक  हुए  भारत  के  निर्मातों  के  मूल्य  का  गत  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  अपेक्षा  अधिक  होने  का

 अनुमान  है  ।
 .

 हुई  का  झत्पादण

 2752.  भरीं  संफुद्दीत  चौधरी  :  क्‍या  पूति  और  वस्त्र  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  कपड़ा  उद्योग  की  आन्तरिक  मांग  को  पूरा  करने  कै  लिए  भारत  गत  दो  बर्षों

 के  दौराम  पर्याप्त  मात्रा  में  रई  का  उत्त्पादन  नहीं  कर

 क्‍या  सरकार  रुई  उत्पादन  में  गिरावट  के  बावजूद  रुई  निर्यात  की  अमुमतिः  दे

 रही  है  ;

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  इस  वर्ष  रुई  पहले  स्टाक  से  कपड़ा  उद्योग

 की  डेढ़  महीने  से  अधिक  की  खपत  पूरी  नहीं  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कपड़ा  मिलों  को  बन्द  होने  से  रोकने  कै  लिए  कदम  उठाने

 ओर  उद्योग  को  रुई  की  आवद्यक  मात्रा  उपलब्ध  कराने  का  है  ?

 पूति  और  वस्च्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  चन्त्रशोलर  :  और  जहाँ
 तक  रुई  के  कुल  उत्पादन  का  सम्बन्ध  है  भारत  आत्म  निर्भर  रुई  के  उत्पादन  और  श्वपत

 में  फिस्म  रूपी  असन्तुलन  है  जेसे  मध्यम  तथा  छोटे  स्टेपल  वाली  रुई  का  उत्पादन  घरेलू  आवश्यकता

 से  कम  जबकि  लम्बे  तथा  अधिक  लम्बे  स्टेपल  वाली  रुई  का  उत्पादन  घरेलू  मांग  से  अधिक  है  ।

 सरकार  लम्बे  तथा  अधिक  लम्बे  स्टेपल  वाली  रुई  के  जो  हमारी  घरेलू  आवश्यकताओं  से  अधिरेष

 निर्यात  की  अनुमति  दे  रही  है  ।

 स्री  ए  बी  द्वारा  अद्यतन  मूल्यांकन  के  अनुसार  रुई  का  अग्रानीत  भण्डार  दो  महीने  से

 अधिक  खपत  आवश्यकता  के  लिए  पर्याप्त  होगा  ।

 सरकार  की  स्थिति  की  जानकारी  है  और  वस्त्र  उद्योग  को  रुई  की  पर्याप्त  मात्रा
 की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  समय  समय  पर  उचित  कदम  उठाए  जाते  हैं  ।

 95
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 जप  जाप

 पश्चिम  उड़ीसा  ओर  आसाम  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम
 को  बकाया  घनराशि

 2753.  भरी  मनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  पूति  और  बस्तर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मुकदमेबाजी  के  कारण  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  पश्चिचम  उड़ीसा
 और  श्आासाम  के  कार्यालयों  की  भारी  धनराशि  बकाया  है  ;

 (@)  यदि  तो  5  लाख  रुपए  से  अधिक  की  ऐसी  बकाया  धनराह्ति  की  संख्या  कितनी

 है  और  उन  पार्टियों  के  गाम  क्या

 उन  बकाया  धनराष्षियों  की  वसूली  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  भोौर

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मुकदमेबाजी  पर  कुल  कितना  व्यय  हुआ  है  भर  उससे  प्राप्त

 परिणामों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पूति  और  बस्ता  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चस्त्र  शाखर  :  से

 कारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 जनता  द्वारा  बेंकों  की  अपेक्षा  डाकघरों  में  बचत  खाता  खोलमे  को

 प्राथमिकता  देना

 2754.  भरी  पी०  पेंचलय्या  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ब्याज  की  दरों  में  असमानता  के  कारण  जनता  बेंकों  की  अपेक्षा  डाकघरों  में
 बचत  खाता  खोलने  को  प्राथमिकता  देते  हैं  ;

 1985  को  समाप्त  हुंए  वर्ष  के  दौरान  बेंकों  और  डाकघरों  में  कितने-कितने
 बचत  खाते  खोले  गए  हैं  ;

 बेंकों  में  खाता  खोलने  में  यदि  कमी  आई  है  तो  उसके  क्या  कारण  है  ;  और

 उक्त  अवधि  के  दोरान  बेंकों  में  कितने  खाते  बंद  कर  दिए  गए  और  उसके  कया  कारण

 विक्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादंत  पुजारी  )  :  से  यद्यपि  1985
 तक  वाणिज्यिक  बेंकों  में  खोले  गए  खातों  की  संख्या  के  संबंध  में  सूचना  सभी  उपलब्ध  नहीं  है
 लेकिन  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेकों  के  बचत  खातों  में  जमा  राध्षियों  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  आंकड़ों
 को  देखने  से  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  लोग  अपनी  बचतें  वाणिज्यिक  बेंकों  में  जमा  नहीं  करवा

 रहे  उदाहरण  के  लिए  1983  और  1984  के  बीच  वाणिज्यिक  थेकों  की  बचत

 राशियों  में  2746  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  1985  के  अद्यतन  उपलब्ध  आंकड़ों  को
 देखने  से  यह  पता  चलता  है  कि  1984  और  1985  को  अवधि  के  दौरान
 वाणिण्यिक  बेंकों  की  बचत  राशियों  में  4088  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  हुई  इसकी  तुलना  में

 1983-84  में  डाकघर  बचत  बेक  जमा  राशियां  152  करोड़  रुपए  थी  जिसमें  1984  तथा
 1985  के  बीच  158  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  हुई  ।

 आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  इसी  अवधि  के  दोरान  बन्द  किए  गए  बचत  बेंक  खातों
 की  सूचना  नहीं  मिलती  ।

 जेकों  का  बिराष्ट्रीयकरण  करने  का  प्रस्ताव

 2755,  भी  जी०  एम०  बनातबाला  :  क्‍या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  बेंकों  का  विराष्ट्रीयकरण  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  प्रकार  के  किसी  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  ओऔर

 इस  प्रस्ताव  के  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  जी  नहीं  ।

 से  ये  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होते  ।

 पूति  और  निपटान  महानिवेशालय  द्वारा  की  गई  खरोद  को  पुनरीक्षा
 2756.  श्री  आर ०  एम०  भोये  :  क्या  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्ति  विभाग  ने  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  केन्द्र  सरकार  और
 इसके  विभागों  की  ओर  से  की  गई  खरीद  की  गहराई  से  पुनरीक्षा  करने  के  आदेश  दिए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  पूर्ति  के  निर्धारित  स्तर  का  सख्तो  से

 पालन  सुनिद्चत  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पृ्ति  और  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्रशलर  :  ओर  पति  तथा
 निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  की  गई  खरीदों  की  गहराई  से  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  हाल  ही  में

 कोई  विशेष  निदेश  जारी  नहीं  किए  गए  पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  में  समन्वय  तथा
 कार्य  अध्ययन  निदेशालय  जो  कि  खरीद  की  प्रक्रियाओं  और  टेंडरों  के  बारे  में  निर्णय

 लेने  तथा  पोस्ट  ठेका-कार्यवाहियों  में  होने  वाली  देरी  की  पुनरीक्षा  करते  हैं  तथा  उपचा  रात्मक
 उपायों  के  बारे  में  सुझाव  देते  हैं  ।  इसके  सन्‌  1974  में  एक  क्रय  उच्चाधिकार  प्राप्त
 समिति  का  गठन  किया  गया  जिसने  खरीद  संबंधी  प्रक्रिया  ओर  मीतियों  की  जांच  की  थी  ।
 कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  ने  पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  के  कार्य  के

 कुछ  पहलुओं  की  जांच  की  है  तथा  उनके  बारे  में  अपनी  रिपोर्ट  दी  प्राक्कलन  समिति  ने  भी

 पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  की  खरीद  संबंधी  प्रक्रियाओं  के  कुछ  पहलुओं  पर  टिप्पणी  दी

 जिनकी  जांच  की  गई  इसकी  नीतियों  और  प्रक्रियाओं  में  हाल  ही  में  हुए  सुधारों  के  बारे  में
 विभाग  की  वर्ष  1984-85  की  वा्धिक  प्रष्यासनिक  रिपोर्ट  के  में  उल्लेख  कर

 दिया  गया  है  ।

 राज्यों  क ेलिए  धरलू  कोयले  का  कोटा  निर्धारित  करने  का  आधार

 2757.  श्री  संयद  ससुदल  हुसेन  :  क्‍या  खान  और  कोयला  मसन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  राज्यों  के  लिए  घरेलू  उपयोग  के  कोयले  का  निर्धारित  करने  का  आधार  क्या

 हैं  और  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खान  ओर  कोयला  मंत्री  वसंत  :  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित
 क्षेत्रों  क ेलिए  घरेलू  कोयला  का  कोटा  उनकी  मांग  और  कोयला  कंपनियों  के  पास
 उपलब्ध  कोयले  को  ध्यान  में  रखकर  नियत  किया  जाता  है  ।  विभिन्‍न  राज्यों  को  साफ्ट  कोक  की

 राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तुत  कार्यक्रम  और  रेलवे  द्वारा  वेगन  आबंटन  के  आधार  पर
 कोयला  कंपनियां  करती  विभिन्‍न  राज्यों  को  सड़क  द्वारा  भी  ले  जाने  के  लिए  साफ्ट  कोक  दिया

 जाता  है  ।

 ञ
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 कोयला  और  लोह  अयस्क  पर  दो  जाने  वालो  रायल्टो  में  संशोधन

 2758.  श्री  विजय  कुमार  यावव  :  क्‍या  खान  ओर  कोयल  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोयला  और  लोह  अयस्क  पर  रायल्टी  में  संशोधन  करने  के  लिए  समयाबधि
 निर्धारित  की  गई

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  प्रकार  के  संशोधन  में  विलंब  हुआ  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या

 कारण

 कया  रायल्टी  के  संशोधन  में  बिलम्ब  के  कारण  राज्यों  को  वित्तीय  हानि  पहुंची
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  यह  मांग  की  है  कि  में  संशोधन
 की  अवधि  कम  की  जानी  और

 (8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खान  और  कोयलः  मंत्री  क्संत  :  ओर  खान  ओर  खनिज

 ओर  विकास  )  1957  की  धारा  9(3)  के  केन्द्रीय  सरकार  को  यह
 शक्ति  प्राप्त  है  कि वह  सरकारी  राजपत्र  में  एक  अधिसूचना  निकालकर  किसी  भी  खनिज  पर

 स्थामिस्व  की  दरों  को  बढ़ा  या  घटा  सकती  परन्तु  किसी  खनिज  के  मामलों  में  स्वामिस्व  की

 दरों  में  चार  वर्षों  की  किसी  अवधि  में  एक  बार  से  अधिक  वृद्धि  नहीं  की  जा  सकती  ।

 से  कोयले  पर  स्थामिस्व  की  दर  पिछली  बार  13.2.1981  को  संशोधित  की

 गई  कोयले  पर  स्वामिस्व  की  दरों  में  फिर  संशोधन  करने  के  प्रशन  पर  विचार  करने  के  लिए

 1984  में  एक  अध्ययन  दल  बनाया  गया  इस  अध्ययन  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 कर  दी  सरकार  ने  अभी  तक  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 लौह-अयस्क  पर  स्वामिस्व  की  दर  में  पिछली  बार  12.6.1978  से  संशोधन  किया  गया

 था  ।  इसके  बाद  लौह  अयस्क  पर  स्वाभिस्व  की  दरों  में  संशोधन  के  लिए  कारंवाई  शुरू  की  गयी

 थी  किन्तु  इस  संबन्ध  में  कोई  अ  तिम  निर्णय  होने  के  पहले  ही  1984  में  अध्ययन  दल  बना

 दिया  गया  जिसे  लगभग  सभी  प्रमुख  खनिजों  पर  स्वामित्स्व  की  दरों  में  संशोधन  पर  विचार  करने

 का  काम  सौंपा  गया  |  यह  अध्ययन  दल  लोह  अयस्क  पर  स्वामिस्व  दर  के  संशोधन  के  प्रश्न  पर

 भी  विचार

 यदि  किसी  खनिज  पर  स्वामिस्व  की  दर  में  समय  से  संशोधन  नहीं  किया  जाता  और  यदि

 बाद  में  किए  गए  संशोधन  से  उसकी  दरों  में  बुद्धि  हो  जाती  है  तो  उससे  वित्तीत  नुकसान  हो  सकता

 है  चूंकि  कोयला  ओर  लोह  अयस्क  की  स्वामिस्व  दरों  में  वृद्धि  की  मात्रा  अभी  पता  नहीं  चली

 इसलिए  इनकी  दरों  में  समय  से  संशोधन  न  किए  जाने  के  कारण  होने  वाले  नुकसान  का  इस  स्थिति

 में  अन्दाज  नहीं  लगाया  जा  परन्तु  कुछ  राज्य  ऐसे  हैं  जो  इतने  कर  लगा  रहे  हैं  जो

 स्वामिस्व  से  कहीं  अधिक  हैं  ।

 और  कुछ  राज्यों  ने  इस  अवधि  को  चार  वर्ष  से  घटाकर  2-3  वर्ष  करने  को

 मांग  की
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 निगमित  क्षेत्र  में  कमंचारियों  को  समान  भागीदार  को  योजनाएं

 2759.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निगमित  क्षेत्र  में  कर्मचारियों  की  समान  भागीदारी  की
 दो  योजनाएं  शुरू  की  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्त्न्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्शी  जनादंम  :  भर  (a)  निगमित  क्षेत्र  के
 सामान्‍य  शेयरों  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  की  योजना  का  ब्यौरा  पहली  1985  को

 सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया

 हथक्वरघा  बुनकरों  को  धागे  की  सप्लाई

 2760.  भ्री  अनन्त  प्रसाद  सेठो  :  क्‍या  पूति  और  वस्त्र  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  नई  नीति  के  अन्तर्गत  सरकार  हथक  रघा  बुनकरों  को  धागों  की
 पर्याप्त  सप्लाई  सुनिष्चित  कर  रही  और

 यदि  तो  हथकरघा  क्षेत्र  को  सुदुढ़  बनाने  के  लिए  प्रोत्साहन  कार्य  क्रम  तैयार  करने

 हेतु  राज्यों  को  जारी  किये  गये  दिशानिर्देशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पूति  और  बसन्न  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चंद्र  शेलर  1985  में

 घोषित  नई  वस्त्र  नीति  के  अनुसार  राष्ट्रीय  हथकरधा  विकास  निगमों  ओर  राज्य  स्तर  के  हथक  रघा

 अनभिकरणों  की  माफंत  हथकरघा  क्षेत्र  को  यान  की  पर्याप्त  उपलब्धता  सुनिद्रितित  करने  के  लिये

 विष्ेष  प्रयास  किये  जाएंगे  ।  हाल  ही  में  स्थापित  राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम  ने  गोहाटी  और

 बिहार  शरीफ  में  यान॑  डिपो  खोले  यह  और  आरन॑  डिपो  लोलने  के  लिए  कदम  उठा  रहा  है  ।

 यह  पांडिचेरी  आदि  में  राज्य  हथकरधा  अमिकरणों  को  सीधे  ही  यार्न  की  सप्लाई
 भी  कर  रहा  है  ।  कई  राज्य  हथक  रघा  अभिकरण  उनके  पास  नामांकित  बुनकरों  ओर  बुनकर
 कारी  सप्तितियों  को  भी  यान  की  सप्लाई  कर  रहे  इसके  जनता  कपड़ा  योजना  को

 कार्यान्वित  करने  के  लिये  हाल  में  जारी  किये  गए  मार्गदर्शो  सिद्धान्तों  के  अन्तर्गत  योजना  के  लिये

 प्रभारी  राज्य  अभिकरणों  से  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  बुनकरों  को  कक्चा  भाल  सप्लाई  करने

 के  लिये  अपने  प्रबन्धों  के साथ  मिलने  के  लिए  कहा  गया

 नई  वस्त्र  नीति  में  बहुत  से  उपायों  की  व्यवस्था  है  ताकि  हथक  रघे  अपली  पूरी  क्षमता

 प्राप्त  कर  सके  ।  इस  सम्बन्ध  ग्रें  वेसमान  योजनाओं  को  समीक्षा  करने  और  साथ  ही  हथक्क  रधा  क्षेत्र

 को  सद्क्त  बनाने  के  लिये  अपेक्षित  नई  योजनाओों  के  ब्यौरे  तेयार  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों  के

 साथ  क्षेत्रीय  सम्मेलन  आयोजित  किये  जा  रहे  इसी  बीच  वर्कशेड-सह-हाठउसिंग  योजता  सथा

 बुनकरों  के  लिये  थ्यिफ्ट  फण्ड  योजना  के  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  कर

 दिये  गये  हैं  ।

 लिग्नाइट  के  भण्डारों  का  पता  लगाने  के  लिए  सर्वेक्षण

 2761.  झो  अमर  सिंह  राठवा  :  क्‍या  क्वाम  और  कोयला  मरी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 कया  देश  में  लिग्नाइट  के  भंडारों  का  पता  लगाने  के  लिए  देश  में  कोई  सर्वेक्षण  किया

 गया

 (a)  यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  और

 इसका  पता  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 खान  और  कोयला  मन्त्री  बंसत  साठ  )  :  से  देश  में  लिग्नाइट  के  भंडार

 मालूम  करने  के  लिए  भू-वंज्ञानिक  सर्वेक्षण  भू-वंशानिक  सर्वेक्षणਂ  करता  है  और  साथ  ही
 खनिज  समन्वेषण  निगम  और  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  खनन  और  भूतत्व  विभाग  जैसी  एजेंसियां
 भी  यह  काम  करती  हैं  ।  इन  सर्वेक्षणों

 के  परिणामस्वरूप  राजस्थान  और  जम्मू
 एवं  काएमीर  राज्यों  में  लिग्नाइट  के  भंडार  प्रमाणित  हो  चुके  हैं  ।

 राज्यों  को  कोयले  की  पति

 2762.  श्री  गदाघर  क्या  खान  और  कोयला  सन्‍्त्रो  बह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 विभिन्‍न  राज्यों  की  कोयले  की  कितनी  मांग  है  और  उसका  राज्य-बार  ब्यौरा
 क्‍या  ु

 केन्द्रोय  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  राज्य  बार  कितना  कोटा  निर्धारित
 किया  है  ;

 विगत  दो  वर्षों  के  दौरान  राज्यों  को  राज्य-वार  कितने  कोयले  की  पूति  की  गई
 उसका  महीने-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  मांग  ओर  कोटा  तथा  कोटा  और  वास्तविक  पूर्ति  के बीच  कोई  अन्तर

 यदि  तो  इसके  क्या  करण  और

 सरकार  का  इस  अन्तर  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कारंबाई  करने  का  विचार

 खान  और  कोयला  सन्‍्त्री  बंसत  :  और  केन्द्रीय  सरकार

 साफ्ट  कोक  को  छोड़कर  किसी  अन्य  प्रकार  के  कोयले  के  संबंध  में  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  कोई
 कोटा  निष्दिचत  नहीं  करती  कोयले  की  सप्लाई  रेल  और  सड़क  दोनों  ही  साधनों  से  की  जाती

 रेल  द्वारा  कोयले  की  दुलाई  उस  अधिकतम  सीमा  के  भीतर  ही  की  जाती  है  जो  रेलवे

 विभिन्‍न  प्रायोजन  प्राधिकारियों  के  लिए  निश्चित  करते  प्रायोजन  प्राधिकारी  राज़्य-वार  नहीं
 बल्कि  उद्योग-वार  हैं  अर्थात्‌  तकनीकी  विकास  महानिदेदालय  सारे  देदा  में  स्थित  तकनीकी  विकास

 महानिदेशालय  की  यूनिटों  के  लिए  प्रायोजन  प्राधिकारी  इंडियन  शुगर  मिल्स  ऐसोविएशन  सभी

 चीनी  मिलों  के  इंडियन  काटन  मिल्स  फंडरेशन  सभी  सूती  कपड़ा  मिलों  के  लिए  और  इसी

 प्रकार  अन्य  प्रायोजक  हैं  ।  रेलवे  ने  राज्यों  में  स्थित  लघु  उद्योगों  की  जरूरतों  के  लिए  राज्य

 कारों  को  वंगनों  के  कोटा  दे  दिए  रेल  द्वारा  कोयल  की  दुलाई  के  लिए  रेलवे  की  ओर  से  नियत

 इस  सीमा  के  कोल  इंडिया  लि०  प्रायोजन  प्राधिकारियों  को  यह  अनुमति  भी  दे  रहा  है  कि

 जिस  जरूरत  का  कोयला  बेगनों  की  अधिकतम  सीमा  के  कारण  रेल  से  न  दिया  जा  सके  उसके  लिए

 सड़क  से  ले  जाने  के  लिए  अति  रिक्त  मात्रा  प्रायोजित  कर  दी  इस  प्रकार  की  मांगों  का  राज्य

 के  प्रायोजन  प्राधिकारी  समय-समय  पर  प्रायोजित  करते  हैं  ।

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  में  कोयले  और  कोयला  उत्पादों  का  राज्य-बार  प्रेषण
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 जो  कम  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  को  किया  मया  तथा इस  संबंध  में  राज्यो ंका  प्राशोजत  भी

 संलग्न  विवरण  में  किया  गया  माहवार  ब्यौरे  तुरंत  उपलब्ध  नहीं  इनके  अलावा  कोयला

 इस्पात  कारखानों  आदि  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  को  ही  सप्लाई  किया
 जाता

 और  कम  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  मामले  में  मांग  की  तुलना  में  रेल  द्वारा  दुलाई  में

 कमी  रह  जाती  इसका  कारण  यह  है  कि  अधिक  महत्वपूर्ण  कोर  क्षेत्र  को  उच्चतर  अग्रता  के

 आधार  पर  कोयला  भेजना  आवध्यक  होता  है  ।

 इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  और  इस  संबंध  में  सड़क  द्वारा

 कोयला  ले  जाने  की  अनुमति  दी  जाती  वेगनों  की  सप्लाई  बढ़ाई  जा  रही  है  और  स्टाकयार्डों  को

 उच्चतर  अग्रता  के  आधार  पर  कोयला  पहुंचाया  जाता  है  ।

 विवरण  :

 वर्ष  1984-85  और  1983-84  में  कोयला  और  उत्पादों  के  राज्यवार  प्रेषण

 महत्वपण

 हजार  टनों
 राज्य

 1984  85  1983

 बिहार  ल्‍  4569  6139
 बंगात  3561  4035

 उत्तर  प्रवेश  3804  2665

 उड़ीसा  1040  865

 मध्य  प्रदेश  1878  1990

 महाराष्ट्र  2231  aoe

 गुजरात  2936  3278

 राजस्थान  750  702

 दिल्ली  501  531

 पंजाब  804  402

 हरियाणा  1115  522

 तमिलनाडु  564  302

 आंध्  प्रदेश  557  379

 कर्नाटक  262  466

 केरल  188  149

 जम्मू  और  काए्मीर  58  31

 हिमाचल  प्रदेश  23  20

 चंडीगढ़  2  5

 असम  120  103

 भ्न्य  106  8

 Al
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 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  द्वारा  प्रबन्धिक  चाय  बागानों  को  भारो  हानि

 2763-  भी  बी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ($).  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  व्यापार  निगम  के  प्रबन्ध  के  अधीन  चाय  बागानों

 के  भ्र्याधक  अकुशलता  और  चाय  बागान  परिसम्पत्तियों  के  कुप्रबन्ध  के  कारण  भारी  हानियां

 हो  रही

 क्‍या  भारतीय  चाय  थ्यापार  निमम  द्वारा  चारगोला  टी  रतबारा  असम  में

 भारी  पूंजी  निवेश  किए  जाने  के  बावजूद  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिक्री  और  उत्पादन  में  कोई

 वृद्धि  नहीं  हुई

 मगदि  तो  तत्सबंधी  तथ्य  कथा  हैं  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष
 किये  गये  पूंजी  उत्पादित  मात्रा  की  गई  नये  बागान  क्षेत्र  में  नई  वृद्धि  और  लाभ
 अथवा  हानियों  का  ब्पौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  आगे  और  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्रो  पो०ए०  :  प्रबन्धित  आागानों  को

 हानियां  होने  का  मुख्य  कारण  हैं  कि  भूतपूर्व  मालिकों  द्वारा  रुग्ण  अवस्था  में  दिए  गए  थे  ।

 और  चारगोला  चाय  एस्टेट  में  अधिग्रहण  पूवं  की  अवधि  की  तुलना  में

 अधि  प्रहण  पचात्‌  चाय  के  उत्पादन  तथा  बिक्री  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 पटसन  का  निर्यात

 2764.  श्री  ई०  अय्यापु  रेड्डी  का
 की  कृपा

 करें ञ  बः  ]।  )  करंगे  इ
 श्री  जयप्रकाश  अग्रवाल  |

 क्‍या  वाजि्य  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  पटसन  और  पटसन  वस्तुओं  का  एक  प्रमुख  निर्यातकर्ता  रहा

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  पट्सन  और  पटसन  वस्तुओं  का  कितना
 निर्यात  किया  गया  और  किन-किन  देशों  को  निर्यात  किया  गया  और  कितनो  विदेश्ञी  मुद्रा  अजित
 की  गई

 देश  में  पटसन  और  पटसन  वस्तुओं  की  औसतन  वाधिक  खपत  कितनी

 सरकार  द्वारा  इस  मद  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 विदेशी  बाजार  भारत  के  हाथ  से  न  यह  सुनिश्चत  करने  के  लिये  विदेशी  मुद्रा
 श्जेन  व्यापार  कया  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  :  जी  हूं  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पटसन  के  माल  का  निर्यात  नीचे  दिये  गए  है
 —

 बर्ष  मात्रा

 )

 1982-83  329.5  201.83

 1983-84  233.5  163.71

 1984-85  264.7  299.94
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 पटसन  के  माल  का  निर्यात  संयुक्त  राज्य  ई  ई  सी

 सोवियत  तथा  अन्य  पूव॑  यूरोपीय  देशों  आस्ट्र  दक्षिण  न्यूजीलेंड
 ईरान  आदि  को  किया  जाता  1982-83  के  दौरान  कच्चे  पटसन  का  निर्यात  0.72  लाख  गांठों

 का  था  जिसका  मूल्य  लगभग  335  लाख  था  |  उसके  बाद  1983-84  तथा  1984-85  के  दौरान

 असम  में  कच्चे  पटसन  का  कोई  निर्यात  नहीं  था  क्‍योंकि  देश  में  कच्चे  पटसन  का  अभाव  था  |

 कच्चे  पटसन  को  ओऔषपत  वाषिक  खपत  लगभग  79  लांख  गांठ  है  गांठ  180
 किग्रा  की  )  |  पटसन  माल  की  वार्षिक  घरेलू  खपत  9-10  लाख  मी०  टन  के  आस  पास

 और  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिए  पटसन  माल  का  निर्यात  का  विकास

 करने  और  पटसन  माल  के  लिए  विदेशी  बाजारों  को  बनाये  रखने  के  उह  दय  से  सरकार  ने

 लिश्ित  कदम  उठाये  हैं  :--

 (1)  उद्योग  द्वारा  बराबर  के  निष्पादन  के  आधार  पर  पटसन  कालीन  अस्तर  कपड़े  तथा

 यान  पर  उच्चतर  नकद  मुआबजा  सहायता  का  प्रदान  किया

 (2)  उत्तरी  अमरीका  को  कालीन  अस्तर  कपड़े  के  निर्यातों  के लिए  50:50  हानि  बहनता
 आधार  पर  एस  टी  सी  पटसन  सार्थसंघ  का  बनाया

 (3)  अनुसंधान  तथा  विकास  के  माध्यम  से  किर्यात  योग्य  उत्पादों  के  विकास  को  प्रोत्साहित
 ओर

 (4)  अनुसंधान  तथा  विकास  प्रयासों  तथा  निर्यात  संवर्धन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पटसन

 उपकर  की  राहियों  में  स ेएक  नई  जे  एम  डी  सी  और  एक  पटसन  निधि  का  गठन  किया  जाना  ।

 पटसन  के  मूल्य  कम  होने  को  प्रबत्ति  को  रोकने  के  लिए  उपाय

 2765.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  प्‌क्ति  और  बस्त्र  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निरन्तर  तीन  वर्षो  में  कक््ची  पटसन  की  फसल  में  भारी  गिरावट  के  ध्यान  में

 रखते  हुए  सरकार  ने  भारतीय  पटसन  निगम  से  आरक्षित  भंडार  बनाने  के  लिए  कहा  है  जो  न

 केवल  उन  स्तरों  पर  कच्चे  पटसन  के  मुल्य  स्थिर  करने  में  उपयोगी  रहेगा  जो  उत्पादकों  के  लिए
 लाभकारी  हैं  अपितु  यह्‌  पटसन  मिलों  के  लिए  भी  उपयोगी

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  रहे  और  यदि  जो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इस  वर्ष  दटसन  मुल्यों  में  कमी  की  प्रवृत्ति  से  सभी  क्षेत्र  चकित  रह  गए

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  भारतीय  पटसन  निगम  को  यह  निदेश  दिये  हैं  कि  जेसे

 ही  देश  में  केन्द्रों  पर  पटसन  के  सांवधिक  मूल्य  नीचे  वह  व्यापक  मूल्य  समर्थन  आरम्भ  कर

 हस्तक्षेप
 पटसन  लिगम  के  पटसन  वसूली  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  और

 पटसन  निगम  पह्दिचम  बंगाल  में  पटसन  की  बिक्री  को  रोकने  में  कहां
 तक  सफल  हो  सका

 पति  और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  चन्द्रशेखर  ओर  यद्यपि  चालू
 पटसन  मौसम  1985-86  के  दौरान  अच्छी  फसल  होने  की  सम्मावना  फिर  भी  इस  फसल  का

 इतनी  जल्दी  ठीक  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  |  बफर  सस्‍्टाक  बनाने  का  |
 निर्णय  केबल  पटसन

 फसल  के  आकार  के  ठीक  अनुमान  के  उपलब्ध  होने  बाद  ही  लिया  जा  सकता  है  ।
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 और  की  अच्छी  फसल  की  सम्भावनाओं  को  देखते  कच्चे  पटप्षन

 की  फ्रीमतें  गिरनी  शुरू  हो  गयी  परन्तु  ऐसा  बताया  जाता  है  कि  इस  समय  के  चालू  पटसन

 मौसम  1985-86  के  लिए  सरकार  द्वारा  घोषित  न्यूनतम  कानूनी  कीमत  से  ऊधी  भारतीय

 पटसर  निगम  को  आवश्यक  सीमा  तक  कीमत  समर्थन  करने  के  लिए  उत्तरदायी  बनाया  गया  है  ।

 विभिन्‍न  पटसन  तथा  मैस्टा  उत्पादक  राज्यों  में  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  घलाए  जा  रहे  183

 क्षरीद  केन्द्र  हैं  तथा  अन्य  240  केन्द्र  सरकारी  समितियों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  हैं  जिनका  उपयोग

 आवश्यकता  पड़ने  पर  वसूली  कार्य  के  लिए  किया  जा  सकता  निगम  ने  वसूली  कांख  आरम्भ

 करने  के  लिए  इन  सभी  केन्द्रों  में  मशीनरी  तथा  धन  से  अपने  आपको  सुसज्जित  कर

 लिया  पश्चिम  बंगाल  में  अभी  तक  कोई  कीमत  समर्थन  कार्य  करना  आबध्यक  नहीं

 हुआ  है  ।

 दक्षिण  पर्व  एशियाई  देशों  को  इन्जोमियरी  वस्तुओं  का  निर्यात

 2766,  श्रीमतो  जयंती  पठनायक  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दक्षिण-पू्व  एशियाई  देशों  को  इन्जीनियरी  बस्तुओं  का
 निर्यात  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  किन-किन  दक्षिण-पूर्व  एशियाई  देशों  को  इन्जीनियरी  बस्तुओं  का  निर्यात
 करने  का

 सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  कितने  मूल्य  की  इस्जीनिपरी  वस्तुओं  का  निर्यात  किये
 जाने  की  सभावना  ओर

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाजिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०ए०  और

 सिंगापुर  तथा  थाईलेंड  जंसे  दक्षिण-पूर्व  एशिया  के  देशों  को  पहले  ही  भारत
 से  इन्जीनियरी  सामान  का  निर्यात  किया  जा  रहा

 ओर  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  इन्जीनियरी  सामान के  निर्यातकों  की  कुल
 राषध्ति  आयात  करने  वाले  देशों  की  मांग  पर  निर्भर  करेगी  ।

 ]

 लाजपतराय  दिल्‍ली  के  इलक्ट्रोनिक्स  व्यापारियों  के  परिसरों  पर  छापे

 2767.  श्री  ज्ञांति  भारीवाल  :  क्‍या  घिक्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  हाल  ही  में  दिल्ली  में  लाजपत  राय  मार्किट  के  हलेक्ट्रोनिक्स  व्यापारियों के

 परिसरों  पर  छापे  मारे  गए

 तो  इन  व्यापारियों  से  सरकार  ने  कितने  मूल्य  का  बिदेशी  सामान  जब्त
 कया  इन  व्यापारियों  के  विरुद्ध  मामले  दबा  लिए  गए
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इन  मामलों  को  दबाने  के  क्या  कारण

 ॥  क्‍या  सरकार  ने  उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  जिन्होंने  ये  मामले  दबाए  जांच  कराने
 का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 है
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 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  है  ?

 राज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जमाइंन  :  दिल्ली  के  सीमाशुल्क
 कारियों  दिनांक  17-1-1985  पुरानी  लाजपत  राय  दित्ली  के  इलंक्ट्रानिकीय  माल

 के  डीलरों  के  परिसरों  पर  सामान्य  रूप  से  छापे  मारे  अथवा  तलादियां

 पुरानी  लाजपत  राय  मार्केट  के  इलेक्ट्रानिकीय  माल  के  दस  डीलरों  से  3.4  लाख

 रुपए  के  मूल्य  का  विदेशी  मूल्य  का  इलेक्ट्रानिकीय  माल  और  अन्य  विविध  माल  पकड़ा  गया  था  ।

 से  किसी  भी  डीलर  के  विरुद्ध  कोई  भी  मामला  रफा-दफा  नहीं  किया  गया

 दो  मामलों  के  संबंध  में  की  गई  जांच  से  यह  पता  चला  है  कि  अभिग्रहण  के  अधीन  माल

 का  भारत  में  संयोजन/निर्माण,  आयातित  संघटकों  से  किया  गया  है  और  पार्टियों  ने  उनके  कानूनी
 रूप  से  अधिग्रहण  के  संबंध  में  उपयुक्त  दस्तावेज  प्रस्तुत  कर  दिए  इस  उन  दो  मामलों

 में  अन्तग्रंस्त  माल  को  पार्टियों  को  दे  दिया  गया  अन्य  मामलों  के  सम्बन्ध  में  विभागीय

 निर्णयन  संबंधित  कार्यवाहियां  जारी  हैं  ।

 ]

 स्टेट  बेक  आफ  इन्दौर  में  घोखाधड़ो  और  अनियभितताओं  को  शिकायतें

 2768.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  वित्त  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  में  अनिमितताओं  और  कदाचार
 की  गंभीर  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 क्‍या  भारतीय  रिजव  बेक  में  7  करोड़  रुपए  से  अधिक  धनराशिमों  के  अग्रिमों  के  42
 मामले  पकड़

 क्‍या  संदिग्ध  ओर  डूबे  हुए  ऋण  बेंक  के  कुल  अग्रिमों  का  लगभग  20  प्रतिशत
 और

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मनत्ञालय  में  राज्य  सन्‍जी  जनाद ंन  :  से  भारतीय  रिजरं

 बेंक  को  एक  शिकायत  मिली  है  जिसमें  स्टेट  बेंक  ऑफ  हमन्दोर  की  हम्दोर  छाल्क्षा  में  एक  समूह  के

 खाते  में  गम्मीर  अनिमतताओं  का  आरोप  लगाया  गया  प्रधन  करा  सकेत  वार्षिक

 कम  स्कीच  के  अधीन  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  स्टेट  बंक  ऑफ  हम्दौर  के  3]  दिसम्बर  1983  की

 स्थिति  के  अनुसार  किये  गये  निरीक्षण  की  रिपोर्ट  से  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  के  कार्यो  को  नियंत्रित

 करने  वाले  कामूमों  के  उपबन्धों  के  अनुसार  भारतीय  रिजर्व  बंक  की  निरीक्षण  रिपोर्ट  को  गोपनीय

 वस्तावेज  माना  जाता  है  इसकी  विषय  वस्तु  प्रकट  नहीं  की  जा  सकती  ।

 बेंकों  के  कलेक्ट्स

 2769.  भरी  हम्मान  मोल्लाह  :  क्या  जित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जीवन  बीमा  निगम  के  फील्ड  आफिसरों/डेवलमेंट  आफिसरों  की  तरह  बंकों  के

 छोटे  कलेक्टर्सਂ  को  पूर्णकालिक  कमंचारी  बनामे  का  कोई  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  कब  ओर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  क्‍या  डिपोजिट  कलेक्टसे  की  भर्ती
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 ऊअवचिाजजन  न
 राक्षियां  जुटाने  वाले  क्षेत्रीय  कर्मचारियों  के  रूप  में  करने  का

 उत्तरे  9  1985

 यह  मवाल  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 कलेक्टरਂ  केवल  कमीशन  के  आधार  पर  एजेंट  होते  हैं  । अदकालिक
 आधार  पर  काम  करते  हैं  और  अपने  काम  का  कमीहछन  प्राप्त  करते  हैं  चूंकि  ये  व्यक्ति  बेंक
 रियों  की  भर्ती  की  पात्रता  संबंधी  अपेक्षाएं  पूरी  नहीं  इसलिए  उन्हें  नियमित  बंक  कर्मचारी

 नहीं  बनाया  जा  सकता  साथ  ही  डिपोजिट  कलेक्टरों  को  जमाराधियां  जुटाने  बाले  क्षेत्रीय

 कर्मचारियों  के  रूप  में  भर्ती  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 निर्यात  व्यापार  में  भारत  को  स्थिति

 2770.  भरी  बालासाहेब  बिखे  पाटिल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे

 निर्यात  व्यापार  में  विभिन्‍न  राष्ट्रों  मे ंभारत  का  कौन  सा  स्थान

 तीन  वर्ष  पहले  क्या  स्थिति  भौर

 क्‍या  सरकार  इस  सम्बन्ध  से  संतुष्ट  है  और  यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  ओर  मंथली

 बुलेटिन  आफ  यू०एन०  1985)  में  उपलब्ध  आंकड़ों  के  आधार  पर  1983
 वर्ष  के  लिये  विदव  निर्यात  में  मारत  का  भाग  0.46  प्रतिष्यत  निकलता  1980  में  यह  भाग

 0.42  प्रतिशत  था  ।

 आयात  तथा  निर्यात  नीति  उपाय  भारत  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  लगातार  विकसित

 किए  जा  रहे  इनमें  उत्पादन  को  बढ़ाने  तथा  उनमें  विविधता  अपने  निर्यातों

 को  और  प्रतियोगी  अपने  उत्पादों  के  लिए  नए  बाजारों  की  खोज  करने  तथा  उच्च  मृल्य
 प्राप्ति  के  लिए  वस्तुओं  को  संशोधित  करने  के  उपाय  शामिल  सरकार  को  उपलब्ध  नीति  के

 विभिन्‍न  साधनों  का  उपयोग  इस  प्रयोजन  के  लिए  किया  जा  रहा  है  तथा  आवदयकता  पड़ने  पर

 समंजित  किया  जाता  है  ।  अप्रेल  1985,  से  1988  तक  3  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  अप्रल  1985

 में  घोषित  आयात  तथा  निर्यात  नीति  निर्यातों  पर  मुरुष  बल  देने  और  साथ  ही  कार्य-कुशल  आयात

 प्रतिस्थापन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  बनायी  गयी  है  ।

 केरल  में  हयकरघा  क्षेत्र  को  छूट  की  धनराशि  के  भुगतान  में  विलम्ध

 2771.  शी  थो०  एस०  जिजय  राघबन  :  क्या  पति  और  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :
 क्‍या  केरल  में  अनेक  हथकरघा  समितियों  को  छूट  की  धनराह्षि  का  समय  पर  भुगतान

 नहीं  मिलता

 क्‍या  छूट  की  घनराशि  प्राप्त  करने  के  एक  मात्र  उद्दं  द्य  से  श्रमिकों  के  बिना  सहकारी

 समितियों  का  गठन  किया  जा  रहा  है  ;  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 पूति  और  बस्त्र  मम्त्रालय  के  राज्यमम्त्रो  चन्द्र  शेखर  :  भारत  सरकार

 को  समथ  पर  छूट  प्राप्त  करने  वाली  सोसाइटियों  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई

 सहकारी  सोसाइटियों  का  पंजीकरण  राज्य  सरकार  के  क्षेत्राधिकार  में  है  ।

 सरकार  की  ऐसी  सोसाइटियों  के  संबंध  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  जो  केवन्र  छूट  प्राप्त

 करने  के  लिये  बनाई  जा  रही  हैं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 उबार  आयात  निर्यात  नीति  से  विदेश्षी  मुद्रा  में  वृद्धि

 2772.  झी  लालाराम  केन  :  क्या  बाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  जब  से  सरकार  ने  आयात  निर्यात  नीति  उदार  बनाई  है  हमारे

 विदेशी  व्यापार  तथा  विदेशी  मुद्रा  से  आय  में  व॒द्धि  हुई  और

 यदि  तो  निर्यात  तथा  आयात  को  वे  वस्तुएं  कौन  सी  हैं  जिन्हें  ओर  अधिक  सुविधा

 देने  का  प्रश्ताव  है  ताकि  निकट  मविष्प  में  हमारे  विदेशी  व्यापार  में  और  अधिक  वृद्धि  सुनिद्िचत

 की  जा  सके  ?

 बाणिण्य  मस्त्रालय  में  राज्यमन्त्रो  पी०ए०  1980  के  दोरान  भारत  के

 विदेश  थ्यापार  की  प्रवृत्तियों  की  रूपरेखा  निम्नाँकित

 वर्ष  निर्यात  आयात

 मूल्य  करोड़  पिछले  वर्ष  की  मूल्य  करोड़  पिछले  वर्ष  की

 र०  में  तुलना  में  प्रतिशत  रु०  में  तुलना  में  प्रतिशत

 परिवतंन  परिवर्तन

 1980-81  6710.70 t  4.6  12549.15  137.3

 1981-82  7805.90  $16.3  13607.56  t

 1982-83  8907.75  $14.1  14355.76  +

 1983-84  ..  9872.10  $10.8  15762.95  t

 1984-85  11395.98  $20.4  16591.86  +  7.9

 |  1985  तक  अद्यतन  तथा  उनमें  संशोधन  हो  सकता  1984-85  के  लिए

 वृद्धि  दर  की  प्रतिशतता  1983-84  के  लिए  निर्यात  तथा  आयात  के  9468.25

 करोड़  रुपए  15382.16  करोड़  के  अनुरूपी  अनन्तिम  आंकड़ों
 की

 तुलना  में  निकाली  गयी

 1985  से  1988  की  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  12-4-85  को

 घोषित  की  गई  आयात्त  तथा  नियांत  नीति  पहले  ही  सभा  पटल  पर  रखी  जा  चुकी  है  ।  नीति
 निर्यातों  को  सुझ्य  रूप  से  बढ़ाने  तथा  साथ  ही  कार्यकुशल  आयात  प्रतिस्थापन  को  प्रोत्साहन  बेने
 के  लिए  बनाई  गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  उपायों  की  समीक्षा  समय-समय  पर  आवश्यकता

 अनुसार  की  जाती  है  ।
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 ]
 विशापन  खर्च  पर  रोक

 2773.  डा०  जो  विजय  रामाराव  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सार्वजनिक  क्षेत्रों  की  कंपनियों  द्वारा  विज्ञापन  खच्ं  के  प्रतिबंधों
 में  ढील  देने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्रो  जनादंन  :  ओर  सरकार  ने

 सरकारी  क्षेत्र  की  कंपनियों  में  विज्ञापन  खर्च  सम्बधी  अनुदेशों  की  मई  198)  में  समीक्षा  की  है  ।
 सरकारी  उद्यमों  फो  अब  सलाह  दी  गयी  हालांकि  विज्ञापन  आदि  पर  अनाबए्यक
 तथा  खुला  खर्च  न  किया  जाना  किन्तु  बिक्री-संवर्धन  तथा  अनिवायं  विज्ञापनों  सम्बन्धी
 विज्ञापन  तथा  प्रचार  पर  खर्च  करने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 वक्षिण  कोरिया  को  गेहूं  का  निर्यात  .

 2774,  श्री  मानवेन्द्र  क्‍या  वाणिश्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दक्षिण  कोरिया  को  गेहूं  निर्यात  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और  यदि  तो  क्‍या  दक्षिण  कोरिया
 के  विदेश  मन्त्री  के  हाल  ही  के  भारत  के  दौरे  के  दौरान  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  रखा
 गया  था  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  ओर  भारतीय  खाद्य
 निगम  सी  ने  दक्षिण  कोरिया  को  गेहूं  के  निर्यात  की  संभावना  का  पता  लगाया  है  ।

 अभी  तक  कोई  संविदा  नहीं  की  गयी  है  ।

 उत्तर  केरल  ने  भारतीय  स्टेट  अंक  का  क्षेत्रोय  कार्यालय  खोलना

 2775.  भी  एस०  रामचणन  :  क्‍या  वित्त  सन्शी  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उत्तर  केरल  में  वहां  के  जिलों  के  लोगों  की

 ताओं  को  पूरा  करने  के  भारतीय  स्टेट  बेंक  का  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का  है  क्योंकि

 भारतीय  स्टेट  का  इस  समय  केवल  त्रिवेन्द्रम  में  ही  क्षेत्रीय  कार्यालय  है  जहां  इन  लोगों  की

 पहुंच  आसान  नहीं  और

 क्‍या  कोचीन  का  स्टेट  बेक  का  स्टेट  बेंक  के  साथ  विलय  हो  जाने  के

 स्वरूप  शास्त्राओं  में  हुई  वृद्धि  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार  उक्त  क्षेत्रीय  कार्यालय  की  स्थापना

 कालीकट  में  करने  का  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्री  जनादंन  और  (a)  इस  समय

 भारतीय  स्टेट  बेक  का  उत्तरी  केरल  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  -

 भारतीय  स्टेट  बंक  आफ  कोचीन  लि०  का  बेंक  में  विलय  किए  जाने  के  बाद  भी  त्रिवेन्द्रम  स्थित

 इसके  वर्तमान  क्षेत्रीय  कार्यालय  जहां  दो  अतिरिक्त  क्षेत्रीय  प्रबन्धक  नियुक्त  किए  जा  रहे  इन

 दाखाओं  का  प्रबन्ध  करने  में  कोई  परियालनात्मक  दिक्कत  नहीं  होगी  ।
 |
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 पियरलेस  जनरल  फाइनेंस  एण्ड  इनवेस्टमेंट  कम्पनो  लिसिटेड  में  सशिफिकेट

 घारियों  हारा  जमा  को  गई  धनराशि  की  सुरक्षा

 2776.  श्री  भरत  सिह  :  कया  वित्त  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पियरलेस  जनरल  फाइनेंस  एंड  इनवेस्टमेंट  कम्पनी  लि०  पर्टीफिकेट  धारियों

 द्वारा  जमा  करायी  गयी  धनराशि  को  राष्ट्रीकृव  बंकों  मौर  सरकारी  प्रतिभूति  में  सर्वाधिक  जमा

 में  निवेश  करती

 कया  कम्पनी  भारतीय  रिजर्व  की  अनुमति  से  और  केवल  सर्टीफिकेट  धारियों  को

 भुगतान  करने  के  लिए  घतराशि  निकाल  सकती  भर

 क्‍या  सर्टीफिकेट  धारियों  द्वारा  जमा  करायी  गयी  धनराशि  इस  तरह  सुरक्षित  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनावंन  :  से  द  पीयरलेस

 जनरल  फाइनेंस  एण्ड  इनवेस्टमेंट  कम्पनी  कम्पनी  1956  के  अधीन

 पंजीकृत  कंपनी  है  और  इसके  कार्यों  का  प्रबन्ध  इसके  निदेशक  बोडं  द्वारा  किया  जाता  इस  कंपनी

 का  प्रशासन  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  कंपनी  विधि  बोड़  के  नियंत्रण  के  अधीन  नहीं  है  ।  कंपनी  को

 10  1979  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  इनामी  चिट  ओर  धन  परिचालन  स्कीम

 1978  के  अधीन  अपना  कारबार  समाप्त  करने  का  नोटिस  दिया  गया

 लेकिन  कम्पनी  ने  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  से  स्थग्नादेश  प्राप्त  कर  लिया

 भारतीय  रिजरवं  बंक  ने  इस  कम्पनी  का  1978-79  में  निरीक्षण  किया  था  ।  भारतीय  रिजर्व

 बेंक  का  यह  मत  है  कि  इस  कम्मनो  द्वारा  जिस  लेखा  प्रणाली  का  अनुसरण  किया  जाता  है  उससे

 कंपनी  के  कार्यों  की  स्थिति  के  बारे  में  सही  और  सच्चा  पता  नहीं  मिलता  ।  इसके  अलावा  कम्पनी

 कार्य  विभाग  ने  2]  1983  को  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  290  क  के  अधीन  हस  कम्पनी

 के  लेखाओं  का  निरीक्षण  करने  का  भ्ादेश  लेकिन  कंपनी  ने  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के

 एक  सक्षतं  स्थगन  प्राप्त  कर  लिया  ओर  खण्ड  पीठ  के  सम्भुख  अपील  दायर  कर  दी  ।

 कम्पनी  के  बीम|करिक  गणना  के  आधार  सर्टिफिकेट  धारकों  की  संविदागत

 देनदारियों  की  रकमें  सरकारी  प्रतिभूतियों  और  राष्ट्रीकृत  बेंकों  को  सावधि  जमाराक्षियों  में  लगायी

 गयी  है  ।

 भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  पहले  1973  में  वर्ष  1973  के  भारतीय  रिजव॑ं  बेंक  ने  निदेशों  के

 अन्तगंत  कम्पती  को  जमा  राक्षियां  स्वीकार  करने  पर  लगी  अधिकतम  सीमा  प्रतिबन्धों  ज॑ंसे  कि

 गर  बेकिंग  कम्पनियों  पर  लागू  होती  छुट  दे  दी  लेकिन  1980  में  रिजव॑  बंक  ने  यह

 छुट  रह  कर  दी  ।  परन्तु  बेंक  ने  इस  कम्पनी  को  जमाकर्ताओं  को  वापत्ती  अदायगी  करने  के  लिये
 ओर  भारतीय  रिजवं  बेंक  की  पूर्वानुमति  के  बिना  किसी  बेंक  में  रख्ती  गई  प्रतिभूतियों  की  रकम

 निकालने  पर  रोक  लगा  दी  है  ।

 संघ  सरकार  की  ऋण  ग्रस्तता

 2777.  भ्री  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  बितत  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3।  मां  1985  को  संघ  सरकार  की  सम्पूर्ण  ऋण  प्रस्तता  कितनी  थी

 31  1984  के  तत्समानी  आंकड़ों  की  तुलना
 में  यह  कैसी
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 वित्तोय  वर्ष  1984-85  में  ऐसे  ऋणों  पर  कुल  कितना  ब्याज  दिया

 क्या  उस  वर्ष  सम्पूर्ण  ब्याज  का  भुगतान  किया  गया  और

 यदि  तो  बिना  भुगतान  वाला  शेष  कितना  था  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनावंन  पुजारी  :  और  केन्द्र  सरकार  के
 लोक  ऋण  को  राशि  वर्ष  1983-84  के  अन्त  के  65383.35  करोड़  रुपए  की  तुलता  31  मार्च

 1985  को  75350.87  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान  था  ।

 से  देय  ब्याज  के  आधार  लोक  ऋण  पर  ब्याज  की  अदायगी  के  1984-85
 के  संशोधित  अनुमान  3616  63  करोड़  रुपए  के  प्रतिभूतियों  के  धारकों  से  दावे  प्राप्त  होने  पर

 उन्हें  देय  ब्याज  की  पूरी  रादि  जांच  के  पश्चात  अदा  कर  दी  जाती  है  ।

 स्टेट  बंक  आफ  इंडिया  के  पेंशनरों  को  राहुत

 2778.  थ्रो  पियूब  तिरको  :  क्‍या  जिक्त  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  स्टेट  बेंक  आफ  इडिया  के  पेंशनरों  को  राहत  नहीं  दी  गई  है  और  उन्हें  केन्द्र
 सरकार  के  पेंशनरों  के  समान  नहीं  रखा  गया

 स्टेट  बेंक  आफ  इंडिया  के  प्रबन्धकों  द्वारा  अपने  पेंशनरों  को  राहृत  की  अद्यतम  किएतों
 का  भुगतान  न  करने  के  क्‍या  कारण  और

 राहत  की  बकाया  किह्तों  का  भगतान  कब  तक  कर  लिखा  ज्ञाएगा  ?
 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  (  भी  जनादेस  :  से  मारतीय  स्टेठ  बंक

 ने  सूचित  किया  है  कि  रतीय  स्टेट  बेंक  के  पेन्शनरों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुसार  राहृत  मन्जूर

 की  गई  है  और  तदनुसार  इस  विषय  पर  भारत  सरकार  के  निदेशों  के  अनुसार  निर्वाह  लागत  के
 568  सूचकांक  तक  भारतीय  स्टेट  बंक  के  पेन्शनरों  को  पहले  ही  राहत  दी  जा  चुकी  है  ।

 २ू भारत  सरकार  ने  18  1985  कॉनिर्वाह  लानत  में  वृद्धि  के  लिए  576  के  मौसत

 सूचकांक  पर  पेंशनरों  को  और  राहत  देने  की  घोषणा  की  भआशा  है  भारतीय  स्टेट  बेंक  पेंशनरों
 को  उक्त  राहत  देने  के  लिए  शीघ्र  ही  आदेश  जारी  कर  देगा  ।

 आन्प्र  बेक  प्रथन्धमण्डल  हारा  भवानीपेट  के  बजाय  लक्ष्मोपुर  में  बंक

 को  नई  शाखा  खोलना

 2779.  श्री  ठी०  बाला  गौड़  :  कया  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  बेंक  को  राज्य  में  निजामाबाद  जिले  के  पल्लारेड्डी  खंड  में  भव  गांव

 में  बेंक  की  एक  नयी  शाखा  को  खोलने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  लाइसेंस/मंजूरी  दी
 गयी  है  ;

 क्या  आंध्र  बेंक  प्रबन्धमण्डल  ने  तत्पश्बात्‌  अपनी  मूल  योजना  में  परिवर्तन  करने  का

 निर्णय  लिया  और  लक्ष्मोपुर  गांव  में  अपनी  शाखा  खोल

 आंध्र  बेंक  प्रबन्धमण्डल  द्वारा  अपनी  मूल  योजना  में  परिवर्तन  करने  का  निर्णय  लेने  के
 कया  कारण  और

 भारतीय  रिजव  बेंक  कंसे  और  किन  परिष्त्षितियों  के  अस्तगंत  इस  परिवतंत  पर

 मत  हुआ  ?

 श



 18  1907  )  लिशित  उत्तर

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्री  जनादंन  :  जी  हां  ।

 से  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  अपने  प्रत्येक  क्षेत्रीय  कार्यालय  में  भारतीय  रिजवं

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  और  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  के  एक
 कृतिक  बल  का  गठन  किया  इस  कृतिक  बल  को  अन्य  कार्यों  के  साथ-साथ  बंकों  को  आवंटित

 किए  गए  उन  केन्द्रों  के  स्थान  पर  जहां  वे  आधारभूत  संभावनाओं  आदि  की  अनुपलब्धता
 के  कारण  कार्यालय  नहीं  खोल  अन्य  उचित  केन्द्रों  पर  कार्यालय  खोलने  के  अनुरोध  पर  विचार
 करने  का  काम  सोंपा  गया  भारती  रिजवं  बंक  के  क्षेत्रीय  हैदराबाद  में  गठित  कृतिक
 बल  ने  भवानीपेट  केन्द्र  के  स्थान  पर  लक्ष्मीपुर  नामक  एक  अन्य  बेंक  रहित  केन्द्र  पर  कार्यालय

 खोलने  के  भ्ान्ध्र  बंक  के  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  कर  दिया  बेक  ने  दितांक  13  1985  को

 लक्ष्मीपुर  में  अपना  कार्यालय  खोल  दिया  है  ।

 सरकारो  क्षोत्र  की  लिमिटेड  कम्पनियों  को  विदेशी  सुद्रा  आय  में  कमी

 2780.  श्री  चिता  मोहन  :  कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  की  300  लिमिटेड  कम्पनियों  में  वर्ष  1980-81  से  1983-84  की
 अवधि  में  विदेशी  मुद्रा  की  सकल  आय  में  निरन्तर  कमी  आई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  कम  निष्पादन  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  में  यही  स्थिति

 यदि  तो  आय  और  व्यय  का  विदेशी  मुद्रा  में  ब्योरा  क्या  और

 विदेशी  मुद्रा  आय  में  सुधार  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं[छैंठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  भोर  चूंकि  उन

 300  सरकारी  लिमिटेड  कम्पनियों  के  जिनके  बारे  में  सूचना  मांगी  गई  नहीं  दिए  गए

 इसलिए  मांगी  गई  सूचना  उपलब्ध  कराना  कठिन  ८  ।

 नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 भारतीय  उद्योग  की  प्रतिस्पर्धात्मकता  में  सुधार  करने  तथा  निर्यात
 से  और  विदेशी

 मुद्रा  के  अर्जन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कई  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  विदेशी  मुद्रा  ध्॒जंन  को  बढ़ाने  के

 लिए  निर्यातकर्ताओं  को  विशेष  रूप  से  निम्नलिखित  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  :--

 (i)  निर्यातकों  को  उनके  द्वारा  अजित  की  गई  विदेशी  मुद्रा  के आधार  पर  व्यापार  भौर

 निर्मात  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  के  एक  मुह्त  परमिट  जारी  किए  जाते  हैं  :

 (४)  थोड़े  मूल्य  के  निर्यात  दावों  को  अनुमोदित  करने  के  लिए  प्राधिकृत  विक्रेताओं
 को  शक्तियां  प्रदान  की  गई

 (iii)  निर्यातकों  को  निर्यात  व्यापार  से  सम्बन्धित  नमूनों  को  मुफ्त  भेजने  की  छूट  है  :

 (४४)  छात-प्रतिद्यात  निर्यातोन्मुख  इकाइयों  की  स्थापना

 (५)  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  किए  जाने  वाले  विदेशी  सहयोग  के  मामलों  में  निर्यात  को

 जोड़ने  पर  जोर  देना  ;

 51
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 पहले  की  वाधिक  समीक्षा  के  स्थान  पहली  1985  से  तीन  बर्ष  तक

 आपात  निर्यात  नीति  लागू  करना  ताकि  उद्योग  अपने  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  दीर्घावधि

 आधार  पर  योजना  त॑यार  कर  ओर

 निर्यात  प्रतिस्पर्धात्मकता  में  सुधार  करने  के  लिए  उत्पादन  पद्धति  के  उन्नयन  के

 बास्ते  निर्यात  वस्तुओं/नई  प्रौद्योगिकी  के  आयात  को  बढ़ाना  ।

 सरकारी  क्षेत्र  क ेखनन  एककों  को  हुआ  घाटा

 2781.  श्री  म्रलीधर  माने  :  क्या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  की खनन  एककों  को  गत  कुछ  वर्षों

 के
 दोरान  भारी  घाटा  हो  ॥

 रहा
 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  सरकारी  क्षेत्र  की  विभिन्न  खनन  एककों  को

 एकक-वार  कार्य  निष्पादन  का  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 सरकार  द्वारा  उनके  कार्यक रण  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 इस्पतत  खान  और  कोयला  मन्नो  बसंत  :  से  खान  विभाग  के
 अधीन  पांच  सरकारी  खनन  इकाहयों  को  पिछले  तीन  वर्षों  का  लाभ/हानि  विवरण  नीचे  दिया

 गया  है  :-

 रुपयों  मे ं) ्
 करने के लिए

 ब्रिटेन
 की सहायता से  एक

 हिन्दुस्तान  जिक  लि०  (--)  233,52
 खनिज  गवेषण  निगम  355  72.86  इससे
 भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  (-)  5283  (--)  3794

 हिन्दुस्तान  कापर  लि०  (-“)  2963  (+-)  678  (--:)  952
 भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  (-:)  272:65  (--)

 उपयु  क्त  विवरण  से  स्पष्ट  है  कि  हिन्दुस्तान  जिक  लि०  तथा  खनिज  गवेषण  निगम  लि०
 को  लाभ  हो  रहा  छठवीं  इकाई  नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०  निर्माण  के  चरण  में  है  ।

 भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनो  :  बाल्को  का  जो  कम  हो  रहा  मुख्यतः
 मध्य  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोड  से  अपर्थाप्त  बिजली  पूर्ति  से  पूर्ण  क्षमता  उपयोग  न  होने  के  कारण

 है  ।  कम्पती  की  बिजली  आवद्यकतायें  पूरी  करने  के  लिए  ब्रिटेन  की  सहायता  से  एक  ग्रहीत  बिजलीਂ

 धर  लगाया  जा  रहा  जो  दिसम्धर

 तक बनकर चालू हो जायेगा । इससे पर्याप्त तथा लगातार बिजली प्राप्त होगी । बालको की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कई अन्य उपाय भी विचाराधीन हैं । हिखुस्तान कापर लि० : क्षमता उपयोग में सुधार तथा प्रद्रावकों को आधुनिक बनाने द्वेतु सुविधाओं में सम्तुलन के उपाय किए जा रहे कम्पनी के पूंजी पुनविन्यास सम्बन्धी अनुरोध की जांच की जा रही उपक्रम को घाटे से उबारने के लिए एक समुचित नीति तैयार की जा रही जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इष्टतम खनन लागत कटौती श्रम शक्ति की पूंजी पुनविश्यास आदि का भी समावेश है ।
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 घ भारत  गोल्ड  माइनस  लि०  :  स्वर्ण  उत्पादन  में  कमी  के  क  हो  रहे  भार  ॥टे  को  ध्यान
 में  रखते  हुये  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  ने  अपने  कार्यचालम  के  अध्ययन  हेतु  5  1985  को  एक
 समिति  गठित  की  समिति  की  रिपोर्ट  शीघ्र  मिलने  की  आशा  समिति  की  रिपोर्ट  मिलने
 के  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  के  भविष्य  के  बारे  में  नीति  संबंधी  दिलद्या-निर्देश  बनाए  जायेंगे

 तथा  लागू  किए  जायेंगे  ।

 भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  की  वतंमान  स्थिति  के  सन्दर्भ  में  उसकी  प्रौद्योगिकी  आर्थिक

 उपादेयता  के  बारे  में  सन्देह  दूर  हो  जाने  के  7  वीं  पंचबर्षीय  योजना  अवधि  में  प्लकन  तकनीक

 द्वारा  रिफ्रेक्ट्री  अयस्क  से  स्वर्ण  निकालने  की  स्कीमतथा  मिल-पछोड़ने  से  हीप  ल!चिग  तकनीक  द्वारा
 स्वर्ण  निकासी  की  स्कीम  कार्यान्वित  की  जायेंगी  ।

 ]
 खाद्य  बस्तुओं  के  आयात  में  वृद्ध

 2782.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  बाणिम्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  खाद्य  वस्तुओं  के  आयात  में  कोई  वदढ्धि
 यदि  तो  इन  बस्तुओं  के  आयात  में  कितने  प्रतिशत  वाधिक  वृद्धि  हुई
 क्या  पूर्व  के  वर्षों  की  अपेक्षा  इस  वर्ष  खाद्य  वस्तुओं  के  आयात  में  काफी  अधिक

 दातता  लाने  का  विचार  गौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  क्या  कदम  उठाने
 का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  और  खाद्य  बस्तुएं
 जिनके  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  ने  जानकारी  मांगी  है  काफी  विस्तृत  विषय  मुख्य  खाद्य
 उत्पादों  के  बारे  में  जानकारी  दी  गई

 गेहूं  का  आयात  1982-83  में  हुए  39.50  लाख  में०  टन  से  गिरकर  1984-85  में  शून्य  रह

 गए  ।  1983-84  में  केवल  7,20  लाख  में०  टन  चावल  का  आयात  किया  गया  था  ।

 केवल  1984-85  में  4.83  लाख  मे०  टन  च्रीती  का  आयात  किया  गया

 चालू  वर्ष  के  दौरान  कोई  गेहूं  अथवा  चावल  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताब  नहीं  है
 इस  1985  तक  लगभग  10  लाख  मं०  टन  चीनी  आयात  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 चीनी  उत्पादन  में  घरेलू  खपत  में  पर्याप्त  वृद्धि  तथा  उपभोक्ताओं  को

 कीमतों  पर  पर्याप्त  सप्लाई  की  सुनिष्दितत  करने  के  लिए  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  चीनी  आयात
 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 देश  में  चीनी  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  में  शक्षामिल  हैं
 थीनी  फंक्टरियों  द्वारा  उपजकरत्ताओं  और  गन्ने  की  लाभकारी  कीमतों  का  चीनी  फंक्टरियों
 को

 कण
 सुविधाएं  और  उत्पादन  घुल्क  में  छूट  के साथ  साथ  अधिक  मुक्त  बिक्री  कोटे  का  प्रोत्साहन

 ॥

 ]
 खाड़ी  के  देशों  हारा  चावल  का  आयात

 2783.  कुमारी  पुष्पा  देवों  :  क्या  बाणिज्य  सन्‍त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 $3
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 क्या  खाड़ी  के  कुछ  देश  भारत  से  च।वल  का  आयात  कर  रहे

 यदि  तो  कब  से  ओर  चावल  का  आयात  करने  वाले  खाड़ी  के  देशों  के  नाम

 क्‍या

 उस  सारणोगत  एजेंसी  का  नाम  क्‍या  है  जिसके  माध्यम  से  इस  -  समय  बावल  का

 निर्यात  किया  जा  रहा  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०ए०  संगमा):(क)  से  वतंमान  निर्यात  नीति

 में  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगेत  बासमती  चावल  के  निर्यात  सारणीबद्ध  नहीं  किया  गया
 गैरबासमती  चावल  के  निर्यात  की  अनुमति  नहीं  1982-83  से  1984-85  के  दौरान  बासमती
 चावल  का  निर्यात  सऊदी  अरब  अमीरात  को  किया  गया  ।

 ऋण  नियन्त्रण  आदेश  का  वापस  लिया  जाना

 2784.  ञ्री  बो०  झोभनाड्रीएष्वबर  राव  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  तेल  उश्योग  ओर  व्यापार  संगठन  ने  किसानों  को  उचित  मूल्य  सुनिश्चित
 करने  हेतु  ऋण  नियंत्रण  आदेशਂ  व।पस  लेने  के  लिए  रिजवं  बंक  और  केन्द्रीय  सरकार
 से  अनुरोध  किया  ओर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  जी

 तिलहन  ओर  तेल  ऐसी  आवष्यक  वस्तुए  है  जिन  पर  उपलब्धता  आदि  का

 तुरन्त  प्रभाव  पड़ता  इन्हे  चयनात्मक  ऋण  नियंत्रण  के  अधिकार-क्षेत्र  के अधीन  रखा  जाता  है  ।
 किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  इनके  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  किए  हैं
 ओर  भारतीय  रिजवं  बेक  समर्थन  मूल्य  कार्यों  में  हिस्सा  लेने  वाली  सरकारी  क्षेत्र  की  बसूली
 सियों  को  15  प्रतिशत  की  विशेष  रियायती  दर  पर  ऋणों  की  व्यवस्था  करता  मूल्य  समर्थन
 कार्यों  के लिए  सरकारो  क्षेत्र  को  दिए  जाने  वाले  अभ्रिम  चयनात्मक  ऋण  नियंत्रणों  के  अन्तगंत  नहीं
 आते  केवल  मूल्य  समर्थन  कार्यों  से  भिन्‍न  कार्य  ही  चयनात्मक  ऋण  नियंत्रण  के  अधीन  आते  हैं  ।

 1985  में  वनस्पति  तेलों  पर  चयनात्मक  ऋण  नियंत्रणों  को  युक्तिसंगत  बनाया  गया  और
 अधिकतम  मारजिन  को  85  प्रतिशत  से  घटाकर  75  प्रतिशत  कर  दिया  गया  ।

 राज्यों  में  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम  का  कार्यान्वयन

 2785.  श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकाप्त  राष्ट्रीय  बेंक  ने  राष्ट्रीय  बेक  ने  पन्द्रह  राज्यों  में

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम  के  कार्यान्वयन  का  अध्ययन  किया

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम्र  क्या

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  के  लाभभोगियों  द्वारा  गरीबी  की  सीमा  रेखा
 लांधने  के  बारे  में  अध्ययन  के  परिणाम  क्या  ओर

 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  संबंधी  राष्ट्रीय  बेक  के  अध्ययन  के  अनुसार  गरीबी  की
 ?

 है  पे ) के
 बारे  में  पन्‍्द्रह  राज्यों  की  बरोयता  क्रम  क्‍या  है रेखा  लांघने

 94
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 वित्त  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  जनादन  :  स

 राष्ट्रीय
 कृषि  और  प्रामीण  विकास  बेक  ने  15  राज्यों  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन

 का  अध्ययन  किया  गरीबों  की  रेखा  को  पार  करने  के  सम्बन्ध  में  इन  राज्यों  का  क्रम  तीचे

 दिया  गया  है  :---

 श्रेणी  र  ज्य  का  नाम
 ्््ः

 गरीब  की  रेखा  पार  करने  वाले  नमूना
 लाभार्थियों  का  प्रतिशत

 1.  .  86

 2.  पश्चिम  बंगाल  77

 3.  हरियाणा  76
 4,  उत्तर  प्रदेश  72

 5.  महाराष्ट्र  65
 6.  उड़ीसा  152
 7.  गुजरात  51

 8.  मध्य  प्रदेश  49
 9.  केरल  39

 10.  कर्नाटक  32
 11.  अमम  31

 12.  बिहार  31
 13.  तमिलताड  27
 14,  आंध्र  प्रदेश  26
 15.  राजस्थान  22

 प्रगति  मंदान  बिल्ली  में  घरਂ  में  विभिन्न  खेलों  के  टिकट  का  मूल्य
 2786.  श्री  श्रोहरि  राव  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  प्रगति  नई  दिल्ली  में  श्रप्पू  घर  में  विभिन्‍न  खेलों  के  लिए
 टिकटों  का  मूल्य  मध्यम  थ्वाय  वर्ग  और  निम्न  आ॥्राय  वर्ग  और  निम्न  आय  वर्ग  के  परिवारों  की  पहुंच
 से  बाहर  है

 खेलों  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  प्रति  व्यक्ति  टिकट  का  मूल्य  कितना  है  तथा  प्रत्येक
 खेल  कितने  समय  का  और

 क्‍या  इन  खेलों  के  लिए  टिकटों  का  मूल्य  उशित  स्तर  तक  कम  करने  का  विचार  है
 ताकि  गरीब  परिवारों  के  बच्चे  भी  इन  खेलों  का  आनन्द  ले  सकें  ?

 वाणिज्य  मन्शालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :  जी  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 एक  मद  विशेष  के  लिए  दरें  1  रुपए  से  3  के  बीच  में  निम्न  आय  समूहों  के
 बच्ष्चों  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  कुछ  सवारियां  नि:शुल्क  उपलब्ध  शेक्षणिक  तथा  समाज  कल्याण
 संस्थाओं  के  संगठित  समूहों  के  लिए  घटी  दरों  पर  पैकेज  टिकटों  की  भी  «्यवस्था

 दरों  को  प्रद़ाने  का  कोई  भ्रस्ताव  तहीं  है  क्योंकि  क्षाथिक  रूप  से  कमजोर  बर्गों  के

 $$
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 अशक्त  तथा  मन्द  बुद्धि  तथा  अन्धे  बच्चों  के  लिए  निश्लुल्क  सवारियाँ  उपलब्ध  कराई  जा  रही

 हैं  बद्यतें  कि  वे  अपने  स्कूलों  अथवा  समाज  कल्याण  संस्थाओं  द्वारा  प्रायोजित  समूहों  में  आयें  ।

 अप्प  घर  में  उनको  टिकट  लागत  प्रति  व्यक्ति  अवधि  का  ब्यौरा
 wate

 क्रमा+  सवारी/खेल  दर  (₹०)  अवधि  मिनटों

 »  अप्पू  मेरी  गोराउण्ड  10.0  2 मिनट
 2.  ब्र॒को  वेनी  ट्रन  1.00  2»

 3.  क्रायन  आपरेटिड  बेबी  फिनसे  1.00  1»  %+

 4.  मिनी  एन्टप्राइसेस
 ः

 2.00  डे  6.
 सिनेमा  200  3.00  35

 6.  ड्र॑गनरोलर  क्रेस्टर -  3.00  35  संकेण्ड

 4,  ठेली  कम्बेट  3.00  2.  30  मिनट

 8.  लाफिंग  कक्‍लोन  2.00  3  मिनट

 9.  शूटिंग  गेलरी  2.00  5  %#
 16.  मसकल  मेन  2.00  1  ,,

 हारर  फिगस  2.00  प्रति
 बम्पर  बोट  3.00
 बाल  रूम

 स्टार  रिंग  कार  2.00  3  मिनट
 पंच  बाल  लिमिटेड को हुई हासि  sit एच० एन० नड्जे गोडा ( , और  it
 स्ट्रक्‍्कर  खान और कोयला  9

 पंकेज  दरें

 शक्षणिक  संस्थाओं  के  बच्चों  के  समृह

 (%१)  8  वर्ष  तक  के  बच्चों  के  लिए  5.00  रु०  प्रति  बालक

 8  वर्ष  से  अधिक  आयु  के  बच्चों  के  लिए  ₹ु०  प्रति  बालक

 विष्वेसरेया  आयरन  एष्ड  स्टोल  लिसिटेड  को  हुई  हाति

 2787.  श्री  जो०  एन०  बसवराज  ।)
 श्री  एच०  एन०  नउज  गोड़ा

 और  मंत्री क्रो  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर
 :  क्या  खान  और  कोयला  मंत्रो  यह  बताने

 आमतोी  गोता  मुखर्जो
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  उस  बात  की  जानकारी  है  कि  कर्नाटक  सरकार  के  स्वामित्व
 में  चल  रही  विश्वेसरेया  आयरन  एंड  स्टील  लिमिटेड  कर्नाटक  को  गत  कई  वर्षों  से

 वर्ष  करोड़ों  रुपये  की  हानि  हो  रही

 कया उतहोंने हाल ही में कर्नाटक सरकार के स्वामित्व वाले इस एकक को बचाने के छिए टाटा बन्धुओं से कहा



 कन्या  एप 18  1907
 _  लिक्षित  उत्तर

 यदि  तो  कया  टाटा  बन्धुओं  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  रुचि  जाहिर  की  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  रहे  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  मटबर  जी  विए्वेब  रेया  आयरम

 एंड  स्टील  लिमिटेड  को  घाटा  हो  रहा  है  ।

 नहीं  ।

 ओर  प्रइन  ही  नहीं  उठते  ।

 कृत्रिम  रेश  और  फिलामेंट  धागे  को  खपत

 2788.  श्री  दिग्विजय  क्‍या  पूति  और  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  कपड़ा  नीति  के  फलस्वरूप  कृत्रिम  रेशे  और  फिलामेंट  घागे  की  खपत  में  कितनी

 वृद्धि  हुई  और

 क्‍या  खपत  में  वृद्धि  होने  पर  इस  बढ़ी  हुई  मांग  को  पूरा  करने  द्वेतु  औद्योगिक

 सेंस  नीति  में  ढील  दी  जाएगी  ?

 पूति  और  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लन्द्र  शखर  :  नीति  में  मानब  निर्मित

 रेशे  तथा  फिलामेंट  याने  के  उत्पादन  और  साथ  ही  उनकी  स्रपत  में  वृद्धि  का  ध्यान  रखा  गया  है  ।

 लाइसेंस  नीति  के  अम्तर्यंत  जब  और  जंसे  आवश्यक  होता  ऐसे  मामलों  पर  प्रत्येक

 मामले  के  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रालयों/विभागों  में  भरतो  पर  रोक

 2789.  श्री  अनिल  बसु  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरद्रीय  सरकार  के  अनेक  मंत्रालयों  और  विभागों  का  विचार  केन्द्रीय  सरकार  के

 सभी  मंत्रालयों  ओर  विभागों  में  भरती  पर  लगाई  गई  रोक  को  भविष्य  में  जारी  रखने  का  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों  और  विभाग  में  कम्प्यूटर
 लगापे  गये  और

 यदि  हां  तो  किन-किन मंत्रालयों  में  ऐसे  कम्प्यूटर  लगाये  गये  हैं  ?

 बिमंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भओ  :  भारत  सरकार  के  मंत्रालयों
 विभागों  जहां  भर्ती  सम्बन्धी  अग्रिम  कार्यवाही  आरम्भ  की  गई  उनको  छोड़कर  रिक्ति  को
 न  भरने  की  सलाह  देते  हुए  जो  अनुवेश  1984  में  जारी  किए  गए  थे  उन्हें  आगामी
 अआादेशों  तक  बढ़ा  दिया  गया

 और  सूचना  एकात्रित  की  जा  रही  है  ओर  यथा-शीघ्र  सभा-पटल  पर  रखा
 दी  जायेगी  ।

 मध्य  प्रदेश  में  पाए  गए  जोवाहमों  को  क्षति

 2790:  श्री  कमल  ताथ  :  क्या  इस्पात,ल्ान  और  कोयला  मंत्रो  यह  बताने  की  कृया  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  आदिवासी  जिलों  में  पाये  गये  6  करोड़  बर्ष  पुराने
 जीबाएमों  के  अमूल्य  खजाने  को  आपुरणीय  क्षति  हुई

 क्‍या  क्षति  मध्य  प्रदेश  सरकार  की  उदासीनता  और  लापरवाही  के  कारण  हुईं
 के

 57



 लिखित  उत्तर  9  1985
 नी  न

 थदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खान  और  कोयला  मंत्री  बसंत  :  (१)  और  कुछ  वर्ष  जीवाएमों

 के  गुम  होने  के  बारे  में  जिला  माण्डला  में  एक  चोरी  का  मामला  दर्ज  हुआ  था  ।  सरकार

 को  ऐसी  कोई  सूथना  नहीं  है  कि  राज्य  सरकार  की  उदासीनता  या  अबहेलना  के  कारण  जीवाएमों

 को  कोई  क्षति  हुई  है  ।

 भारतीय  भूव॑ज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  मध्य  प्रदेश  में  मनेन्द्रगढ़  सहित  देश  में  कई  जीवाइम

 उद्यान  स्थापित  किए  राज्य  सरकार  से  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  राज्य  के  अन्य  भागों

 विशेषतया  जीवाए्म  बहुल  भागों  ऐसे|जीवश्म  उद्यान  स्थापित  करे  |  ममाले  पर  आगे  कार्रवाई

 करे  ।  मामले  पर  आगे  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 ह्स्दी
 अवेध  खनत  के  कारण  सरकार  को  हुई  हानि

 2791.  आओ  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  खान  और  कोयला  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  में  विभिन्‍न  खान  क्षेत्रों  में  माफिया  गिरोहों
 द्वारा  उत्पन्न  आतंक  की  छत्रछाया  में  किये  जा  रहे  अदेध  खनन  के  कारण  सरकार  को  प्रतिब्ं

 करोड़ों  रुपए  की  हानि  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  वर्ष  1983-84,  1984-85  और  30  1985  तक  वर्ष-वार  खान  क्षेत्र

 थार  और  अन्य  स्थानों  माफिया  गिरोहों  से  संबद्ध  कितने  श्रमिक  अवध  खनन  में  लगे

 हुए  थे  ;

 सरकार  द्वारा  कोयले  के  अवैध  खनन  तथा  माफिया  गिरोहों  के  लोगों  की

 विधियों  को  रोकते  के  लिए  अब  तक  कया  उपाय  किए  गये  हैं  और  क्या  यह  उपाय  सफल  रहे  और

 यदि  उपये,क्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  क्या  सरकार  का  माफिया

 गिरोह  के  विरुद्ध  बड़े  पंम्ाने  पर  अभियान  आरंभ  करने  का  विचार  है  ?

 छान  और  कोयला  सनन्‍्जोी  बसंत  :  से  कोयला  ख़ान

 (  राष्ट्रीयक  अधिनियम  में  1976  में  यह  संशोधन  क्रिया  गया  था  इस  अधिनियम  द्वारा

 प्राधिकृत  व्यक्तियों  को  कोई  अन्य  व्यक्ति  भारत  में  किसी  भी  रूप  में  कोयले  का  खनन
 कार्य  नहीं  कर  सकृता  हस  संशोधन  के  द्वारा  कोयले  के  खनन  या  खुदाई  के  लिए  गैर-सरकारी
 पार्टियों  को  दिए  गए  सभी  लाइसेंस  रह  कर  दिए  गए  केवल  उन  गे  र-स  रकारी  पार्टियों
 के  लाइसेंस  रह  नहीं  किए  गए  थे  जो  लोहा  ओर  का  उत्पादन  करती  हैं  ।  इसके  द्वारा

 को  यले  के  गेर-कानूनी  खनन  को  एक  दंडनीय  अपराध  बना  दिया  गया  है  और  इसके  लिए  तोन
 बर्ष  तक  की  कंद  तथा  रुपए  20,000  तक  का  जुर्माना  हो  सकता  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने

 11.4.1980  तथा  7.5.1980  के  तिर्णयों  में  इन  प्रावधानों  को  वैध  ठहराया  है  ।

 इन  निर्णयों  के  बाद  कोयले  का  गेर-कानूनी  खनन  एक  बड़ा  हृद  तक  बन्द  कर  दिया  गया

 है  ।  फिर  कोयला  पट्टी  बहुत  विशाल  है  और  कुछ  लोग  कभी-कभी  कानून  के  प्रावधानों  का
 उल्लंघन  करते  हैं  और  कोयले  की  गेर-फानूनी  खुदाई  करते  चू  कि  कोयले  का  गैर-कानूनी
 खनन  छुटपुट  ओर  घोरी-छिपे  किया  जाता  है  इसलिए  ऐसी  गतिविधियों  का  कोई  अदाज  नहीं
 लगाया  जा  सकता  ।
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 राज्य  सरकारों  और  कोयला  कम्पनियों  से  कहा  गया  है  कि  वे  सम्बन्ध  में  अपराधियों
 के  खिलाफ  समेकित  कारंवाई  राज्य  सरकारों  ने  जिला  प्राधिकारियों  को  यह  भादेश्  जारी

 कर  दिए  हैं  कि  वे  भारतीय  दंड  संहिता  के  साथ  कथित  अधिनियम  के  अधीन  दंड  की  और  रोकथाम

 की  कारंबाई  करें  ।  कोयला  कम्पनियों  से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  कोयले  के  गेर-कानूनी  खनन

 के  मामले  जब  और  ज॑पे  पता  चलें  तो  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  उनकी  रिपोर्ट

 ]
 वर्ष  1985-86  के  बजट  में  घाटा

 2792.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्‍या  विश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बजट  प्रस्तुत  करने  के  पदचात्‌  से  वर्ष  1985-86  के  बजट  सम्बन्धी  धाटे  में  वृद्ध

 हुई
 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  बढ़ने  बाले  इस  भ्रन्तर

 का  अनुमान  लगाया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 किन-किन  प्रमुख  कारणों  से  बजट  सम्बन्धी  घाटे  में  वढ्धि  हुई  है  ?

 वित्त  संजालय  में  शाज्य  सन्‍्त्रो  जनादंन  :  से  बर्ष  1985-86  के

 बजट  में  दिखाया  गया  घाटा  वर्ष  के  अन्त  में  होने  वाला  अनुमानित  षाटा  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  की
 प्राप्तियों  और  व्यय  का  दिन  प्रतिदिन  का  सह  सम्बन्ध  नहीं  बिठाया  और  बर्ष  के  दौरान

 किसी  समय  विशेष  के  घाटे  और  वर्ष  के  अन्त  में  होने  वाले  सम्भाव्य  घाटे  के  बीच  कोई
 परिमाण।त्मक  सम्बन्ध  नहीं  होता  ।  संशोधित  अनुपान  तैयार  करने  के  समय  वर्ष  के  अत  में  होने
 बाले  घाटे  का  नया  अनुमान  लगाया

 ]

 मध्य  प्रदेश  में  मन्द-कछार  क्षेत्र  क ेनिकट  कोयला  भण्डारों  का  सर्वेक्षण

 2793  ओरी  दिलीप  सिह  क्‍या  खान  और  कोयला  सम्जी  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मध्य  प्रदेश  में  मनद  कछार  क्षेत्र  के  निकट  कोयला  भंडारों
 का  पता  लगाने  के  लिए  सर्वेक्षण  आरम्भ  किया  गया

 (@)  यदि  तो  कोयले  को  उपलब्धता  के  बारे  में  स्थिति  क्‍या  और

 क्‍या  मन्द  ताप  विद्युत  केन्द्र  को  इस  क्षेत्र  से  कोयले  की  सप्लाई  के  बारे  में  अस्यों  की
 श्रपेक्षा  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ?

 खान  और  कोयला  सन्त्री  बसंत  साठे  )  :  से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सामूहिक  बोमा  योजना

 2794-  श्री  एम०  अदुणाचलम  :  क्‍या  बित्त  मरत्री  कनिष्ठ  लेखा  अधिकारियों  की  तुलना  में

 सहायकों  को  मिलने  वाले  सामूहिक  बीमा  योजना  के  लाम  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  3  1985  के

 अतारांकित  प्रएन  संख्या  5104  के  उत्तर  के  माग  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 लिखित  उत्तर  9  1985

 ध्ु

 (8)

 )  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  और  नियंत्रण  अपील  नियमों  के  अन्तर्गत

 केन्द्रीय  फरमेचा  रियों  के  कौन-कौन  से  समूह  और

 वे  मानदण्ड/धारा  क्‍्याहैं  जिनके  आधार  पर  ये  वर्गीकरण  बनाये  गये  हैं
 अथवा  किस  आधार  पर  सरकारी  कर्मचारियों  को  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  और  नियंत्रण

 अपील  के  अन्त्गंत  वर्गीकृत  किया  जाता  तया  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  केन्द्रीय  सिविल  सेवा

 नियंत्रण  तथा  1965  में  सरकारी  कर्मचारियों  का  चार  समूहों  अर्थात्‌

 समूह  समूह  समूह  तथा  समूह  में  समूहीकरण  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 इन  वर्गीकरणों  का  मानदण्ड/आधार  कार्मिक  एवं  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  को

 अधिसूचना  21/2/74  दिनांक  1]  1975  में  दिया  गया  है  जिस  की

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  [  प्रग्थालय  में  रखो  गयी  देखिए  संख्या  एल०टी०  137/5/85]

 ]

 निर्यात  संबर्धत  परिषद  को  कम  चारियों  को  मांगे

 2795.  श्री  मानिक  ससयाल  :  क्या  वाणिज्य  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जया  निर्यात  संवर्धन  परिषद  के  कर्मचारियों  ने  हाल  ही  में  सरकार  को  अपनी  मांगों

 का  कोई  मांगपत्र  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  उस  मांग  पत्र  की  मुख्य  मांगें  क्या

 उक्त  मांगपत्र  के  विषय  में  सरकार  का  क्या  दृष्टिकोण

 कया  उक्त  मांगपत्र  पर  पार्टियों  के  बीच  शीघ्र  ही  कोई  समझौता  वार्ता  किए  जाने
 की  सम्भावना

 यदि  तो  कब  ओर

 यदि  तो  ब्यौरे  सहित  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  पीਂ  ए०  :  सभी  निर्यात
 संबधत  परिषदों  के  कर्मंचारियों  की  फंडरेशन  की  ओर  से  इसके  श्री  के  ०  संसद
 सदस्य  से  माँगपत्र  का  उल्लेख  करने  वाले  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 (i)  वेतनमानों/मंहगाई  भत्ते  किराया  भक्त  प्रतिपूरक  भत्त  में

 (ii)  समय-मान

 (iii)  अनुप्रह

 (iv)  फंडरेशन  की

 (५)  स्थायी  वार्ताकारी  मशीनरी  का

 एम०  डी०ए०  का  अहस्तक्ष प  ।

 से  इन  मांगों  पर  बार  बार  विचार  किया  गया  निर्यात  संब्धन  परिषदें
 स्वागत  निकाय  हैं  जो  भारतीय  कम्पनी  अधिनियम/सोसायटी  पं  ज्रीकरण  अधिनियम  के  अधीन
 कृत  ये  पृषक  अस्तित्व  के  साथ  स्व॒तन्त्र  संगठन  हैं  ओर  अपनी  संबंधित  प्रबन्ध  समितियों  द्वारा



 18  1907  )  लिखित  उत्तरे

 प्रश्यासित  होते  कर्मेचारियों  की  समस्यात्रों  पर  आवश्यक  तोर  पर  कर्म  चारियों  द्वारा  सब

 घित  परिवदों  की  मैनेजमैंट  के  साथ  विवार-विमर्श  किया  जाना  इन  परिस्थितियों  सरकार
 द्वारा  विभिन्‍न  परिषदों  को  फंडरेशन  की  मान्यता  आवश्यक  नहीं  समझी  इसे  देखते  हुए  एक

 स्थायी  बार्ताकारी  मरक्कलीनरी  के  गठन  का  प्रएन  नहीं  उठता  ।

 मंसस  आई०  टो०  सो०  लिमिटेड  से  109  करोड़  रुपए  को  वसूलो

 2796.  भी  राम  भगत  पासवान  :  कया  विश  सम्ज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  1983  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  निर्णय  दिये  जाने  के  पद्चात  भी

 मैससे  आई०  टी०  सी०  लिमिटेड  से  109  करोड़  रुपए  की  पूरी  राशि  वसूल  नहीं  की

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 उत्पादन-शुल्क  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आई०  टी०  सी०  लिमिटेड  के  बिरुद्ध  न्याय

 निर्यंधाधीन  पढ़ें  तेतीस  मामलों  में  से  प्रत्येक  का  ब्योरा  क्या

 वित्त  लरभ्नालय  में  राज्य  मम्जभी  जनादंन  (१)  और  उच्चतम

 न्यायालय  ने  बाम्बे  टायर्स  इंटरनेश्ननल  लिमिटेड  के  मामले  में  1983  में  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  और  नमक  1944  की  धारा  4  के  अधीन  उत्पादन  शुल्क  माल  के  शुल्क-निर्षाय

 मूल्य  की  संगणना  के  सम्बन्ध  में  सिद्धास्त  निर्धारित  किये  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह
 आदेश  दिया  था  कि  उक्त  निर्णय  को  मह  नजर  रखकर  अलग-अलग  रिट  यात्रिकाबों
 विशेष  अनुमति  यात्िकाओं  ओर  अन्तरित  मामलों  को  समुचित  आदेशों  के  लिए  सुचीबद्ध  किया

 मैससे  आई०  टी०सी०  लिमिटेड  के  मामले  उच्चतम  न्यायालय/उच्च  न्ययालयों  में  अन्तिम
 निर्णय  हेतु  विचाराधीन  इस  बात  का  पता  केवल  न्यायलयों  के  निर्णय  के  बाद  ही  चल  पाएगा
 कि  ख्रोंਂ  के  सम्बन्धी  मोक  नहीं  देकर  शुल्क  निर्षायं  मूल्य  में  संशोधन  किये  जाने  के

 उक्त  कम्पनी  से  केस्लीय  उत्पादन  शुल्क  की  कितनी  निर्चत  राष्षि  प्राप्त  होगी  ।  मंसस

 शाई०  टी०  सी०  लिमिटेड  ने  खचोंਂ  के  सम्बन्ध  में  अपनी  शुल्क  देयता  के  रूप  में
 तद्थ  आधार  पर  अबतक  21  करोड़  रुपये  अदा  किये  हैं  ।

 मेसर्स  आई०  टी०  सी०  लिमिटेड  के  खिलाफ  जारी  किये  गये  33  कारण  बताओ
 नोटिसों  पर  न्यायनिर्णयन  की  कार्यबाही  चल  रही  इन  33  कारण  बतामो  नोटिसों  का

 धुल्क-निर्धायं  मुल्य  की  हिजेज  कटे  हुए  तम्भाक्‌  भ्रादि  जेसे  उत्पादों
 के  वर्गीकरण  तथा  केन्द्रीय  उत्पादशुल्क  नियमावली  के  उपबन्धों  क ेआम  उल्लंघन  ज॑से  मुद्दों  से  है  ।
 प्रत्येक  33  मामलों  का  ब्यौरा  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ]

 इण्डियन  ओवरसोज  बेक  को  विदेशों  में  शालाएਂ

 2797.  भो  बनवारो  लाल  बरवा  :  क्‍या  बित्त  सगत्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
 विकेशों  में  कार्य रत  इंडियन  भ्रोबरसीज  बेक  की  कितनी  शाक्षाएं  उनमें  कार्य

 करने  बाले  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  उन  अधिकारियों  में  से  अनुसूचित  जाति  तथा

 अनुसूचित  जनजाति  के  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  और

 विदेशों  में  स्थित  बेकों  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसू चित  जनजाति  के  अधिकारियों
 को  भेजने  के  लिये  क्या  मापदण्ड  अपनाये  जाते  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सरतज्रो  जनादंस  इण्डियन  ओऔवरसीज
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 बेंक  मे  सूचित  किया  है  कि  विदेशों  में  बंक  का  12  शाक्षाओं  में  इस  समय  4  कार्थपालकों  सहित
 52  प्रवासी  अधिकारी  का  कर  रहे  हैं  और  इनमें  से  एक  अनुसूचित  जाति  का  अधिकारी  सहायक
 लेखाकार  के  रूप  में  हाँग  कांग  में  तैनात  है  ।

 बिदेश  भेजने  का  मानदण्ड  जिस  रूप  में  सामास्य  श्रेणी  के  अधिकारियों  पर  लागू
 होता  है  उसी  रूप  में  अनुसूचित  जातियों  जौर  अनुसू बित  जनजातियों  के  अधिकारियों  पर  भी  लागू
 होता  ऐसी  नियुक्तियों  के लिए  अन्य  अधिकारियों  के  साथ  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  पात्र  अधिकारियों  पर  भी  विचार  किया  जाता

 ]

 हथकरघधा  बुनकरों  को  वित्तोय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए
 ।  राज्यों  में  क्षीबं  सलिकाय  को  स्थापना

 2798,  श्री एस
 ०  एम  ०  भट्टस  :  क्‍या  पूति  और  बस्च्र  सग्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हथक  रघा  बुनकरों  को  वित्तीय  सहायता  भर  ऋण  ओर  सुविधाओं  की  व्यवस्था
 करने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  एक  शीर्ष  निकाय  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  विशाराधीन

 देश  में  प्रत्येक  राज्य  में  हृथक  रघा  परिवारों  की  संख्या  क्‍या

 कया  हथकरघा  बुनकरों  की  नि्घंनता  की  दयनीय  परिस्थितियों  के  बारे  में  कोई
 सर्वेक्षण  अथवा  निर्धारण  किया  गया  और

 उनकी  आर्थिक  स्थिति  सुधारने  के  लिए  लाभकारी  कायंत्रम  प्रारम्भ  करने  हेतु  क्या

 कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 पूति  और  बस्तन्र  मन्जालय  में  राज्य  मगजो  चमाझेलर  :  जी  नहीं  ।

 बुनकरों  के  परिवारों  की  संख्या  से  सम्बन्धित  राज्यधार  जानकारी  उषलब्ध  महीं
 तथापि  विभिन्‍न  राज्यों  में  करधों  की  संख्या  को  दर्शाते  वाला  विवरण  संलग्त  है  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  विगत  में  कभी  सर्वेक्षण  नहीं  किया  तथापि  अखिल

 भारतीय  आधार  पर  जनगणना  का  आयोजन  किया  जा  रहा

 विकास  योजनाओं  का  लक्ष्य  बुनकरों  का  आर्थिक  स्‍तर  जिसमें

 निगमों  के  रूप  में  संगठनात्मक  अवश्थापना  शामिल  तथा  उन्हें  सहायता  प्रदान  ब्लैस्डिड

 फेब्रिक्स  की  बुनाई  को  आधु  निकीक  रण  हृषकरधा  उत्पादों  की  फिनिए  सुधारने
 की  संसाधित  सुविधाएं  उत्पन्न  करने  आदि  की  ओर  इसके  सामाजिक  सुरक्षा
 योजनाओं  को  ज॑से  मितव्ययिता  कोष  योजना  तथा  वर्कदेड-सह-गृह  योजना  को  अन्तिम  रूप  के  दिया

 गया  है  ।

 विवरण
 करपों  का  वितरण

 में  )
 ऋ०  सं०  राज्य/संघ  राज्य  करों  की  संख्या

 1  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  529

 2  असम  200*

 ००० )
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 ५  ननसनभसगन  नाम  सरननन-2-+  3  सन  अनननना  कनन+न  अनजान नननन  लत  i  आन  3  जन  जननम+  जनननान  3.  ने  नजननगनग  वन  नाना  3  ऑन  ऑफलओ  न  lee  हे  अनन-»मभ  समन  कम  लामाथ

 1  2  3

 3,  बिहार  100

 4...  गुजरात
 ह

 2)

 5...  हरियाणा  41

 6...  हिमाचल  प्रदेश

 7.  जम्मू  तथा  कर्मी  र  37

 8.  कर्नाटक  103

 के  रल  95
 10.  मध्य  प्रदेश  33
 11...  महाराष्ट्र  807

 मणीपुर  (00९

 मेघालय  55
 नागालेंड  20%

 उड़ीसा
 पंजाब  2]
 राजस्थान

 सिक्किम  उत०्न०

 तमिलनाडु  556
 20.  त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश  509

 22.  पद्टियषम  बंगाल

 23...  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  उ०्न०
 24...  अरुणाचल  प्रदेश  डन्न०
 25.  चंडीगढ़  उ०्न०
 26...  दादर  ओर  नागर  हवेली  उ०्न०
 27...  दिल्ली  5
 28...  गोमा  दमन  और  दीब  उण्न०
 29...  मिजोरिम  3००

 30  लक्षद्वीप  उनण्न०

 पांडोचेरी  4

 गोग  :  3020

 )

 गुजरात  में  दंगों
 के

 कारण  राष्ट्रीयकृत  बेकों  को  हुई  सम्पति  को  हानि
 2799.  भी  छोतूभाई  बासित  :  क्‍या  बित्त  मंत्रों यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सष्ट्रीयकृत  बेकों  को  गुजरात  में  आरक्षण-बिरोधी  आंदोलन  ओर  साम्प्रदायिक  दंगों



 रिणामस्वरूप  1985  से  1985  के  दौरान  सपत्ति  की  कितनी  हानि
 बंधी  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 9  1985

 हुई

 )  प्रत्येक  राष्ट्रीयकृत  बेंक  को  किस  प्रकार  की  हानि  हुई  और  डसका  ब्यौरा

 क्या

 वि  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  पुजारी  )

 बेक  का  नाम

 कद  देक बेंक  आफ

 ह

 सौराष्ट्र

 केनरा  बेंक

 यनियन  बेंक

 आफ  इंडिया

 64

 :  और  गुजरात  में

 लन  और  उपद्रवों  के  कारण  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  की  कुछ  शाखाओं  को  भारी  हानि  हुई  यह  हानि

 मुख्य  रूप  से  बंकों  के  परिसरों  में  आग  लगाये  जाने  ओर  पत्थर  फेंकने  से फर्नीचर  और  फिक्सचर

 के  नुकसान  के  कारण  हुई  है  ।  यद्यपि  इस  संबंध  में  पूरा  ब्यौरा  अभी  प्राप्त  होना  है  फिर  भी

 तीय  रिजवं  बंक  को  हुई  हानि  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 प्रभावित  शाक्षा  का  नाम

 ओर  जिला

 2

 1.  पालड़ी
 2.  आयो  जाननगर  )

 3-  इन्सानपुर  )
 1,  साबरमती

 2.  मनीनगर
 3.  ओल्ड  सचिवालय

 1.  नव  रंगप्रा

 2.  गटलोडिया

 1.  सेंट  जेवियर्स

 )
 2.  दिल्ली

 रनपुरा  )
 2.  मनीनगर

 3  पालड़ी
 «  रामपुरा
 .  मनीनगर

 हाई  स्कूल

 ,  गोमतीपुर
 .  मंगल  बाजार

 ,  लालू  भाई  गाकला  )
 ,  पा  रंगधरा

 नरोदा

 .  दीसा  )
 3-  यासना  )
 4.  रामपुरा
 5.  हरीपुरां

 /!/  अनुमानित  हानि
 रू

 नही
 L

 12000/-

 25000/-

 750/-

 1000/-

 40000/-

 1,00,000/-

 2,75,000/-

 40,000/-

 1,50,000/-

 5,000/-

 1,500/-
 3,000/-

 2,500/-

 35000/-  से  50000/-
 25000/-  से  35000/-

 नगण्यप

 2000/-  से  4,000/-

 50000/-  से  55000/-
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 जन  लत  ० oS  ८6  +  ७33  A TT  «५०3 कलाम अमन  पक  लाना  “%  8३०

 2  3

 बेक  आफ  1.  साबरमती  3500000/-
 2.  मे

 रबनाथ  मनोनगर  74132/-
 )

 3.  सिद्धपुर  2500/-

 4,  विसनगर  मेन  1000/-:

 अम्बल्लियसिन  50/-

 6.  संथपिपली  ,....  18060/-
 क्षेत्रीय  कार्यालय  आचन्द  «  4000/-

 सेन्ट्रल  बेंक  1.  नारनपुरा  15000/-

 आफ  इंडिया  2.  कनक  रया  .
 150000/-

 3,  नवा  बदाज  45000/-

 [  अनुवाद  ].

 इस्पात  का  निर्यात

 2800.  भरी  प्रकाश  चन्द्र  :  क्या  खाम,ओऔर  कोयला  मरज्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : ह
 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  से  जिन  देशों  को  इस्पात  का  निर्यात  किया  गया

 उनके  नाम  क्या  और

 इसका  वर्ष-बार  ओर  देशन्वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खान  और  कोयला  भन्‍्त्री  बसस्त  :  और  पिछले  तीन
 .  में  इस्प्रात  के  किये  गये  निर्यात  का  बर्ष  और  वेश-थार  ब्योरा  सिम्नसिख्रिस  है

 मात्रा  :  टर्नों  में

 जहाज  तक  निष्प्रभार  कीमत  :  मिलियन  रुपये

 के  दौरान  नियज्ष
 *  वैश्य  198283  _  उछकछ

 मात्रा  कीमत  मात्रा  कीमत  मात्रा  कीमत
 2  3  4  5  6  7

 भस्ट्र  लिया  23%  0.09  14*  0.0

 चीन  न  न  17570...  33.26

 मिश्र  ना  न  9776  19.88  19756  49.00

 हांगकांग
 नल  38048.  (86.52

 जापान  10975  19.99  14613  32.56...  —  न

 सार्षे  3  0.03

 फिलींपींन्स  3  0.05

 तनजानिया  19  0.29  24  0.26

 (..078)
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 2  3  4  5  6

 अमरीका  32...  0.25

 सोवियत  संघ  78038  175.39

 वियतनाम  503*  2.23  495**  2,85

 देश  में  रबड़  की  सांग  और  उत्पादन

 2801.  भी  टो०  बक्तीर  है  े
 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  »  :  क्‍या  बाणिज्य  मन्ज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 प्रो०  के०  थी०  थामस  /)

 क्‍या  भारत  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रबड़  का  वर्ष-वार  और  राज्यवार  कितना

 उत्पादन  हुआ

 (@)  देदा  में  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  रबड़  की  मांग  कितनी

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  वर्ष-वार  कितना  रबड़  कम  अथवा  अधिक  हुआ

 इस  समय  कितने  खेत  में  रबड़  की  खेती  होती  है  और  उसका  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन

 कितना

 इस  समय  भारत  में  रबड़  का  मूल्य  क्‍या

 उसका  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  मूल्य  क्या  रहा  है  और  इसी  अवधि  के  दोरान

 बार  उसका  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  मृल्य  कया  रहा

 गत  तीन  वर्षों  के  दोराम  वर्ष-बार  कितना  रबड़  आयात  किया  गया  ओर  अब  कितनी
 मात्रा  में  रबड़  आयात  करने  का  विचार  और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  श्ापन  प्राप्त  हुआ  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ओर  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बाजिज्य  मण्जालय  में  राज्य  समजी  पी०  ए०  :  गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  भारत  में  रबड़  का  बर्ष-वार  तथा  राज्य-वार  निम्नोक्त  प्रकार

 टनों

 राज्य  1982-83  1983-84  1984-85

 केरल  1,52,662  1,62,212  1,72,092*

 तमिलनाडु  9,700  9,736  10,603"

 कर्नाटक  ३,070  2,785  3,095*

 अन्य  418  547  660*

 योग  :  1,65,850  1,75,280  1,86,450*

 .  इब्ननस्िम
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 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  रबड़  की  आन्तरिक  मांग  निम्नोक्त  प्रकार  हो  चुकी  है  :--

 टनों
 नस  सअक्‍क्सस  सन

 वर्ष  उपभोग

 1982-83  1,95,545

 1983-84  2,09,480
 1984-85  2,17,510 बैड  असस  ते

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  कमी  निम्नलिखित  प्रकार  रही  :--

 1983-84
 30,000

 के अन्तर्गत क्षेत्र अनुमानत: 3.20 लाख  34,000

 कककनकफऊ५नकमम  के दौरान प्रति हेक्टेयर उपज अनुमानत: 890 किग्रा है ।  न्‍अिनिनगनगत:)तग-त-न--नन--....-त3-_+->-ममनमअअ्क»»»त
 के  अन्त  में  रबड़  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  3.20  लाख  हेक्टेयर  है  तथा

 के  दौरान  प्रति  हेक्टेयर  उपज  890  किग्रा  है  ।

 में  मारत  में  रबड़  का  ओसत  मूल्य  निम्नलिक्षित  प्रकार  था  रबड़
 लाट  रबड़  कि  २०  प्रति  क्विटल

 भार  एम  ---  र०  प्रति  क्विटल

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्राकृतिक  रबड़  का

 ओसत  मूल्य  निम्नलिखित  प्रकार  था  :

 क्विटल  रु०

 कुआलालस्पुर

 )
 कोट्टायम

 बर्ष
 ह

 लाट  रबड़  आर  एम  आर  एस

 गत  dtraat के दौरान आयातित तथा अब  प्रस्तावित श्रायातित we  753

 927

 गत  तीनववषों  के  दौरान  आयातित  तथा  अब  प्रस्तावित  भ्रायातित  रबड़  की  मात्रा

 निम्नलिखित  प्रकार  है  :--

 बे
 १  एएएाणोरनाओ

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  आवातित

 32408

 29000

 67
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 सरकार  को  प्राकृतिक  रबड़  के  आयात  पर  रोक  लगाने  के  संबंध  में  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुए  ऊपर  दिए  गए  आंक  हों  यह  स्पष्ट  है  कि  प्राकृतिक  रबड़  का  उत्पादन  मांग  के  साथ

 आनुपातिक  नहीं  है  मांग-पूर्ति  के  अन्तर  का  पूरा  करने  के  लिए  प्राकृतिक  रबड़  का

 अ।यात  करना  पड़ेगा  ।

 विदेशों  में  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  में  भारत  हारा  भाग  लेना

 802.  श्री  भ्रोबल्लभ  पाणिप्रही
 :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  दो  वर्षों  में  भारत  ने  बाहर  के  जिन  देशों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  में  भाम

 लिया  उनकी  सख्या  तथा  नाम  का  अश्यवतन  ब्यौरा  क्या

 (@)  विशेष  रूप  से  इस  जिन्स  व्यापार  मेलों  प्ें  भाग  लेने  के  प्रमुख  लक्ष्यों  का  ब्यौरा  क्पा

 और

 प्रत्येक  मेले  तथा  देश  से  वर्ष-वार  यदि  कुछ  बिदेक्षी  मुद्रा  कमाई  गई  है  तो  कितनी  है  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  ओर  एक  विवरण

 सभा  पठल  पर  रक्षा  जाना  |  ग्रन्पालय  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  दी०  177685 ]
 बिदेशों  में  मेलों  में  भाग  लेने  के  उह  श्य  बतंमान  निर्णतों  का  विकास  करना  मई।मंें

 आरम्भ  करने  की  संभाव्यताभों  का  पता  लगाना  और  ओऔद्योमिक बिकी  प्रबन्ध  क्रीज़  शोर

 निक  क्षेत्रों  मे ंभारतीय  क्षमता  का  प्रचार  करना  था  ।

 निर्यात  आयात  बंक  से  वित्तोव  सहायता  प्राप्स  करने  के  लिए  दिये  मयग्ने  आवेदन
 पन्नों  को  अस्थोकार  करना

 2803.  बोी०  तुलसीराम  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  कृपा  करेंगे  किਂ  :
 '

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  के  निर्यात-आयात  बेक  ने  रियायती  छर्तो  पर  प्रत्यक्ष  और
 अप्रत्यक्ष  विश्तीय  सहायक्षा  प्राप्त  करने  के  लिये  निर्यात  प्रधान  इकाइयों  से  प्राप्त  50  प्रतिणत  आवेदन
 पन्रों  को  अस्बोकार  कर  दिया

 ऋण  को  मंजूर  करने  और  आवेदनपत्रों  को  अस्वीकार  कररने'के  सिंथे  क्या  मानदण्ड

 अपनाये  गये  हैं  ;  और

 आन्ध्रप्रदेश  से  ऐसे  कितने  आवेदन-पत्रों  को  मंजूर।अस्वीकार  किया  गया

 वित्तोय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  पुजारो  ($)  जी  नहीं  ।

 इस  योजना  में  1.5:1  के  ऋण  ईक्विटो  अनुपात  और  परियोजना  की  लागत
 प्रवतंकों  के कम  से  कम  20  भ्रंशदान  जैसे  कुछ  मानदंड  रखे  गऐ  हैं  ।  इसके  आवेदकों  को

 अपनी  परियोजनाओं  की  वित्तीय  तथा  विपणन  संबंधी  अर्थक्षमता  सिद्ध  करनी

 होती  दो  करोड़  रुपए  से  कम  लागत  वाली  परियोजनाओं  के  मामले  में  आवेदन  पत्रों  पर

 बाणिज्पिक  बेंकों  द्वारा  विचार  किया  जाता  है  जबकि  भारतीय  निर्याव-आयात  बेंकों  के  लिये

 पुनवित्त  की  व्यवस्था  करता  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  से  प्राप्त  तोन  आंवेदन-पत्रों  में  स ेएक  प्रवर्तकों  द्वाराਂ  वापस
 ले  लिया  गया  था  और  दूध्तरा  आवेदन  2  करोड़  रुपए  से  कम  लागत  वाली  परियोजना  का  था  और
 प्रवतंकों  से  कहा  गया  है.किंਂ  भारतीय  निर्यात  आयात  पुनर्वित्त  के  प्रदन  पर  वाणिज्यिक  बेंकों
 के  माध्यम  से  बिचार  करेगा  ।  तीसरा  अ।वेदन  पत्र  रह  कर  दिया  गया

 68
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 केरल  के  रबड़  उगाने  वालों  द्वारा  रबड़  आयात  पर  प्रतिबंध  को  मांग  .

 2804.  भरी  के०  क्या  बाणिम््य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  के  रबड़  ढगाने  वालों  ने  सरकार  से  रबड़  के  भायात  पर  प्रतिबंध  लगाते

 का  अनु  रोभ  किया  अफ्वेर
 यदि  हाँ  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रियः  क्या

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  ए०  जी  हां  !

 प्राकृतिक  रबड़  का  घरेंलू  उत्पांदन  मांग  की  पूर्ति  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  प्राकृतिक

 रबड़  को  माँग  और  सप्लाई  स्थिति  की  समीक्षा  समय-सम्रय  पर  की  जाती  है  प्राकृतिक  रबड़  का
 आयात  वास्तविक  मांग  सप्लाई  के  अंतराल  तक  सीमित  है  ।

 नेलंको  और  उड़ोंसा  में  स्थानीय  लोगों  को

 2805.  श्री  गिरिघर  क्‍या  खान  औरं  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करें  कि  न

 नेशनल  अल्यू  मीनियम  कम्पनी  ने  सरकार  उद्यम  ब्यूरो  के  मार्ग  निदेशों  क ेआधार  पर

 उड़ीसा  में  दांभनजोड़ीःपें  अल्यूंधी  नियम  संबेंत्र'में  अब  तक  कितने  स्थानीथं  लोगों  को  रोजगार
 वियीों  है  ;

 क्‍या  प्राधिकरण  द्वारा  प्रक्रिया  का  अनुसरण  इस  प्रकार  किया  गया  है  कि  इस  संयंत्र
 में  रोजगार  की  विभिंस्न  श्रेणियों  में  पूरे  कोरापुट  जिले  को  शामिल  किया  जा  सके  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  बनाई  गई  प्रक्रिया  और  संबंधित  प्राधिकारी  को  सूचित
 की  गई  फ्रक्रिया  क्या  ओर

 क्या  भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  ने  भी  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  के  पर्याप्त  अवसर
 देने  के  लिये  इसी  प्रक्रिया  का  अनुसरण  किया  है  ?

 खान  और  कोयला  मंत्रो  वसंत  साठ  )  ;  उद्यम  ब्यूरो  के  मार्गदर्शी
 नियमों  के  आधार  पर  नेशनल  एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०  ने  दामदजोड़ी  ,  सेक्टर  में  बिभिन्‍न
 श्रेणियों  में  492  ब्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  है  ।  सरकारी  नीति  के  अनुसार  राष्ट्रीय  एकता  हित

 कमंचारियों  का  राज़्य-वार  तथा  जिला-बार  ब्वोरा  नहीं  रखा  जाता  ।

 और  अधिकतर  800/-5०  में  संशोधित  1250/-5०)  वेतनप्रान  बाले
 सभी  पदों  की  रिक्तियां  स्थानीय  रोजगार  कोरापुट  को  सूबित  की  जाती  हैं  तथा  उस
 कार्यालय  द्वारा  प्रायोजित  उम्मीदवारों  में  से कमंचारियों  का  चयन  किया  जाता  है  ।  जब  कोर  पुट
 रोजगार  कार्यालय  किसी  पद  के  बारे  में  सुलभ  नहीं  प्रमाण  पत्रਂ  जारी  कर  देता  है
 तो  रिक्तयों  को  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  विकलांगों  भुवनेश्वर  में  स्थित  विदोष
 रोजगांर  कार्यालय  तथा  भूतपूर्व  सैनिकों  तथा  युद्ध  में  मारे  गए  संनिकों  के  आश्रितों  के  लिए  जिला
 सैनिंक॑  बोर्ड  को  अधिसूंचितं  किया  जाता  अकुशल  कामगारों  के  मामले  में  वरियता  उन  परिवार

 के  नामिंतों  को  दी  जाती  जिनकी  जमीनें  और  मकान  संयंत्र  को  स्थापना  हेतु  अधिग्रहीत  कर  लिए

 गए  हैं  या  अ्धिग्रहीत  किए  जाने  की  संभावना  है  ।  अन्य  श्रेणियों  के  जंसे  पयर्वेक्षक  या

 वाही  कांटर  के  लिए  रिक्तियां  सामान्यतः  स्थानीय  ओर  राष्ट्रीय  दैनिक  समाचार  प्रों  में
 बिज्ञापित

 की  जाती  रोज॑गार  स्थिति  की  सावधिक  रिटने  कोरापुट  रोजगार  कार्यालय  को  भर्जी  जाती
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 हां  ।

 कोल  इंडिया  लि०  के  पास  कोयले  का  भंडार

 2806.  भो  माषण
 झी  एम०  रघुसारेडडो  »  :  क्‍या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 शो  मनोरंजन  भक्त  J

 करेंगे  कि  :

 कोल  इंडिया  लि०  के  पास  पिछले  वर्ष  अर्थात्‌  1983-84  के  अन्त  में  कोयले  के  भंडार

 की  तुलना  में  वर्ष  1984-85  के  अत  में  इसी  अवधि  में  कोयले  का  कितना  भंडार  था  तथा  1

 1985  को  कोयले  का  कितना  भंडार

 क्‍या  ]  1985  को  ताप  विद्युत  संयंत्रों  को  लदान  किमे  जाने  के  लिये  कोयले  का

 कुछ  भंडार  खदानों  के  मुहाने  पर/रेलवे  स्टेशनों  पर  पड़ा  ओर

 यदि  तो  उस  भंडार  का  विवरण  क्या  और  इस  कोयले  को  इसके  अन्तिम

 गन्तव्य  स्थान  तक  पहुंचने  में  हुई  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 लान  और  कोयला  मंत्री  बसंत  :  वर्ष  1984-85  के  अत  में  कोल

 इंडिया  लि०  के  पास  कोयले  का  स्टाक  और  उसकी  तुलना  में  1983-84  के  अत  में  कोयले  का  स्टाक

 तथा  पहली  1985  को  कोयले  के  स्टाक  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 मिलियन  टनों

 कोल  इ  डिया  लि०  में  खान-मुहाना  स्टाक

 31.3-1985  को  31.3.1984  को  1.6.1985  को

 29-42  21.29  25.07

 ओर  दिनांक  1.6.1985  को  कोल  इंडिया  लि०  की  रेल  से  जुड़ी  कोलियरियों

 में  कोयले  का  स्टाक  1,58,39,000  ठन  1985  की  अवधि  में  कोल  इ  डिया  लि०
 की  कोलियरियों  में  कोयले  का  औसत  दैनिक  लदान  लगभग  2,39,980  टन  रहा  ।  आभतौर  पर  रेल

 साइडिगों  में  रेल-लदान  के  लिए  एक  हफ्ते  की  जरूरत  का  कोयला  रखा  जाता  है  किन्तु  यह  स्टाक

 बहां  स्थान  की  उपलब्धि  और  परिवहन  साधन  की  उपलब्धि  पर  निर्भर  करता

 रेल  द्वारा  कम  दुलाई  होने  के  कारण  नीचे  दिए  गए  है  :--

 (1)  वैगनों  और  रेल  क्षमता  की  अपर्याप्त  उपलब्धि

 (2)  उपभोक्ताओं  द्वारा  वंगन  कम  खालो  करना  ।

 (3)  दुछ  कोलियरियों  में  कोयला  कम  उपलब्ध  होना  ।

 बिजलीघरों  ओर  अन्य  उपभोक्ताओं  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  बैगत  जल्दी-जल्दी

 लाली  किया  करें  ताकि  अधिक  लदान  संभंव  हो  सके  ।  हस  बात  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  कि

 विशेष  रूप  से  जहां  स्टाक  अधिक  है  उन  क्षेत्रों  से  कोयले  का  प्रेषण  बढ़ाया  रेलवे  से  अनुरोध
 किया  जा  रहा  है  कि  वे  सरकार  द्वारा  निदिबत  लक्ष्य  के  अनुसार  बंगस  सप्लाई  इसी
 कोयला  कंपनियों  से  कहा  गया  है  कि  वे  कोयला  का  लदान  ओर  प्रेषण  के  लिए  कोयले  के  प्रस्ताव

 बढ़ाएं  ।  रेलबे  ओर  कोयला  कंपनियों  के  अधिकारियों  की  कलकत्ता  में  साप्ताहिक  बैठकें  भी  की  जा

 रही  हैं  जिनमें  कोयले  के  लदान  ओर  प्रेषण  की  स्थिति  की  समीक्षा  की  जाती  है  ।
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 जिया  भपेभ  +--  -  धपधिपयपययषयय।ण।ण।या अप्पपतपतणाजयना

 बिक्री  योग्य  इस्पात  के  उत्पादन  में  बृड्धि

 2807.  हर  सक्मण  पलिक  |
 :  क्या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  के  अधीन  पांच  एकीकृत  इस्पात  संयंत्रों

 ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  की  प्रथम  तिमाही  में  बिक्री  योग्य  इस्पात  के  उत्पादन  में  7.3  प्रतिशत  की  वृद्ध

 हुई
 यदि  तो  इस  वृद्धि  के  क्या  कारण  और

 क्‍या  इसे  बनाए  रखा  जाएगा  ओर  इसमें  ओर  सुधार  किया  जाएगा  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नटबर  :

 जिन  कारणों  से  उत्पादन  में  वद्धि  हुई  वे  हैं  भ्रौद्योगिकीय  कुु
 कारखानों  में  आयातित  कोयले  का  लगातार  इस्तेमाल  और  भिलाई  इस्पात  कारखाने  में

 इकाइयों  में  से  कुछ  इकाइयों  को  चालू

 हां  ।  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  के  का  रखानों  आयरन

 एंड  स्टील  कंपनी  लिमिटेड  भी  शामिल  के  वर्ष  1985-86  के  लिए  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन

 कार्यक्रम  में  व  1984-85  के  उत्पादन  की  तुलना  में  13  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  परिकल्पना  की  गयी
 णैसा  कि  नीचे  दिलाया  गया  है:--.

 SF  री  इनक  बी
 बर्ष  1985-86  के  लिए  उत्पादन

 कार्यक्रम  59.6

 1984-85  के  दौरान  हुआ

 उत्पादन  52,8
 बर्ष  1984-85  के  उत्पादन  की  तुलना

 में  वृद्धि  का  प्रतिशत  13  प्रतिशत
 अं  यययए

 पश्चिम  कोयला  क्षेत्रों  से  स्फोटकों  का  गुम  होना

 2808,  झो  बिलास  मुस्त  मबार
 ओर  मुकल  बासनिक

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ऐसी  सूचना  मिली  है  कि  पद्िथपी  कोयला  क्षेत्रों  से स्फोटक  गुम
 हो  गये

 इसके  लिए  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यगाही
 की  गई  थौर

 |
 :  कया  खान  और  कोयला  मरत्रो  यह  बताने

 71
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 भविष्य  में  ऐसी  घंटना  की  पुनंरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 खान  और  कोयला  मम्त्रो  बसंत  :  वेस्ट  कोलफोल्ड्स  लि०  शी

 सुकरी  कोलियरी  में  डिटोनेटरों  में  कमी  होने  की  रिपोर्ट  मिली  है  ।

 मंगनीज  प्रभारी  श्री  रुन्युनाथ  जन  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है  और  उन्हें
 बित  कर  दिया  गया  मंगजीन  के  चौकीदार  को  भी  निलम्बित  किया  है  और  उसे
 पत्र  दिया  गया  है  ।

 ॥

 कोयला  कंपनियों  को  निदेश  दिए  गए  हैं  कि  विस्फोट  पदार्थों
 और

 डिटोनेटरों  की
 सावधानी  से  सुरक्षा  की  जाए  और  स्टाकों  का  नियमित  सत्यापन  किया  जाए  ।

 पकड़  गए  तस्करी  के  माल  का  मूल्य

 2809.  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  कया  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :

 गत  महीनों  के  दौरान  पकड़े  गए  तस्करी  के  माल  का  मूल्य  और  उसका  ब्यौरा
 क्‍या

 इस  सबन्ध  में  कितने  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  गया  और

 (a)  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  नए  कदम  उठाए  गए  हैँ  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  से  जनवरी  से

 1985  की  अवधि  के  दौरान  पकड़े
 गए  तस्करी  के  माल  की  मुख्य-मूरुय  मदों  के  ब्योरे  क्षौर  सीझाझुल्क

 —__—  —  -  —__—___—

 कर
 रुपयों  मे ं)

 अधिनियम  के  तहत  तस्करी  के  सिलसिले  में  गिःफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  निम्नोक्त

 सोना
 ..

 28.45

 घड़ियां  3.78

 संहिलिष्ट  फँब्रिक  9,22

 भारतीय  मुद्रा  3.45

 अन्य  40.77

 गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  1300*

 अनन्तिभ

 )  तस्क  रों  के  खिलाफ  अभियान  तेज  कर  दिया  गया  सीमाशुल्क  विभाग  के  जिवारक

 भोर  आसूचना  तंत्र  को  कर्मचारियों  ओर  उपकरणों  को  वृष्टि  से  सुदृढ़  बना  दिया  गया  इसके

 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  के  संबंधित  प्राधिकारियों  के
 साथ  घनिष्ठ  तालमेल  स्थापित

 अल्पावधिक  और  दीर्घावधिक  दोनों  प्रकार  के  तस्क्ररी  निवारण  संबंधी  समुचित  उपाय  किए

 जाते  यथोपेक्षित  समुचित  उपचा री  कारंवाई  करने  के  लिए  तस्करी  और  बअभिग्रहणों की  प्रवृत्तियों
 की  सतत  समीक्षा  की  जाती  रहती

 12
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 विदेशी  मुद्रा  भंडार

 2810.  श्री  रणजित  सिह  गयाकवाड़  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 31  1985  को  विदेशी  मुद्रा  का  कितना  भंडार  था  :

 31  1984  को  विदेशी  मुद्रा  का  कितना  भंडार

 क्‍या  इसमें  वृद्धि  हुई  ह ैअथवा  कमी  आई  और

 यदि  कमी  हुई  है  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  भारत  को  विदेशी

 मुद्रा  भंडार  में  तथा  विशेष  आहरण  अधिकारों  को  छोड़कर  ),  जो  3]  1984  को  5497.85
 करोड़  रुपए  का  था  उसमें  1318.93  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  हो  गई  और  इस  प्रकार  3]

 1985  को  वह  बढ़  कर  6816.78  करोड़  रुपए  का  हो  गया  ।

 यह  सवाल  प॑दा  ही  नहीं  होता  ।

 इस्पात  उद्योग  में  संयुक्त  क्षेत्र/निजी  क्ष  त्र  के  एककों  को  प्रोत्साहन  देने  के कवम

 2811.  श्री  पी०  आर०  कुमार  मंगलम  :  नया  इस्पात  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  संयुक्त  क्षेत्र/निजी  क्षेत्र  के  मध्यम  श्रेणी  के  इस्पात  एकक
 को  प्रोत्साहन  देने  के  त्रिए  कोई  कदम  उठाये  जा  रहे  ताकि  इस्पात  उत्पादन  के  अन्तर  को  समाप्त
 किया  जा  सके  ओर  देश  अगले  कुछ  वर्षों  में  इस्पात  के  सम्बन्ध  में  आत्मनिर्भर  हो

 यदि  तो  उसके  कया  कारण

 क्‍या  यह  वांछनीय  समभा  जाता  है  जबकि  सरका री  क्षेत्र  में  पघन  की  कमी

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ०  मटवर  :  इस  समय  भारत  सरकार
 की  सामंदारी  से  संयुक्त  क्षत्र  के  इस्पात  उद्योग  में  मध्यम  आकार  की  हकाहयों  की  स्थापना  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 इस्पात  उद्योग  के  लिए  ओऔद्योगिक  लाइसेंसिंग  नीति  में  इस  बात  की  व्यवस्था  है  कि  निजी
 क्षे  त्र/संयुक्त  क्षेत्र  सरकारें  तथा  गर-सरकारों  इस्पात  उद्योग  में  मध्यम  शक्राकार  की
 इकाइयों  की  स्थापना  कर  सकते  हैं  ।

 क्षमता  के  बेहुतर  वर्त  मान  इस्पात  का  रखनों  के  आधुनिकीक  रण/प्रौद्योगिकीय  उन्‍्तयन
 वर्तमान  इस्पात  कारखानों  के  विस्तार  तथा  इस्पात  बनाने  की  नई  क्षमता  की  स्थापना  से  इस्पात  के

 देशीय  उत्पादन  में  वृद्धि  करके  आत्म-निर्म  रता  प्राप्त  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  उत्पादन  शुल्क  नियंत्रण  बोर्ड  द्वारा  पकड़े  माल  का  मूल्यांकन

 2812.  श्री  शरद  डिघे  :  क्‍या  वित्त  मम्न्नी  यह  बताने  की  करेंगे अप

 ()  एस  वर्ष  की  प्रथम  दो  तिमाहियों  में  सीमा  शुल्क  तथा  उत्पादन  शुल्क  नियंत्रण  बोड़े
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 सी०  बी०  आई०सी०  द्वारा  तस्करी  विरोध  में  पकड़े  गए  माल  का  क्या  मूल्य  और

 पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  दौरान  के  आंकड़े  की  तुलना  में  इसका  क्‍या  मूल्य

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  ओर  वर्ष  1985  की

 प्रथम  और  द्वितीय  तिमाही  और  वर्ष  1984  की  तदनुरूपी  अवधि  में  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  तहत

 अभिगृहीत  किए  गए  तस्करी  के  माल  का  मूल्य  निम्नोक्‍्त  है  :--

 अभिग्रहणों  का  कुल  मूल्य
 रुपयों

 1984  1985*

 प्रथम  तिमाही  28.39  47.38
 द्वितीय  तिमाही  22.71  38.29

 *  आंकड़े  अतिम

 ब्रिटेन  और  जापान  द्वारा  भारत  को  सहायता  में  कमी  करने  का  निर्णय

 2813.  श्री  बी०वी०  देसाई  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्रिटेन  और  जापान  ने  भारत  को  दी  जाने  वाली  सहायता  में  कमी  करने  का  निर्णय

 किया

 यदि  तो  इसका  मुख्य  कारण  क्‍या

 इस  कटौती  से  किन-किन  परियोजनाओं  के  प्रभावित  होने  की  संभावना

 क्‍या  भारत  ने  इन  दोनों  देशों  से  अपने  निर्णय  पर  पुनविचार  करने  का  अनुरोध  किया
 भोर

 यदि  तो  इसके  मुरूप  कारण  कया  और

 उनके  द्वारा  सहायता  में  कटोती  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किन  वेकल्पिक  उपायों  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  यू०  के०  अथवा  जापान  की

 शोर  भारत  को  दी  जाने  वाली  सहायता  में  कमी  करने  के  किसी  फैसले  के  संबंध  में  भारत
 सरकार  को  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 से  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 राष्ट्रीयकृत  बकों  से उधार  ली  गयी  राशि  पर  ब्याज  का  न  लागया  जामा

 2814.  श्री  एस०  एस०  गुरडड़ो  :  क्या  वि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  द्वारा  भारतीय  रिजर्व  बेंक  के  नियमों  का
 उल्लंघन  करके  उधार  दी  गई  राशि  पर  तिमाही  ब्याज  न  लगाए  जाने  से  कई  लाख  रुपए  का
 नुकसान  हो  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 (१)  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  द्वारा  नियमों  का  पूरी  तरह  पालन  किये  जाने  और  घन  वसूल  करने
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 के  लिये  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  ओर

 बेंक  के  दोषी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  इस  संबंध  में  क्या  दण्डनीय  कययंवाही  की  गयी  है  ;

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  यह  कहना

 सही  नहीं  है  कि  रिजवं  बेक  के  निर्देशों  का  उल्लंघन  किये  जाने  के  कारण  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  को  लाखों

 रुपयों  की  हानि  होती  है  ।  अग्रिमों  के  ब्याज  की  दरों  पर  रिजर्व  बेक  के  निर्देशों  के  अनुसार  बेंक

 तिमाही  पर  इससे  अधिक  समय  पर  ब्याज  दे  सकते  हैं  ।  लेकिन  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  सहित  अनुसूचित
 वाणिज्य  बेंक  तिमाही  आधार  पर  ब्याज  लेते  हैं  लेकिन  इस  संबंध  में  ये  अपवाद  हैं  )
 जब  श्रग्रिम  कृषि  अप्रिम  हो और  बकाया  ऋण/किस्त  अतिदेय  न  हो  गई  हो  या  जब  संबंधित

 एकक  किसी  अनुमोदित  वित्त  पोषण  कार्यक्रम  के  अधीन  रुण  एकक  हो  और  जब  परस्पर

 समभौता  किया  जा  रहा  हो  ।

 बेंकों  में  आंतरिक  लेखा  परीक्षा  की  प्रणाली  विद्यमान  है  ।  उचित  दरों  पर  ब्याज  लेने  और

 अन्त  राल  के  संबंध  में  बंक  के  लेखा  परीक्षक  और  आंतरिक  निरीक्षकों  द्वारा  नजर  रखी  जाती  है  ।

 ओर  यदि  कोई  त्रटियां  पायी  जाती  हैं  तो  उन्हें  ठीक  करने  के  लिए  कारंवाई  की  जाती  है  ।  इसी

 प्रकार  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  बंकों  के  निरीक्षण  के  दौरान  यदि  ऐसे  मामले  आते  हैं  तो  आवद्यक

 उपचा  रात्मक  का  रंवाई  के  लिए  बेकों  का  ध्यान  उनकी  ओर  आक्ृष्ट  कर  दिया  जाता  दोषी  बंक

 कर्म  चारियों  के  खिलाफ  बेंकों  द्वारा  उचित  करंवाई  किए  जाने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  ।

 अम्बई  में  होयर  ब्रोकरों  के  कार्यालयों  पर  छापे

 2815.  श्री  थम्पन  थामस  :  कया  वित्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  आयकर  अधिकारियों  ने  बम्बई  स्टाक  एक्सचेंज  भवन  में  स्थिति  20  से  अधिक
 होयर  ब्रोकरों  के  कार्यालयों  पर  हाल  ही  में  छापा  मारा  था  ;

 यदि  तो  क्‍या  होयर  ब्रोकरों  के  कई  कार्यालय  सील  कर  दिए  गए  और
 छोेयर  ब्रोकरों  के सील  किए  गए  कार्यालयों  का  ब्यौरा  क्या  है  तलाशी  के  दोरान

 कुल  कितनी  नकद  राषि  पाई  गई  ?

 वित्त  संश्रालय  में  राज्यमंत्रो  जनादंत  :  से  आयकर  प्राधिकारियों
 ने  4.7.1984  को  बम्बई  स्टाक  एक्गचेज  भ्िल्डिग  में  स्थित  केवल  पाँच  दोयर  दलाली  के  कार्यालयों

 की  तलाक्षी  ली  इनमें  से  दो  कार्यालय  4,7.1985  को  सील  कर  दिये  गये  थे  जिन्हें  बाद  में
 खोल  कर  तलाशी  लो  गयी  सील  किये  गये  कार्यालयों  के  ब्यौरे  निम्न  के  प्रकार  से  हैं  :-

 (i)  देवी  प्रसाद  208,  स्टाक  चक्सचेंज  दलाल  स्ट्रीट  बम्बई  ।

 (४)  सत्यनारायण  केबिल  नं०  15,  5  वाँ  तल  स्टाक  एक्सचेंज  दलाल

 बम्बई  ।

 होयर-दलालों  के  कार्यालय  परिसरों  की  तलाशी  के  97,593/-  रुपये  की  मकदी  मिली  ।

 महाराष्ट्र  में एक  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करना

 2816.  श्री  मुकूल  वासनिक  :  क्‍या  खान  और  कोयल  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  के  विदर्म  क्षेत्र  में  एक  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  की  संभावना  का

 पता  लगाने  के  लिये  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और
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 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निऋले  हैं  ?

 इस्पात  बिभाग  में  राज्य  मन्त्री  नटबर  और  महाराष्ट्र  में

 सूरजगढ़  में  लौह  अयस्क  के  निक्षेपों  क ेआधार  पर  25  लाख  टन  की  क्षमता  के  एक  सर्वतोमुखी
 इस्पात  कारखाने  के  लिए  मेटलर्जीकल  एड  इ  जीनियरिंग  कन्सलटेंट्स  लिमिटेड

 ने  1975  में  स्टील  अथारिटी  आफ  इडिया  लिमिटेड  को  एक  धाक्यता  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  ।

 इस  मामले  पर  कोई  लिखा-पढ़ो  नहीं  की

 प्‌  जी  निर्गंण  इशू  )  में  अमिकों  के  लिए  आरक्षण

 2817.  भीसमतोी  किशोरी  सिह  :  क्‍या  विस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अब  पू  जी  निर्गेम  के  लिए[मंज्री  निर्गम  का  पांच  प्रतिशत  फर्म  के  कर्मचारियों

 और  श्रमिकों  के  लिए  आरक्षित  करने  पर  दी

 यदि  तो  क्‍या  मजदूर  संघों  द्वारा  यह  योजना  स्वीकार  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  श्रमिकों  का  उद्योगों  में  ये  कार्य  कर  रहे  हैं  उनमें  श्रमिक  शेयर  होल्डिग

 लाग्‌  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  से  पहली  1985
 को  सभा-पटल  पर  जो  मार्ग  निर्देश  रखे  गए  उनके  अनुसार  कम्पनियों  को  यह  परयमर्थ  दिया

 जाएगा  कि  पूजी  निगम  नियंत्रक  के  समक्ष  पू  जी  के  अनुवर्ती  निर्गम  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करते
 उनको  उस  अनुवर्ती  निर्गम  में  से  5  प्रतिद्यत  केयर  न्‍्यायोबित  आधार  पर  अपने  कर्मचारियों/श्रमिकों
 के  लिए  सुरक्षित  रखने  इन  मार्ग  निर्देशों  आमतौर  पर  स्वागत  किया  गया  है  ।

 सतो  बस्त्रों  का  निर्यात

 2818.  डा०  जमा  हांखर  दिपाठों  :  कया  पूति  और  बस्तर  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सूती  वस्त्रों  के  निर्यात  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई
 यदि  तो

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सूती  वस्त्रों  के  निर्यात  में  भोर  वृद्धि  करने  का

 तो
 कितनी  तथा  इस  ब्रारे  में  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे

 यदि  तो  ब्योरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण
 भोर

 निर्यात  वद्धि  में  किस  प्रकार  के  ब्र्त्रों
 का  योगदान  है  ?

 पुति  ओर  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शक्षर  सिह  ):  (©)  जी  हां  ।

 1983  की  तुलना  में  1984  में  सूती  परिषानों  के  निर्यात  मूल्य  की
 दुष्टि  से  34.7%

 बढ़े  हैं  ।

 जी  हां  ।

 तथा  1985-86  के  लिए  परिषधानों  के  निर्यात  का  अपेक्षाकृत  उच्च  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  परिधानों  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के लिए  उठाए  गए  मुख्य  कदम
 लिक्षित  हैं  :--

 ह
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 (i)  घिले-सिलाए  परिधानों  की  कुछ  श्रेणियों  के  लिए  नकद  मुआवजा  सहायता  की  दरों
 में  |  1984  से  और  ऊध्वंमृखी  संशोषन  किया  गया  है  ।

 (ii)  114  वस्त्र  तथा  होजरी  मशीनों  को  खुले  सामान्य  लाइसेस  के  अन्तगंत  रखता  गया  है
 इनमें  से  97  मशीनों  का  रिआयतो  शुल्क  देने  पर  आयात  करने  की  अनुमति  है  ।

 (iii)  भ्रावश्यक  अन्तनिविष्ट  साधनों  के आयात  के  लिए  शार०ई०पी०  लाइसेंस  के  अन्तगंत

 हकदारी  की  अनुमति  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  अग्रिम  लाइसेंसिग  योजना  के  अन्तगंत

 भी  अनिवायं  अम्तर्निविष्ट  साधनों  के  आयात  को  प्ननुमति  है  ।

 (iv)  छत  प्रतिद्रात  निर्यात  अभिमुख  एककी  तथा  निर्यात  प्रोसेसिंग  जोनों  की  योजना  चल

 रही  है  जिसमें  सिलिे-सिलाए  परिधानों  सहित  अनेक  बस्त्र  मर्दे  भी  शामिल  हैं  ।

 (५)  निर्यातों  के  लिए  बनाए  गए  सिले-सिलाए  परिषानों  की  निरीक्षण  प्रणाली  को  सरल
 बनाया  गया  है  ।

 (vi)  निर्यातों  को  बढ़ाने  तथा  उनमें  विविधता  लाने  के  लिए  सरकार  संवर्धतात्मक

 कलापों  ज॑ंसे  बाजार  ऋता  विक्रता  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों/प्रदष्॑ नियों  में

 सहभागिता  का  प्रायोजन  तथा  वित्त  पोषण  करती  रही
 इस  बढ़ोत्त री  में  फेशन  परिधानों  का  मुस्य  रूप  से  योगदान

 [  प्रनुबाव  |]
 बोतलें  भरने  को  मशीनों  के  लिये  कंपनी  को  दी  गई  स्वीकृति

 2819.  श्रो  सोश्रजी  भाई  डासर  :  क्या  वाणिज्य  मनन्‍्त्ी  दिल्ली  मे  1984  में  हुए
 दंगों  से  प्रभाविश्न  कंपनियों

 को
 जारी  किये  गये  विशेष  श्रायात  लाइसेंसों  के  बारे  में  12

 1985  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  2952  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्योर  ड़िक्‍्स  लिमिटेड  का  2.4  करोड़  रुपये  के  मूल्य  को  बोतलें
 भरने  की  मशीनों  के  लिये  डी ०जी०टो०डी ०  द्व।रा  स्वदेशी  स्वीकृति  दो  गई

 (a)  कया  बोतलें  भरने  की  क्षतिग्रस्त  हुई  मशोनें  बनाने  वाली  कम्पनियों  के  गाम  क्या
 यदि  तो  शीतल  पेय  की  मश्षीनें  बनाने  दाली  कंपनियों  के  नाम  क्या
 कया  प्योर  ड्िक्‍्स  लिमिटेड  ने  कोई  मशीन  छ्वरीदी  और  लग्माई

 ओर

 यदि  तो  क्‍या  बिक्री  में  कोई  कमी  आई  है  ओर  यदि  तो  कितनी  और  किस

 महीने  में  ?

 वाणिज्य  मंत्रात्षय  में  राज्य  सरत्री  पी०  ए०  :  (%)  जी  हां  ।

 डी०जी०टी०डी०  द्वारा  दी  गई  जातकारी  के  अनुसार  बोतल  भरने  का  पूरा
 संयंत्र  बनाने  वाले  मँ०  मोहन  नई  दिल्ली  एक  मात्रा  विनिर्माता  हैं  ।

 अ्रमी  तक  मे०  प्योर  ड़िक्‍्स  लि०  ने  अपने  प्रायोजक  प्राधिकरण  को

 प्रायात|आयात  के  लिए  अनुमेय  मशीनरी  को  स्थापना  के  बारे  में  सूचित  नहीं  किया  है  ।

 केन्द्रीय  उत्पादन  छुल्क  के  अषोक्षक  से  अप्रेल  84  से  जुलाई  84  और  अप्रैल  85

 से  85  के  लिए  रिपोर्ट  के  अमुसार  बिक्री
 के  आंकड़े  संलग्न  विवरण  ।  तथा  1]  में  दिए

 गए
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 लिखित  उत्तर  9  1985
 नपैपेपपहफ/-॒-.॒-.-॒-ेर  डा ीझ-िपसस-म->स:।: च  न्‍  ोो

 निर्यातकों  के  लिये  प्रोत्साहन

 2820.  भी  नारायण  जोब  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  कया  शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुल  एक्कों  के  लिए  उनके  वाधिक  लाभ  की  50%  राशि

 कर  मुक्त  रखने  की  अनुमति  दी  गई
 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या

 छत  प्रतिशत  निर्यातोन्‍्मुल  एककों  को  अब  तक  अन्य  कया  प्रोत्साहन  दिए  गए
 श्र

 (%)  1980-84  तक  के  वर्षों  की  अवधि  में  ऐसे  एककों  ने  कितमी  विदेशी  म॒द्रा  अजित  की
 क्लोर  संयंत्र  तथा  मशीनरी  आदि  के  लिए  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  को  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्री  जनादंन  :  (6)  ओर  जी  हां  ।  वित्त

 अधिनियम  1985  द्वारा  यथासंशोधित  आयकर  अधिनियम  1961  की  धारा  80  ज  भ  ग  के  उपबंधों
 के  (1986-87  भोर  पश्चात॒वर्ती  वर्षों  के  कर  निर्धारण  के  लिए  1-4-1986  से  शत

 प्रतिशत  निर्यातोन्‍्मुख  एकक  ऐसी  कटोती  के  लिए  हकदार  होंगे  जो  ऐसा  माल  अथवा  पण्य  के  निर्यात
 मै  प्राप्त  लाभों  के  50%  से  अधिक  नहीं  यह  कटोतो  इन  छर्तों  के  अधोन  दी  जाती  है  कि

 भारत  से  बाहर  निर्यात  किए  गए  ऐसे  माल  अथवा  पण्य  की  बिक्री  से  प्राप्त  रकमें  सम्परिवर्त नीय
 बिदेशी  मुद्रा  में  प्राप्त  होने  योग्य  होती  हैं  और  कटोती  की  रकम  किसी  ऐसे  रिजवं  एकाउन्ट  में  जमा

 की  जाती  है  जिसका  उपयोग  कर  निर्धारिती  के  व्यवसाय  के  प्रयोजनों  के  लिए  किया  जाना

 शत  प्रतिक्षत  निर्यातोन्मुख  एककों  को  दिए  गए  अन्य  प्रोत्साहन  और  सुविधाएं  संलग्त

 विवरण  में  दो  गई  हैं  ।

 गत  चार  वित्तोय  वर्षों  के  पू  जीगत  माल  तथा  कच्ची  सामग्री  आदि  के  आयात

 तथा  उत्पादन  और  निर्यात  करने  वाले  छात  प्रतिशत  निर्यातोन्‍न्मल  एककों  द्वारा  किए  गए  निर्यात  के

 वर्षवार  आंकई  नीचे  दिए  गए  हैं

 बषं  े  उंत्पादन  निर्यात

 पू  जीगत  माल  कच्ची  सामग्री  कुल  करोड़  रु०

 1981-82  15.58  0.19  15.77  4-64  10.14

 1982-83  15,99  15.18  31.17  107.94  37.86

 1983-84  50.30  29.30  79.60  140-06  58.16

 1984-85  19.68  31.23  50.91  117.51  100.12

 कुल  101.55  75.90  177-45  37015  206.53
 समान  कक  कऊमधभ:;:भ२2३भभिपाय:पप,39तेपत++तत+++त-_॒

 टिप्पणी  :  वर्ष  निर्यातोन्मुख  के  आंकड़े  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 विवरण

 निर्यातोन्मुल  एककों  को  दिये  गये  दूसरे  प्रोत्साहन/सुविधाएं

 मुख्य  सुविधायें

 किए जाने  योग्य  निर्यातोन्मुख  एकक  शुल्कमक्त  पू'जीगत  कच्ची  उपयोग

 किए जाने योग्य फालतू पुर्>ों, माल को उठाने-रखने बाले उपकरण अर्थात्‌ फोर्क
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 लिफ्टस  तथा  ओबरहैड  विनिर्माणी  क्रियाकलाप  के  अन्तर्गत  आने  वाले

 प्रोटोटाइप्स  जो  संख्या  में  वस्तुओं  की  प्रत्येक  किस्म  दो  ड्राइंग  स ेअधिक  नहीं
 नर्माणी  क्रियाकलाप  से  संबंधित  ब्ल्यू  टक्नीकल  नक्शे  तथा  चार्टों  का  आयात

 कर  सकते  हैं  ।

 (2)  तैयार  उत्पादों  को  उत्पादन  तथा  दूसरे  केन्द्रीय  शुल्कों  से  छूट  दी  जाएगी  ।

 (3)  देश  के  अन्दर  प्राप्त  पूजीगत  संघटकों  तथा  कच्ची  सामग्री  को  केन्द्रीय

 उत्पादन  शुल्क  की  अदायगी  के  बगेर  अनमति
 दी  जाएगी  ।

 (4)  एकाशिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहा  र/विदेशी  मुद्रा  विनियमन
 नियम  के  अधीन  आने  वाली  कम्पनियों  को  इस  योजना  के  अन्तर्गत  एकक  स्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाएगी  ।

 (5)  विदेशी  इक्विटी  की  अवमिश्रण  की  जेसा  कि  आर्थिक  कार्य  विभाग  द्वारा

 अनुबद्ध  की  गई  100%  निर्यातोम्मुख  एकक  योजना  के  अ्रन्तगंत  अनुमोदित  एककों  के
 मामले  में  लाग  नहीं  होंगी  ।

 (6)  अनु मत  स्तर  के  अस्वीकृत  माल  को  शुल्क  आदि  की  अदायगी  करने  के  बाद
 स्वदेशी  टेरिफ  एरिया  में  बेचा  जा  सकता  है  ।

 (7)  उत्पादन  का  25%,  तक  घरेलू  बाजार  में  सप्लाई  किया  जा  सकता  है  बर्शर्ते
 कि  वह  आयात  नीति  के  अनुरूप  हों  तथा  लाइसेंस  और  माल  पर  छाल्कों  की  अदायगी  के
 अधीन  हो  ।

 (8  )  अनुमोदित  100%  निर्यातोन्मुख  एकक  क्षपने  उत्पादों  को  विद्व  निविदा  छर्तों
 के  अधीन  देशी  परियोजनाभों  को  बेच  सकते  हैं  ।

 अम्य  सुविधायें

 (1)  100%  निर्यातोन्‍्मल्न  एककों  को  ग्रीन  कार्ड  जारी  किए  जाते  हैं  जो  उन्हें
 विभिन्‍न  केन्द्रीय/राज्य  सरकार  को  एजेंसियों  से  प्राथमिकता  प्राप्त  करने  का  हकदार  बनाते  हैं  ।

 (2)  भनुमोदित  100%  निर्यातोन्मुख  एककों  को  बिजली  की  आपूर्ति  के लिए
 वाये  उपभोक्ताਂ  के  रूप  में  में  श्रेणीयद्ध  किया  गया  है  ।

 (3)  रेलवे  बोर्ड  ने  सारे  नियत  व्यापार  को  तरजीही  व्यापार  अनुसूची  के

 मिकता  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  यदि  मांग  करने  के  पांव  दिल  के  अन्दर  ऐसे
 व्यापार  की  निकासी  नहीं  की  जाती  है  तो  प्राथमिकता  का  दर्जा  बढ़ाकर  कर  दिया

 जाएगा  ताकि  बिना  किसी  विलमग्ब  के  उसकी  मिकासी  की  जा  सके  ।

 (4)  100%  निर्यातोन्मुल्ल  एककों  की  योजना  के  अन्तर्गत  अनुमोदित  एककों  के

 जिनके  पास  उनके  मुख्यालय  अथवा  निर्धारित  स्थान  पर  टेलीफोन/टेलेबस  कनेक्दान  नहीं
 उम्हें  संचार  मंत्रालय  ने  वाणिज्य  मंत्रालय  की  सिफारिश  पर  क्षीत्र  एक  अस्थायी

 टेलेक्स  कनेक्शन  देना  स्वीकार  किया  है  ।

 रिजवं  वेंक  ने  अनदेश  जारी  किए  हैं  कि  विदेशी  मुद्रा  जारी  किये  जाने

 के  लिए  ग्रीन  कार्ड  धारक  100%  निर्यातो  न्‍्मुख  एककों  से  प्राप्त  दरस्वास्तों  पर  प्राथमिकता
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 के  आधार  पर  कायंवाही  की  जाएगी  ओर  अधिक  से  अधिक  चार  कार्य-दिवसों  के  अन्दर
 उनका  ही  प्रता  से  निपटान  किया

 (6)  निर्माण  प्रयोजनों  के  लिए  लोहा  और  इस्पात  की  सप्लाई  करने  के  मामले  में

 ग्रीन  कार्ड  घारक  100%  निर्यातोन्मुश्च  एककों  को  स्टेट्स  के

 गंत  आने  वाले  ग्राहूकों  के  समतुल्य  माना  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  निर्यात  आयुक्त
 को  संयुक्त  संयंत्र  समिति  को  मांगों  की  सिफारिश  करने  तथा  100%  निर्यातोन्मुख  एककों
 की  लोहा  तथा  इस्पात  की  मांग  को  समन्वित  करने  के  लिए  नामजद  किया  गया  है  ।

 (7)  नागर  विमानन  विभाग  ने  एयर  इण्डियन  भारत  के

 अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  क्षेत्र  प्राधकरण  तथा  नागर  विमानन  महानिदेशक  को  अनुदेश  जारी

 किए  हैं  कि  वायुयान  द्वारा  परिवहन  सुविधा  के  मामले  में  ग्रीन  का  घारक  100%

 न्‍्मख  एककों  को  प्राथमिकता  प्रदान  को  जाए  ।

 (8)  कारखाना  निर्माण  के  लिए  सेन्‍्ट्रल  कोटा  से  लेबी  सीमेंट  के  आवंटन  के  मामले

 में  लब  उद्योग  क्षेत्र  मे ंअनुमोदित  100%,  निर्यातोन्‍्मुख  एककों  को  मध्यम/बड़े  क्षेत्र  के  एककों
 के  समतुल्प  माना  ज।एगा  ।

 (9)  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बोडं  ने  वित्तीय  संस्थाओं  को  अनुदेश  जारी  किए
 हैं

 कि  वे  अनुमोदित  100%  निर्यातोन्मुख  एककों  से  उनको  स्वीकृत  ऋणों  कुछ  दरर्तो  के

 अधीन  रहते  13%  कम  ब्याज  लें  ।

 टिप्पणी  :--100%  निर्यातोन्मुख  योजना  के  अंतर्गत  सुविधाएं  उठाने  वाले  एककों

 को  अनुमोदत  बोर्ड  द्ववरा  जिसका  अध्यक्ष  वाणिज्य  का  सचिव  होता  अनुमोदित  किया

 जाना  होता  है  ।
 भारत  में  अमरोकों  निवेश

 2821.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  कया  वित्त  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  के  हाल  ही  के  अमरीका  के  दौरे  को  देखते  हुए  भारत  में  अमरीबी

 निवेश  के  बढ़ने  की  कोई  संभावना  और

 भारत  ओर  भारत  की  क्षमताओं  के  बारे  में  मम  रीका  के  लोगों  विशेषकर  व्यापार  और

 उद्योगों  में  लगे  लोगों  को  जानकारी  देने  के  लिए  कया  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  हाल  ही  की  प्रेस  रिपोर्टों

 के  इस  बात  में  संकेत  मिलते  हैं  कि  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  हमारी  निवेश  ओर  विदेशी  सहयोग
 नीतियों  के  प्रति  और  अधिक  ज।गरूकता  उत्पन्न  हुई  है  ।  हमारी  नीतियों  के  दायरे  के  भीतर  संयुक्त
 राज्य  अमेरिका  से  निवेदा  और  सहयोग  का  स्वागत  किया

 दिला  में  सरकार  के  विभिन्न  अभिकरणों  द्वारा  बहुत  से  कदम  उठाये  गये  हैं  जिनमें

 हमारी  औद्योगिक  नीतियों  और  क्षमताशों  के  बारे  में  सूचना  का  प्रसार  करते  और  भारतीय  निवेश

 केन्द्र  जिसका  कार्यालय  न्यूयाक  में  सम्भावित  निदेशकर्ताओं/सहयोगर्कर्ताओं  का  मार्ग  दर्शन
 करने  के  उपाय  भी  दामिल  हैं  ।

 बेहतर  वित्तीय  प्रबंध  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  प्रोत्साहन
 2822.  भ्री  दिग्विजय  सिह  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टनका  मंत्रालय  राज्य  सरकारों  को  बेहतर  वित्तीय  प्रबन्ध
 के  लिए  कोई  प्रोत्साहन
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 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भोौर

 यदि  तो  क्या  उनका  मंत्रालय  राज्य  सरकारों  को  बेहतर  वित्तीय  प्रबन्ध  के  लिए

 प्रोत्साहित  करने  हेतु  कुछ  प्रोत्साहन  देगा  ?

 विस  म॒  त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  जनादन  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बेहतर  वित्तीय  प्रबन्ध  हेतु  प्रोत्साहन  देने  का  प्रइन  नहीं  उठता  क्योंकि  सभी  राज्यों
 से  अपने  वित्तीय  प्रबन्ध  इस  प्रकार  से  किये  जाने  को  आशा  की  जाती  है  कि  भारतीय  रिजवं  बेंक  के

 साथ  ओवरड़ाफ्ट  न  हों  ।
 सरकारो  क्षेत्र  के  बेकों  के का्यंकरण  म॑  सुधार

 2823.  डा०  गोरीशंकर  राजहुंस  :  क्या  वि्ष  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उन्होंने  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  में  सरकारो  क्षेत्र  के  बंकों  के  प्रमल  अधिक।रियों
 के  साथ  कई  महों  पर  चर्चा  की  थी

 )  यदि  तो  किन-किन  मुद्दों  पर  चर्चा  हुई  और

 बेंकों  द्वारा  अपना  कार्यकरण  सुधारने  के लिए  और  क्‍या  उपाय  किए  जाएंगे  ?

 विक्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनाद न  :  से  दिनांक  17

 1985  को  वित्त  मंत्री  ने  सरकारो  क्षेत्र  के  जेंकों  के  मुख्य  कार्यपसकों  को  बं  ठक  बुलाई  उन्होंने
 प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  को  प्रत्यक्ष  कृषि  वित्तीय  कमजोर  वर्गों  को

 प्रत्यक्ष  कृषि  अग्नरिमों  की  वसूली  और  अन्य  अतिदेयों  के  बारे  में  बेकिंग  प्रणाली  के  औसंत  कार्य

 निष्पादन  के  संदर्भ  में  प्रत्येक  बंक  के  कार्य  की  सभीक्षा  की  ।  वित्त  मन्‍्त्री  ने  बेकों  के  मुश्य
 ,  पालकों  को  अपनी  ग्राहक  सेवा  को  चस्ते  बनाने  और  प्राहकों  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए

 कारगर  मद्ीनरी  तैयार  करने  के  लिए  कहा  काम  की  सामान्‍य  मदों  को  निपटाने  के  सम्बन्ध  में

 बक़ों  ते  प्राहकों  की  अपेक्षाओं  के  बारे  में  मापदण्ड  तेवार  करने  के  लिए  भी  कहा  गया  ।  प्राथमिकता

 प्राप्त  क्षेत्रों  को  ऋण  देने  के  संबंध  में  उन  बेंकों  को  जो  निर्धारित  लक्ष्य  से  पीछे  लक्ष्य  प्राप्त  करने

 के  लिए  निदिचत  कार्यक्रम  बनाने  के  लिए  कहा  गया  ।

 ]  .
 खतड़ी  ताँबा  परियोजना  में  भमिकों  का  हताहत  होना

 2824.  मोह*ुसव  भ्रयूब  खां  :  क्‍या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा
 करेंगे  कि  :

 खेतड़ी  तांबा  परियोजना  के  कार्यारम्म  से  लेकर  अरब  तक  कुल  कितने  श्रमिकों की

 मुल्य
 तक  कितने  माभलों  में  मृत  श्रमिकों  के  आश्चितों  को  मुआवजा  दिया  गया  है  ओर

 दोष  आशरितों  को  कब  तक  मुआवजा  दिया  बोर

 श्रमिकों  को  हताहत  होने  से  बचाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  करने  का  सरकार  का
 विषार  है  ?

 खाम  ओर  कोयला  मंत्री  बसन्‍्त  :  खेतड़ी  कापर

 लेक्स  के  1967  में  प्रारम्भ  होने  से  अब  तक  दुष्घटनाओं  में  47  श्रमिकों  को  मृत्यु  हुई  समी  मंतकों
 के  धाशितों  को  मुआवजा  दिया  चुका  है  ।

 श्रमिकीं  को  हताहत  होने  से  बचाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  जाते  हैं  :--

 (i)  सुरक्षा  विनियमों  के  प्रभावी  प्रवर्तन  हेतु  सतत
 ह

 न
 83



 लिखित  उत्तर  9  1985

 (ii)  अभिकों  को  सुरक्षा  के  लिए  जागरूक

 (10)  सुरक्षा  अधिकारियों  द्वारा  बार-बार  निरीक्षण

 (iv)  श्रमिकों  को  पुनश्चर्या  प्रशिक्षण

 (५)  विभिन्‍न  अभियानों  के  माध्यम  से  श्रमिकों  में  जागृति
 (५)  त्रिपक्षीय  सुरक्षा  समिति  की  सिफारिशों  लागू

 श्रमिक  निरीक्षकों  की  सेवाओं  का  लाभ

 )  पिट  सुरक्षा  समितियों  को  क्रियाशील  बनाना  ।

 ]
 भारतोय  कोयला  उद्योग  के  लिये  क्षेत्रीय  वित्तपोषण  व्यवस्था  अपनाने

 को  विषय  बंक  की  पेशकद्ा
 2825.  भ्री  भ्रानरंद  पाठक  :  क्‍या  वित्त  मग्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  बेक  ने  भारतीय  कोयला  उद्योग  के  लिए  व्यष्टिक  परियोजना  दष्टिकोण  से
 भिन्‍न  क्षेत्रीय  वित्तपोषण  व्यवस्था  अपनाने  की  पेशकश  की  है

 (  )  यदि  तो  इस  पेशकषा  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 )  सरकार  के  व्यष्टिक  परियोजना  दृष्टिकोण  को  तुलना  में  क्षेत्रीय  वित्तपोषण  व्यवस्था
 से  क्‍या  लाभ  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  नहीं  ।
 ये  सवाल  पेदा  ही  नहीं  होते  ।

 ध्रस्य  बिदेश  मुद्राप्तों  में दपये  के विनियम  को  दर

 2826.  भ्री  बढ्धि  चंद्र  क्‍या  विस  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  इस  समय  विश्व  बाजार  में  सबसे  अधिक  सक्षम  कोन  सी  और

 विश्व  की  अन्य  प्रमुख  मुद्राओं  में  भारतीय  रुपए  के  विभिमय  को  वतंमान  दर  कया  है  ?
 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  जनादन  :  (%)  करेंसीਂ  शब्द  का

 अर्थ  बिल्कुल  स्पष्ट  नहीं  यह  मानते  हुए  कि  इसका  आह्यय  उस  प्रमुख  अन्तर्राष्ट्रीय  करेंसी
 से  जिसकी  अपनी  क्षमता  है  श्लोर  जिसे  विदव  में  मान्यता  प्राप्त  है  संयुक्त  राज्य  अमरीकी
 डालर  को  करेंसीਂ  कहा  जा  सकता  है  ।

 2  1985  की  स्थिति  के  अनुसार  अन्य  प्रमुख  करेंसियों  की  तुलना  में  भारतीय
 रुपए  की  विनिमय  दर  इस  प्रकार  थी

 करेंसी  2  1985  को  विदेशी  करेंसी
 को  प्रति  इकाई  को  तुलना  में

 भा  रतीय  रुपए  की  दर
 मम  —  नन+  a --५  ०2०००००>»०००००००»»ण»णा»»»»मरम

 पाऊट  स्टलिंग  16-55

 संयुक्त  राज्य  अमरीकी  डालर  11.9819
 ड्यूदा  मार्क  4-2447
 जापानी  येत  0.0505
 फ्रथ  फ्रांक  1.3953  3
 स्विस  फ्रांक  5.1678
 डच  गिल्डर  3.7872
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 [  अनुवाद  ]

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  द्वारा  संसाधनों  के  बंटवारे  में

 प्रस्तावित  संशोधनों  के  बारे  म  सरकार  को  प्रतिक्रिया

 2827:  भी  विभल  काँति  घोष  :  क्‍या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  ने  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  द्वारा  संसाधनों  के  बंटवारे  में  प्रस्तावित

 संशोधनों  का  विरोध  किया  है;भोर
 यदि  तो  )  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  क्या  हैं

 ओर  इस  मामले  में  हमारी  सरकार  के  कया  सुझाव  हैं  ओर  संयुक्त  राष्ट्र  बिकास  कार्यक्रम  और

 दान  देने  वाले  प्रमुख  राष्ट्रों  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंद  :  और  संयुक्त  राष्ट्र

 विकास  कार्यक्रम  की  शासी  परिषद्‌  ने  1985  में  हुए  अपने  विशेष  अधिवेशन  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  विभिन्‍न  देशों  व  अन्य  निकायों  के  बीच  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  के  साधनों  के

 विभाजन  के  फामूले  के  बारे  में  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  सचिवालय  के  प्रस्ताव  पर  विचार
 किया  प्रस्ताव  में  (1)  देश  व्यापी  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  वितरण  के  प्रयोजनाथ॑
 अलग  से  रखे  जाने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  के  विष्वथ्यापी  संसाधनों  के  प्रतिशत

 हिस्से  को  कम  (11)  प्रतिव्यक्ति  कम  आय  वाले  देशों  भौर  50  करोड़  से  अधिक  की  जनसंख्या

 वाले  देशों  को  अपेक्षाकृत  कम  भारांश  देने  और  (iii)  किस्म  के  शेयरों  को  स्वेच्छापूर्वक
 समायोजित  कर  सकने  की  मांग  की  गई  इस  प्रस्ताव  को  भारत  जैसे  देशों  के  हितों  के  प्रतिकल
 पाया  गया  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  किया  |

 2.  इस  मामले  को  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  की  दासी  परिषद  के  3  जून  से  29

 1985  तक  होने  वाले  निर्यामत  अधिवेशन  में  विचार  करने  के  लिए  स्थगित  कर  दिया  गया

 इस  अधिवेशन  में  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  भारतीय  हितों  के  लिए  हानिफर  प्रस्तावों  का
 विरोध  किया  ।  भारत  ने  वतंमान  तृतीयक  आवतंन  साधन  वितरण  फाम ूले  को  ही  कायम  रखे  जाने
 की  मांग  प्रमुख  दाता  देशों  ने  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  के  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  ।

 3.  शासी  परिषद्‌  ने  1985  में  हुए  अपने  अधिवेशन  में  एक  बीच  का  फामू ला
 स्वीकार  किया  ।  ऐसे  समाधान  फामू'ले  के  अन्तगंत  देक्षब्यापी  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के

 क्रुल  राष्ट्रीय  आय  के  प्रति  व्यक्ति  निम्न  स्तर  के  लिए  निर्धारणीय  भारित  अंशों  भौर  50  करोड़  से

 अधिक  की  जनसंरुया  आदि  के  संबंध  में  सहायता  के  पुराने  मापदण्डों  को  ही  बनाएं  रखे  जाने  की

 भारत  की  बात  स्वीकार  कर  ली  गई  ।

 कोयला  उद्योग  पर  लागत-वद्धि  प्रभाव  डालने  बालो  प्रमियमितताय

 2828.  भरी  एम०  रघुमा  रेडडी  :  क्या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  पा

 करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  8  1५85  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  इस

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  बवेजा  समिति  ने  9%  अनुत्पादक

 श्रम  उत्पादक  खानों  में  पर्याप्त  अनुपस्थिति  की  अनियंत्रित  बस्तु  खनन

 उपकरण  और  मशीनरी  का  कम  कोयले  के  उठाने  और  उसके  परिवहन  काय॑  में  बड़े

 पैमाने  पर  पंजीकरण  का  अभाव  और  खननकर्साओं  की  कम  उत्पादकता  जंसी  कई
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 ताबों  का  पता  लगाया  है  जिससे  राष्ट्रीयकृत  कोयला  उद्योग  पर  लागत  वृद्धि  करने  वाला  प्रभाव

 पड़ता  और

 तो  इस  संबंध  में  केंद्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खान  झौर  कोयला  मंत्री  बसंत  :  हां  ।

 सरकार  ने  1977  में  श्री  जी  ०सी०  बवेचा  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  बनाई

 थी  जिसे  कोयला  खनन  को  अधिक  सक्षम  बनाने  और  कोयले  की  उत्पादन  लागत  में  किफायत  करने

 की  सम्भावनाओं  की  जांच  करने  का  काम  सोंपा  गया  था  ।  समिति  ने  भ्रपनी  रिपोर्ट  1978  में  प्रस्तुत
 कर  दी  समिति  ने  कुछ  सिफारिएछें  की  थीं  जिनमें  यह  बातें  शामिल  थीं  :  बेशी  जनशक्ति  का

 पता  लगाना  और  उसका  वर्गीकरण  अनुपस्थिति  की  प्रवत्ति  पर  नियंत्रण  खं  में

 कमी  लाने  की  दृष्टि  से  अतिरिक्त  कलपुर्जा  की  खरोद  को  ओर  उनके  प्रयोग  को  युक्तिपृर्ण
 स्‍्टाक  की  सामग्री  के  चयन  के  लिए  उचित  क्रिपाविधि  कुछ  अधिक  निवेश  करके  उत्पादन

 ओर  उत्पादकता  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया  गया  था  और  कोयला
 कंपनियों  से  कहा  गया  था  कि  वे  स्वीकृत  सिफा  रिश्यों  को  कार्यान्वित

 कोयला  कंपनियों  में  उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं
 ताकि  उन्हें  सुदृढ़  वित्तीय  अधार  दिया  जा  सके  ओर  आने  वाले  वर्षों  में  कोयले  की  बढ़ती  हुई  मांग

 पूरी  करने  के  लिए  भलीभांति  तेयार  किया  जा  सके  |  कोयला  कम्पनियों  में  उत्पादन  भर

 दकता  बढ़ाने  के  लिए  जो  विभिन्‍न  उपाय  किए  रहे  हैं  उनमें  यह  बातें  शामिल  हैं  :  नई  खानों  में

 विशाल  धनराशि  का  पहले  ही  उत्पन्न  खनन  क्षमता  का  पूर्णतया  उपकरणों  का
 अधिक  कारयं-कुशल  प्रयोग  और  बेहतर  भण्डार  सूची  पर  अधिक  नियंत्रण  और
 भण्डार  सामग्री  के  प्रयोग  में  जनशक्ति  का  बेहतर  उपयोग  बोर  इस  दृष्टि  से  अनुपस्थिति
 की  प्रवत्ति  को  अनुशासन  कड़ाई  से  लामू  करना  तथा  बेशी  जनहक्ति  का  पता  लगाकर  ऐसे
 कामगारों  को  उपयुक्त  प्रशिक्षण  देने  के  बाद  फिर  सही  जगह  विस्फोटक  पदार्थ  और  लकड़ी
 भादि  दुलंभ  उत्पादन  सामग्रियां  अधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  कोयले  को  तेजी  से  दुलाई  करके
 शोर  युक्तिपूर्ण  वितरण  करके  खान  मुहाना  स्टाक  कम  नई  परियोजनाओं  को  तेजी  से  और

 कार्यक्रम  के  अनुसार  समय  से  पूरा  कानून  ओर  व्यवस्था  की  स्थिति  में  सुधार  करना  तथा

 बिहार  कोयला  क्षेत्रों  में  माफिया  गिरोहों  की  गतिविधियों  पर  नियंत्रण

 राजेंद्र  सेठिया  द्वारा  को  गई  धोखाधड़ी  को  जांच

 2829.  भ्रो  प्रिय  रंजन  दास  मुझी  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  राजेन्द्र  सेठिया  द्वारा  विदेश  में  पंजाब  नेशनल  बेक  में  की  गई  घोखाघड़ी  की  जांच

 के  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई
 मामले  में  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  पकड़ा  गया

 है
 ओर  उनका  ब्योरा  क्या

 शोर

 े  अन्य  बेंकों  में  इस  प्रकार  की  धोखाधड़ी  को  जांच  की  जा  रही  है  ओर  इसमें  शामिल

 लोगों  तथा  ऐसे  जिनके  विरुद्ध  जांच  की  जा  रहो  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  म  त्रालय  में  राज्य  मन्‍्जी  जनाद न  प्‌जारो  ):  1985  को  भारतोय

 दण्ड  संहिता  को  घारा  420,  467,  468,  471  के  साथ  पठित  धारा  120  के  ध्रघोन  पठित
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 श्री  राजेन्द्र  सिह  सेठिया  और  अन्यों  के  खिलाफ  एक  फौजदारी  दर्ज  किया  गया
 श्री  सेठिया  को  उसी  दिन  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  श्री  सेठिया  अभी  तक  न्यायिक  हिरासत
 में  विचारण  अदालत  और  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  द्वारा  उनकी  जमानत  की  अर्जिया  रह  कर
 दी  गई  हैं  ।

 ब्रिटेन  में  केंद्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  लास-खास  मामलों  में  की  गई  जांच  के  बाद  29

 1965  को  दिल्‍ली  के  मुझुष  मेट्रोपालिटन  मे  जिस्ट्रेट  की  अदालत  में  स्व  श्री  राजेन्द्र  सिह  सेठिया  ओर

 श्री  अमरजीत  सिह  के  खिलाफ  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  420,  467,  468,  471  के  साथ

 पठित  धारा  120  (  के  अधोन  ओर  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  420  और  471  के  साथ

 पठित  धारा  467  के  अधीन  दण्डनीय  मुख्य  अपराधों  के  लिए  एक  चाज्जशीट  दाखिल  किया

 मामला  अदालत  के  विवाराधीन  है|  कुछ  खास-खास  मामलों  में  और  मन्य  आरोपों  के  में
 शौरजांच  की  जानी  केंद्रीय  जांच  ब्यूरो  इसे  तेजी  से  पुरा  करने  के  लिए  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।

 जांच  ब्यूरो  ने  यह  बताया  है  कि  श्री  राजेन्द्र  हह  सेठिया  को  |  1985
 को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ओर  वे  हस  समय  न्यायिक  हिरासत  में  पंजाब  नेशनल  बेक  के

 भूतपूर्व  महाप्रबन्धक  श्री  अमरजीत  सिह  को  16  1985  को  केंठ्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  गिरफ्तार

 किया  गया  था  ।  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  ने  16  1985  को  उन्हें  जमानत  पर  रिहा  कर

 दिया  ।  एक  महीने  की  इस  अवधि  में  वे  9  दिन  तक  पुलिस  की  हिरासत  में  रहे  ओर  बाकी  दिन
 न्यायिक  हिरासत  में  ।  केंद्रीय  जांच  ब्यूरो  के अलावा  लंदन  स्थित  सेंट्रल  बंक  आफ  इृष्डिया  के  साथ

 राजेन्द्र  सिह  सेठिया  के  कुछ  लेन-देनों  के  सम्बन्ध  में  कतिपय  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिए
 लेंड  याड  ,  लंदन  भी  जांच  कर  रहा  है  ।

 जांच  के  स्काटलेंड  याड  द्वारा  निम्नलिखित  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 बताया  जाता  है  :--

 1.  श्री  बी०  क्रार०  भूतपू्ष  से  ट्रल  बेंक  आफ  लंदन  |

 2.  श्री  एन०  एम०  सहायक  सेंट्रल  बेंक  आफ  लंदन  ।

 इसके  अलावा  पंजाब  नेशनल  बेंक  ने  यह  बताया  है  कि  स्काट  लेंड  यार्ड  लग्दन  ने  उसकी

 लन्दन  क्षासत्रा  के  प्रबन्धक  को  गिरफ्तार  किया  भौर  उसके  खिलाफ  भन्दन  की  एक  अदालत  में

 कारंवाई  चल  रही  इसके  अतिरिक्त  उस  शाखा  का  एक  और  जिसने  बाद  में  त्याग

 पत्र  दे  दिया  भी  स्काट  लेंड  याडं  द्वारा  गिरफ्तारं  कर  लिया  गया  था  ओर  उसके  खिलाफ  लन्दन

 की  अदालत  में  कारंवाई  चल  रही  है  ।

 केंद्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  भी  श्री  राजेन्द्र  तह  सेठिया  द्वारा  सेंट्रल  बेंक  भाफ

 लन्दन  और  यूनियत  बेंक  आफ  लन्दन  के  साथ  किये  गये  कथित  छल  के  कुछ  खास-खास

 मामलों  में  भी  जांश्र  की  जा  रही

 केरल  में  थाढ़  मं  सष्ट  हुये  रबड़  बागातों  के  उत्पादों

 को  विद्वेष  सहायता

 2830,
 ४  कफ

 ०

 ष्ः  |
 :  क्या  बाणिण्य  संत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  में  हाल  की  बाढ़ों  में  रबड़  बागानों  का  बहुत  बड़ा  क्षेत्र  सच्ट

 हो  गया
 .  ;

 87
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 तो  कुल  अनुमानित  हानि  कितनी

 क्या  इन  रबड़  बागानों  को  ठीक  करने  के  लिए  रबड़  उत्पादकों  को  केंद्र  द्वारा  कोई  विशेष

 सहायता  दी  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?  »

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  और  केरल  में

 बाढ़  के  कारण  रबड़  बागानों  को  हुआ  नुकसान  अन्य  कृषि  फसलों  को  तुलना  में  कम  तथा  अकेला

 प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  नुकसान  केवल  50  लाख  रु०  से  70  लाख  रु०  के  बोच  हो
 सकता  है  ।

 ओर  इसलिए  किसी  विशेष  सहायता  दिये  जाने  का  बिचार  नहीं
 रबड़  बोड़  की  विद्यमान  योजनाओं  के  अन्तगंत  गुणावगुण  के  आधार  पर  प्रभावित  रबड़  उपजकर्ताओं
 को  सहायता

 दी  जाएंगी  ।

 ]

 बिहार  मे  बेकों  के  माध्यम  से  किसानों  को  पंप  सेट  इग्जिनों  की  सप्लाइ

 2831.  श्री  गंगा  रास  :  क्‍या  विस  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सच  है  कि  बिहार  में  बेकों  के  माध्यम  से  किसानों  को  पी०  एस०
 डो०  कमल  ओर  अतुल  दरक्ति  ब्राण्ड  के  पम्प  संट  इन्जिन  सप्लाई  किए  जा  रहे

 यदि  तो  उन  बेंकों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्होंने  इन  पम्प  संटों  इन्जिनों  के  खरीदने  पर

 घन  की  अदायगी  को  तथा  गत  तीन  वर्षों  फे  दोरान  की  गई  इन  अदायगियों  के  सम्बन्ध  में  अन्य

 ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  उन  पम्प  संटों  के  लिए  क्‍या  मूल्य  निर्धारित  किया  गया  था;ओऔर

 इन  पम्प  संटों  के  निर्माण  पर  कितनी  लागत  आई  है  और  ये  उपभोक्ताओं  को  किन

 मूल्यों  पर  सप्लाई  किए  गए

 वित्त  स  त्रालय  में  राज्य  संत्री  जनाव न
 :  से  एकत्र  की  जा

 रही  है  ओर  यथाउपलब्ध  सूचना  समा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 [  अनुवाद  ]

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  डइब्ल्यू०  बी०  ए०  बो०  ह्ोो०  लिमिट  कलकत्ता

 को  प्रतिष्ठापित  क्षमता  का  उपयोग

 2832.  डा०  बो०  व  कटे शा  :  क्या  पूति  और  वस्त्र  मम्ञ्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 भारी  घन  दिए  जाने  के  बावजद  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम

 ०
 बी०  ए०

 बो०  बो०  )  लिमिटेड  के  प्रबन्धक  गत  सात  महीनों  के  दोरान  इसकी  कुल  प्रतिष्ठान  क्षमता  का

 अधिकतम  उपयोग  नहीं  कर  पाए  हैं  ओर  इस  प्रकार  उत्पादन  ओर  बिक्री  को  नहीं  बढ़ा
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 यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या  हैं  अ  तथा  इसकी  प्रत्येक  यूनिट  में  स्थापित

 क्षमता  तथा  उक्त  अवधि  के  दोरान  उपयोग  की  गई  क्षमता  के  प्रतिक्षत  का  ब्यौरा  क्या

 मिलों  को  बार-बार  घटिया  किस्म  की  कपास  सप्लाई  की  गई  थी  जिसके
 स्वरूप  भी  भारी  घाटा  हुआ  ओर

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  लिमिटेड  की  सहायक  यूलिटों  के  बेहतर  कार्य  निष्पादन  के  लिए
 आगे  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पृति  और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शोखर  :  बिगत  7  महीनों
 के  दोरएन  एम०  टी०  सी०  ए०  बी०  ओ०  लि०  के  सम्बन्ध  में  समस्त  कृताई  तथा

 बुनाई  उपयोगिता  में  धीरे-धीरे  बद्धि  हुई  एन०  टी०  सी०  बी०  ए०  दी०-ओ०)का
 तुलनात्मक  कार्य  निष्पादन  निम्नोक्त  प्रकार  है  :--

 84  85
 तुलनात्मक  कार्य  निष्पादन  निम्नोक्त  तीन  जन  ाााा  स  कलससआसअसइस्तरसस  हा  अबकी  क

 कताई  उपयोगिता  ०५,  34.8%  35.5%

 बुनाई  उपयोगिता  ०५,  27.7%  37.7%
 उत्पादन  मूल्य  लाख  र०  322.42  लाख  रु०
 बिक्री  मूल्य  लाख  रु०

 लाख  रु० ----

 प्रत्येक  मामले  में  प्रतिष्ठापित  क्षमता  दर्शाने  बाला  एक  विवरण  सलग्न  है  ।

 जी  नहीं  |  एन०टी०सी०  से  उनके  अधीन  मिलों  को  घटिया

 किस्म  की  रुई  की  सप्लाई  संबंधी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 एन०टी०सी०  के  अधीन  मिलों  के  कार्य-लिष्पादन  में  सुधार  हेतु  किए  गए/किए  जा  रहे

 कुछ  उपाय  निम्नोक्त  प्रकार  हैं  पूरा

 (7)  विभिन्‍न  उपलब्ध  माध्यमों  से  रुई  को  समयबद्ध  वसूली  के  लिए  प्रबन्ध  किए  जा

 रहे  हैं  ।

 (३)  नकद  हानियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्यशोल  पूजी  की  प्रतिपूर्ति  की  गई

 की  विद्युत  शक्ति  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  अधिकांश  मिलों  में  दक  क्षमता

 की  व्यवस्था  कर  दी  गई

 परिणाम-अभिमुख  लाभों  के  लिए  सीमित  साधनों  का  सर्वोत्तम  उपयोग  करके  चुनिदा

 आधुनिकीक रण  कार्यक्रम  अपनाये  गये  हैं  ।

 (५)  सभी  स्तरों  पर  लागत  में  कमी  के  लिए  लागत  नियन्त्रण  पद्धतियां  आरम्म  की

 है  । ।

 गैर-प्रचासन  प्रशासनिक  ख्चों  में  कमी  करने  के  उ्दंए्य  से  प्रयास  किए  जा  रहे

 और

 के प्रबन्ध में कामणार-सहुभागिता योजना प्रोत्साहित की जा रही 89
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 आजा  व  ४०

 सिनेमेटोप्राफ  फिल्‍म  व्रिटਂ  पर  उत्पाद  शुल्क

 2833.  श्री  अमिताभ  बच्चन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  फिल्म  प्रिंट  ”  पर  उत्पाद  शुल्क  लगाते  की  अपनी  नीति
 के  फिल्म  उद्योग  पर  प्रतिकल  प्रभाव  की  दृष्टि  से  इसकी  पुनरीक्षा  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इस  मामले  में  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की  संभावना  ओर

 यदि  तो  इस  नीति  को  लागू  रखने  का  क्‍या  ओचित्य  है  ?

 वित्त  म  त्रालय  म॑  राज्य  संत्रो  जनादन  :  से  फीचर  फिल्मों  के

 भ्रिटों  पर  केंद्रीय  उत्पादन  शुल्क  विनिदिष्ट  दरों  पर  लगाया  जाता  है  ।  ये  दरें  अलग-अलग  होती  हैं
 जो  इस  बात  पर  निमंर  करती  हैं  कि  क्या  सारी-की-सारी  फिल्म  एण्ड  में  बनाई  गई

 अथवा  पुर्णतया  अथवा  आंशिक  रूप  से  रंगीन  है  और  क्‍या  फिल्मों  की  लम्बाई  4000  मीटर  से

 अधिक  है  अथवा  नहीं  अथवा  कया  फिल्म  की  निकासी  प्रथम  विमोचन  की  तारीख  के  ]2  महीनों  के

 भीतर  की  गई  है  अथवा  उसके  बाद  ।  वेश  में  खपत  अथवा  प्रदर्शन  के  लिए  निकासित  फीचर  फिल्मों

 के  प्रथम  12  प्रिंठों  पर  भी  केंद्रीय  उत्पादन  शुल्क  से  संपूर्ण  छूट  दी  गई  है  भौर  फरवर्ती  ्रिटों  पर
 उत्पादन  शुल्क  को  श्रेणीबद्ध  खण्ड  दरों  के  हिसाब  से  लगाया  जाता  है  |  सिनेमाटोग्राफ

 फिल्म  भ्ंटों  के  सिलसिले  में  केंद्रीय  उत्पादन  शल्क  के  मौजूदा  ढांचे  में  परिवर्तत  किए  जाने  का  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  पास  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 ]

 भारतोय  खान  ब्यूरो  द्वारा  खुरखरो-दादर
 में  किया  गया  निरोक्षण

 2834.  श्री  एम०  एल०  भिकरात  :  क्‍या  जान  और  कोयला  मन्‍त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 हु

 भारतीय  खान  ब्यूरो  द्वारा  1984-85  के  दौरान  भारत  अल्यूमी  नियम  खुरख
 दादर  में  कितनी  बार  निरीक्षण  किया

 ब्यूरो  द्वारा  बताई  गई  इस  कंपनी  की  की-गई  अनियमितताओं  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  ये  अनियमितताएं  वहां  वास्तव  में  हुई  हैं  भोर  यदि  तो  इस  बारे  के  क्‍या
 चारात्मक  कवम  उठाए  गए  ओर

 इस  कम्पनी  में  काय रत  स्थानीय  व्यक्तियों  की  श्रेणीवार  संब्या  श्लौर  उनका

 दात  कया  है  ?

 खान  झौर  कोयला  मंत्रों  बस त
 :  से  खुरखरो  दादर  क्षेत्र

 में  भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०  की  कोई  खान  नहीं  परन्तु  खुरखरी  दादर  के  पद्न्रम  में

 इसकी  दो  अर्थात्‌  (।  )  रक्तो  दादर  एवं  नान्‍हू  दादर  तथा  (2)  हजारी  इन  खानों

 का  भारतीय  खान  ब्यूरो  के  अधिकारियों  द्वारा  1984-85  में  दो  बार  निरीक्षण  किया  जा  चुका

 निरीक्षण  रिपोर्टों  के  खानों  को  वाधिक  विवरणी  ओर  त्रमासिक  विस्फोटक

 भ्रांकड़  प्रस्तुत  करने  से  संबंधित  नोटिस  के  बारे  में  का  उल्लघन  देखने  में  श्राया  था  ।
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 बालकों  के  कोरबा  का  रखाने  में  कार्यरत  मध्य  प्रदेश  के  स्थानीय  लोगों  की  संख्या

 5275  जो  कुल  संरुपा  का  73%  श्रेंणी-वार  ब्योरा  इस  प्रकार  है  :--
 :  171

 श्रेणी  ;  152

 :  2918

 श्रेणी-[५  >  2034

 ]

 खले  सामान्य  लाइसंस  के  अभ्तगंत  प्रतिबंधित  कीटनाशी  दवायें

 2835.  श्री  प्रमल  दल  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  1985  में  घोषित  अपनी  नई  निर्यात  और

 श्रायात  नीति  में  खले  सामान्य  लाइसेंस  बे  भ्न्तगंत  75  प्रतिबन्धित  कौटनाशी  दवाओं  को  ध्यापक

 अनुमति  प्रदान  की

 क्‍या  इनमें
 डो०  बो०  सी०  पी०  कलक्षियम  आसंनेट  अजिनोफोस  नेथाइल  और  2,4,5  टी  जंसी  प्राण-घातक
 कीटनाशक  दवाएं  सम्मिलित

 यदि  तो  देष्ा  में  ऐसी  प्राण-घातक  कीटनाशी  दवाओं  का  आयात  करने  और  उनका

 निर्माण  करने  के  क्या  कारण  हैं  जिन  पर  अन्य  देक्षों  में  प्रतिबंध  लगा  हुआ
 क्‍या  ऐसी  प्राणघातक  कीटनाकशी  दवाओ्ों  के  आयात  और  निर्माण  को  शीघ्र  ही  बंद

 करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  ओर  जी  नहीं  ।
 से  (=)  प्रइन  ही  नहीं  उठते  ।  ह

 राजस्थान  में  बरोजगार  युवकों  को  ऋण

 2836.  भ्री  राम  सिह  यादव  :  क्‍या  बित्त  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 शिक्षित  युवकों  के  लिए  स्वयं  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  3]  1985  तक
 लाभान्वित  होने  वाले  युबकों  की  कुल  संख्या  कया

 (@)  क्या  राजस्थान  राज्य  में  कथित  योजना  के  अधोन  31  मार्च  तक  जिला  उद्योग  केंद्रों

 द्वारा  बेरोजगार  युवकों  के  हजारों  ऋण  आवेदन  पत्रों  पर  कार्यबाही  की  गयी  थी  परन्तु  राज्य

 कार  को  मिली  निधो  कम  होने  के  कारण  आवेदकों  को  ऋण  नहीं  मिल  ओर

 किस  तारीख  तक  इन  आवेदकों  को  ऋण  मिल  जाएगा  ?

 वित्त  मत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  जनादन  पुजारी  )  :  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को

 स्वरोजगार  योजना  के  बेकों  ने  1983-84  में  2.42  लाख  हिताधिकारियों  को  401,54

 करोड़  रुपए  की  राशि  के  ऋण  मंजूर  किए  थे  ।  उपलब्ध  प्रगति  रिपोर्टों  के  अनुसार  बंकों  ने

 1984-85  के  दोरान  2.26  लाख  हिताधिकारियों  को  369.71]  करोड़  रुपये  को  राशि  के  ऋण  मंजुर
 किए  ।  इस  संबंध  में  पूरी  सुचता  मिलनी  बाकी
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 और  वर्ष  के  लिए  राजस्थान  राज्य  के  वास्ते  निर्धारित  10,000
 के  लक्ष्य  के  मुकाबले  वाणिज्यिक  बेंकों  ने  15054  मामलों  में  ऋण  मंजूर  किए  और  वर्ष  1984-85
 के  लिए  निर्धारित  15,000  के  लक्ष्य  के  मुकाबले  बेंकों  ने  15,382  मामले  मंजूर  किए  |  योजना  की

 परिचालन  अवधि  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  अंत  तक  बढ़ा  दी  गयी  है  ।

 [  हिम्दी  ]

 बजट

 2837.  भरी  बापूलाल  मालवीय  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  क्‍या

 कारपंचवर्षीय  बजट  बनाने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 बिस  सम्त्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  नहीं  ।

 भारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  द्वारा  अस्थोकृत
 स्‍लोपर  बास  का  आवंटन

 2839.  श्री  महेंद्र  सह  :  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  के  दोरान  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण
 लिमिटेड  की  भिलाई  और  इन्दोर  मध्य  प्रदेश  श्थित  बिक्री  छाखाओं  को  अस्वीकृत  स्लीपर  बासं  की
 बर्ष  वार  कुल  कितनी  मात्रा  आवंटित  की

 उपरोक्त  अवधि  के  दोरान  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  की  मिलाई  और
 इन्दौर  क्षालाओं  हारा  जिन  उद्योगों  को  अस्वीकृत  बासंਂ  का  आवंटन  किया  उनके  नाम

 क्‍या
 प्रत्येक  उद्योग  को  आवंटित  किए  गए  अस्वीकृत  बाਂ  की  मात्रा  का  ब्योरा

 क्‍या

 कया  भारतीय  इस्पात  प्रधिकरण  लिमिटेड  लघु  उद्योगों  तथा  कृषि  ओजार  बनाने  बाली

 लधू  एककों  को  कच्चा  माल  आवंटित  करने  के  मामले  में  तरजीह  देता  और
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  संत्रो  के०  नटबर  :  (१)  पिछले  तीन  वर्ष  के  दोराग
 के  भिलाई  तथा  इन्दौर  स्थित  बिक्री  शाखाओं  में  अस्वीकृत  सलीपर  बास॑  की  प्राप्ति

 लिखित  है  :---

 टनों
 इएननरररराााााााण॥७८८८#ए्रनशणननभभााा  +  न

 वर्ष  भिला  ई  इन्दौर

 1982-83  शुन्य  113

 1983-84  3-84  886  53

 रपजसफनननककइइ  इस  ता  ना

 ओर  वर्ष  1982-83,  1983-84  तथा  वर्ष  1984-85  के  आरंम  में
 शास्राओं  हारा

 प्रक्षेपित  मांग  के  अनुसार  उन्हें  पूरी  मात्रा  में  माल  का  प्र  षण  किया  जा  सका  |  क्योकि  माल  की

 उपलब्धता  की  थ्थिति  बेहतर  परन्तु  वर्ष  1984-85  के  मध्य  से  क्षाख्ाओं  को  माल  का  प्रेषण

 सामस्यतः  पिछले  तीन  बर्ष  के  दोराग  उनके  द्वारा  की  गई  अधिकतम  खरीद  तथा  माल  की
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 पात  में  उपलब्धि  सुनिश्तितत  होने  पर  किया  जा  रहा  की  वितरण  प्रणाली  के  अनुसार
 फोजिंग  इकाइयों  तथा  कृषि  औजार  निर्माताओं  को  अस्वीकृषत  स्‍लीपर  बासं वर्ष  1981-82,

 1982-83  तथा  198  1-84  के  दौरान  उनके  द्वारा  से  की  गई  अधिकतम  खरीद  तथा  माल  की

 यथानुपात  उपलब्धि  के  आधार  पर  दिए  गए  थे  ।

 उन  ग्राहकों  के  नाम  बताना  वाणिज्यिक  हित  में  नहीं  होगा  जिन्हें  माल  का  आवंष्टन  किया
 गया  है  ।

 ॥

 और  वर्तमान  वितरण  प्रणाली  के  अनुसार  फोजिंग  इकाइयों  और
 कृषि  ओजार  निर्माताओं  को  अस्वीक्षत  सस्‍लीपर  बासं  ब्ष  1981-82,  1982-83  तथा  1983-84  के
 दो  नकी  अधिकतम  खरीद  तथा  माल  की  यथानुपात  उपलब्धि  के  आधार  पर  दिए  गए  थे  ।

 |  अनुवाद

 प्राकृतिक  रबड़  का  आयाय  झोर  जारो  को  गई  सात्रा

 2840.  श्री  पी०  ए०  एंटनी  :  क्या  वाणिज्य  संत्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  31  जुलाई  तक  रबड़  की  कुल  कितनी  मात्रा  का  आयात  किया  गया  और
 उसकी  कितनी  मात्रा  उपयोग  करने  वाले  के  लिए  जारी  की  और

 इस  वर्ष  3]  जुलाई  के  बाद  आयातित  रबड़  की  कितनी  मात्रा  जारी  की  जानी  है  ?

 वाणिज्य  म  ब्रालय  में  राज्य  स  त्रो  पी०  ए०  और  1.6.1985
 को  आयातित  प्राकृतिक  रबड़  का  प्रयोग  योग्य  प्रारंभिक  स्टाक  850  मे०  टन

 1985  की  अवधि  के  लिए  20,000  मे०  टन  और  आयात  की  पात्रता  में  से  राज्य  व्यापार  निगम  ने

 31.7.1985  तक  13,500  मे०  टन  की  मात्रा  वास्तव  में  आयात  बी  6,500  मे०  टन  की

 ओर  मात्रा  जो  खराब  मौसम  के  कारण  ओने  में  विलंब  हो  गया  किसी  भी  समय  पहुंच

 सकती

 91.7.1985  तक  वास्तविक  प्रयोक्‍क्ताओं  को  आयातित  श्यड़  की  20,600  मे०  टन  मात्रा  का

 श्लावंटन  किया  गया  ओर  उठान  कार्य  1985  के  दोरान  पूरा  हो  जाने  की  आशा

 उड़ोसा  के  किसानों  को  कृषि  आदानों  की  खरीद  के  लिये  राष्ट्रीयकत
 बकों  से  ऋण

 2841.  भ्रो  अनावि  चरण  वास  :  कया  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  उड़ीसा  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  किसानों  को  कृषि  पश्चुओं

 की  खरीद  के  लिए  और  दिक्षित  लोगों  को  अपने  निजी  व्यवसाय/दुक।ने  श्ोलने  के  लिए  ऋण  देने

 हैतु  लागू  को  जा  रही  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों
 के  दौरान  इस

 प्रकार  की  प्रत्येक  श्रेणी  के  ऐसे  मामलों  का  ब्योरा  क्या  और

 परिवहन  के  लिए  वाहनों  की  खरीद  की  सहायता  करने  हेतु  निधि  को  बढ़ाने  के  लिए

 क्या  कार्यबाही  की  गयी  है  ?

 बितत  मंत्रालय  म  राज्य  मग्त्रो  जनादंस  :  गरीब  किसानों  ओर  शिक्षित

 बेरोजगारों  यवकों  को  ऋण  देने  की  दो  महत्थपूर्ण  योजनाएं  हैं  भर्थात्‌  समन्वित  ग्रामीण  विकास

 क्रम  और  शिक्षित  बे  रोजगार॒युवकों  को  स्वरोजगार  देने  की  योजना  ।  सम्वित  ग्रामीण  विकास
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 क्राय॑क्रंस  के  अंतर्गत  गत  3  वर्षों  में  उड़ीसा  में  सहायता  प्राप्त  लाभाधियों  की  कुल  संक्ष्या  नीचे  दी

 गई  है  :
 ्ाााा  -  नीापपपजपपपपप/प5५/75555+++  नः  प्पयिायययययया

 वर्ष  सहायता  प्राप्त  लाभार्थियों  की  सखूया
 नਂ  हाााा्ए््एएरण्णणणणणणणणाा  नी  किनना-कतन  ना

 इस योजना के अंतगेंत मंजूर किए गए मामलों को  252453
 ब्यौरा

 5

 दिक्षिक  बे  रोजगा रों  को  स्वरोजगार  देने  योजना  ]98384  में  दारू  की  गई  थी  ।  उड़ीसा
 राज्य  में  इस  योजना  के  अंतगेंत  मंजूर  किए  गए  मामलों  को  सख्या  का  ब्यौरा  नीचें  दिया  गया

 वर्ष  हु  मंजर किए  गए मामलों की  संख्या

 6823
 प्राप्त

 बेकों  से  अपने  बकाया  अग्निमों  का  40  प्रतिशत  भाग  प्राथामकता  प्राप्त  क्षेत्रों  को  देने
 के  लिए  कहा  गया  परिवहन  गाड़ियों  के  लिए  दिए  जाने  वाले  ऋण  इस  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों

 के  थंतगंत  आते  हैं  बशर्तों  कि ऋणकर्ता  के  पास  वाहनों  की  कुल  संरुया  6  से  अधिक  न  हो  ।

 हयकरधा  ओर  हस्तशिल्प  वस्तुओं  का  निर्यात  व्यापार

 2842.  श्री  एन०  टोम्बी  सिह  :  क्‍या  पूति  झौर  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वित्तीय  वर्षों  के  दोरान  हथक  रघा  ओर  झिल्प  उत्पादों  का  कितना

 क्‍या  सरकार  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अर्जंग  करने  द्ेतु  इन  वस्तुओं  की  निर्यात  स्थिति  की

 पुनरीक्षा  करने  पर  विचार  कर  रही  ओर ह
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पूति  झौर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  गत  दो  वित्तीय
 वर्षों  के  दोरान  हथकरघा  तथा  हस्तछशिल्प  उत्पादों  के  निर्यातों  का  मृल्य  नीचे  दिये  अनुसार  था  :---..

 में  ई॒

 ः
 हथकर  घा  हस्तशिह्प

 पु

 द्वारा  ज्+्+प<ः
 3-84  द्वारा कलेक्शन एजेंटों को 3३ प्रतिशत  345-82

 348.86  397.37
 ि

 :  हथकरधा  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  तथा  विकास  आयुक्त
 भौर  हथक  रघा  तथा  हस्तशिल्प  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  की

 द्ष्टि  परे  सरकार

 द्वारा  समय-समय  पर  इनके  निर्यात  निष्पादन  की  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 बेक  के  कलेक्शन  एजेंटों  को  कमीशन  का  भुगताम
 2843.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  कया  वित्त  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सभी  बेंकों  द्वारा  कलेक्शन  एजेंटों  को  3३  प्रतिशत  कमीशन  दिया  जा  रहा
 )  कया  यह  सच  है  कि  आंध्र  बेंक  अपने  कलेक्दान  एजेंटों  को  केवल  3  प्रतिशत  कमीशन
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 यदि  तो  आंध्र  बेंक  तथा  अन्य  बेंकों  में  ऐसे  भेदभाव  के  क्या  कारण  भौर

 हस  असमानता  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ताकि  भ्रांभ्र

 बेंक  के  कलेक्दान  एजेंटों  को  3]  प्रतिशत  कमीशन  मिल  सके  ?

 बिशत  संज्ञालय  में  राज्य  सत्री  जनादत  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  ओर  यथा  उपलब्ध  सुचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 चोरी  किये  गये  ध्रस्थि-प  जरों  को  ब्रिक्रो

 2844.  -  भरी  के०  प्रधानी  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पचास  से  अधिक  देशों  में  फले  अस्थि-पंजरों  के  बाजारों  की

 बढ़ती  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  देश  में  उड़ीसा  ओर  अन्य  भागों  से  मृतकों  के  ९
 कत्ता  लाए  जाते

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विरोधों  के  बावजूद  चोरी  करके  लाए  गए  अस्थि-पंजरों  को
 विदेशों  को  बेचने  का  यह  व्यापार  फला  फूला  है  जिसके  कारण  कलकत्ता  में  हड्डियों  के  ब्यापारियों

 ओर  गुप्त  रूप  से  धंधा  करने  वाले  ऐसे  व्यक्तियों  का  व्यापक  जाल  फंल  गया  है  जो  म॒तकों  के  ाव  से

 पैसा  कमाने  के  इस  घृणित  काय॑  में  संलग्त  और

 इस  कार  को  रोकने  के  लिए  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  सें  राज्य  सन्त्रो  पी०  ए०  कोई  विशिष्ट  उदाहरण
 जानकारी  में  नहीं  आये  हैं  ।

 और  पतन  लाहइसेंधिंग  प्राधिकारियों  द्वारा  मानव  अस्थि-पंजरों  तथा  उनके  हिस्सों
 के  निर्यात  की  अनुमती  ऐसे  प्रमाणपत्रों  के  प्रस्तुत  करने  पर  दी  जाती  है  (i)  अषिप्राप्ति  के
 स्रोत  के  संबंध  में  ऐसे  पुलिस  प्राधिकारियों  से  जो  संबधित  थाने  के  काय॑  प्रभारी  की  हैसियत  से  कम
 न  प्राप्त  किया  गया  हो  ओर  जिसमें  बजन  तथा  सख्या  के  आधार  पर  मात्रा  भी  दी  जानी  चाहिए
 और  (ii)  विदेशी  क्रेता  से  इस  आशय  का  प्रमाणपत्र  कि  मानव  अस्थि-पजरों  को  आवश्यकता  केवल
 जीव-विज्ञान  संबंधी  तथा  चिकित्सीय  उद्देश्य  के  लिये  संबंधित  राज्य  सरकारों  से  पहले  ही  यह
 सुनिष्िचित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  कि  इस  संबंध  में  कोई  कदाचार  न  हों  ।

 सातवीं  पंचर्षोष  योजना  के  दोरान  परियोजनाओं  के  लिये  विश्व  बेंक  की  सहायता
 2845.  प्रो  नारायण  चखस्त्र  पराशर  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  चलाए  जाने  के
 लिए  कुछ  परियोजनाओं  का  चयन  गया

 यदि  तो  उनके  नाम  कया  हैं  ओर  ऐसी  परियोजनाओं  का  राज्य-वार  संक्षिप्त
 विवरण  क्या

 कया  सातवीं  योजना  के  दोरान  इस  प्रकार  की  सहायता  से  शुरू  की  गयी  परियोजनाएं
 इस  बीच  पूरी  हो  गयी

 हु

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 )  उन  परियोजनाओं  के  पूरे  होने  की  संभावित  तिथियां  क्‍या  हैं  जो  अभी  तक  पूरी  नहीं
 हुई  हैं  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनारंन  :  ओर  विश्व  बेंक  सहायता
 कुछ  विदिष्ट  परियोजनाओं  के  लिये  प्राप्त  को  जाती  है  जिसके  संबंध  में  समय-समय  पर  बातचीत

 फ़ ्ू  .
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 होती  रहती  है  ।  विश्व  बंक  से  सहायता  के  लिए  प्रत्येक  वर्ष  परियोजनाओं  की  एक  श्वूखला  तंयार
 की  जाती  उन  परियोजनाओं  की  सही  संश्या  जिनके  लिए  सहायता  प्राप्त  की  जा  सकती  तथा

 ऐसी  सहायता  की  बेंक  समूह  के  पास  घनराशियों  की  उपलब्धता  एवं  परियोजनाओं  की  तेयारी
 ओर  संसाधन  की  स्थिति  पर  निर्भर  करती  है  ।

 से  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  चल  रही  परियोजानाओं  को  द्शनि  वाला  एक
 विवरण  सभापटल  पर  रखा  है  और  इसमें  वे  तारोखें  भी  दी  गई  हैं  जब  इन  परियोजनाओं  के  पूरा
 हो  जाने  की  संभावना  मं  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  1377/85]

 विदेशी  दूतावासों  को  प्राप्त  होने  वाले  पासेलों  को  सोमा  शुल्क  जांच

 2846,  श्री  संफुहीन  भोषरो  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सीमा-शुल्क  विभाग  भारत  में  हवाई  अड्डों  और  बन्दरगाहों  पर  विदेशी  मिक्षनों
 को  प्राप्त  होने  वाले  पासंलों  की  जांच  करता  है  अथवा  उन  पर  नजर  रखता  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जनादन  :  हां  ।  भारत  में
 स्थित  विभिन्‍न  उच्च  आयोगों  भौर  वाणिज्य  दूतावासों  द्वारा  प्राप्त  होने  वाली  क्षेपों  और
 पासंलों  की  जिसमें  शुल्क्य  माल  भी  शामिल  उनके  पहचान  परेषितों  के
 भ्रादि  के  संदर्भ  में  हृवाई  अड्डों  ओर  पत्तनों  पर  तेनात  सीमाशुल्क  अधिकारियों  द्वारा  की  जांती  है  ।

 सीमाशुल्क  अधिकारियों  दा  रा  इस  माल  की  निकासी  को  अनुमति  विदेश  मंत्रालयु  द्वारा  जारी  किए
 जाने  वाले  छुट-प्रमाण  पत्रों  के  आघार  पर  दी  जाती  राजनयिक  डाक  थेलों  के  संबंध
 में  केवल  सीलों  की  जांच  की  जाती  है  |  जिन  मामलों  में  पंकेटों  में  निषिद्ध  माल  के  होने  की  संभावना
 पक्की  होती  ऐसे  सीमा-शल्क  अधिकारियों  द्वारा  जांच  के  लिए  उन  सेपों  को  रोक
 लिया  जाता  है  ओर  बिदेश  मंत्रालय  के  साथ  परामर्श  करके  समुचित  कायवाही  की  जाती

 पति  ओर  निपटान  महानिवेशालय  द्वारा  नावों/पोतों  के  निर्माण  के  लिये  क्‍श्रार  देना

 2847.  श्री  मनो  रंजन  भक्त  :  क्‍या  पति  ओर  अस्त्र  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  अंडमान  और  निकोबार  प्रशासन  की  ओर  से

 नावों/पोतों  के  निर्माण  के  लिये  दिए  गये  कितने  आड्डर  अ्रभी  भी  लंबित  पड़  हैं  तथा  ये  आर्डर  किस
 तारीख  को  दिए  किस  पार्टी  को  दिए  कितने  पोतों  के  निर्माण  के  लिये  दिए  उनकी
 डिलीवरी  की  तारीख  क्या  ऐसे  प्रत्येक  मामले  में  कितना  भुगतान  किया  गया  भोर  वर्तमान
 स्थिति  कया

 कया  निर्माण  ठेकों  को  अन्तिम  रूप  देने  में  अनावश्यक  बिलम्ब  होने  के  लिए  पूर्ति  भर
 निपटान  महानिकेशालय  जिम्मेदार  है  और  विलंब  होने  के  परिणाम-स्वरूप  लागत  में  वद्धि  हो  गई  है
 ओर  द्वीप  समूह  में  कार्य  का  नुकसान  हो  रहा  और

 )  यदि  तो  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  द्वारा  क्या  उपाय  किए
 जा  रहे  हैं  !

 पूति  ओर  बस्त्र  मं  त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  चणा  होलर  :  जानकारी  संलम्त
 विव रण  में  दी  गई  है  ।

 और  पूर्ति  और
 निपटान  बिलंब  के  लिए  जिम्मेवार  नहीं  हैं  ।

 विलम्ब  पूर्तिकर्ताओं  द्वारा  ठेकों  के  निष्पादन  में  चालू  ठेकों  के  बारे  में  नौबहन  और  परिवहन
 मंत्रालय  के  परामर्श  से  समय-समय  पर  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  ।

 99
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 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  करुणा  माल  शझाबवटन  नीति  का

 2848.  श्री  आर०  एम्ृ०  भोय  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  ५  हाल  ही  में  निर्यात-प्रधान  इस
 उद्योग  के  लिये  कच्चे  माल  के  आबंटन  की  अपनी  नीति  का  छोटे  एककों  के  लाभार्थ  पनरीक्षण  करने

 का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  पुनरीक्षण  नीति  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मं  त्रालय  सें  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  ओर  सामान
 उद्योग  को  कच्चा  माल  वितरित  करने  के  संबंध  में  एस०  टी०  सी०  ने  सरकार  को  एक  प्रस्ताव  भेजा

 इस  प्रस्ताव  में  कारोबार  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लघु  एककों  के  लिए  बेहतर  आबंटन  एवं
 कच्चा  माल  देने  के  लिए  उत्पादक  एककों  के  वर्गीकरण  पर  विचार  किया  गया

 विदेशों  के  साथ  सहयोग  स  बन्धी  सम  भोते
 2849.  श्री  जगस्नाथ  फ्टनायक  :  क्‍या  वाणिक््य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  छः

 महीनों  के  दोरान  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  विदेशों  के साथ  सहयोग  सम्बन्धी  किस  प्रकार  के  समझोते
 किये  गये  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  गत  महीनों  के  दोरान
 वाणिज्य  मन्त्रालय  *  किसी  भी  बाहर  के  देश  के  साथ  कोई  व्यापार  सहयोग  करार  नहीं  किया  है  ।

 खान  विभाग  में  नीति  ओर  सा्ग  निवेश  निर्धारण  हेतु  स्थाई  बल

 2850.  भरी  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  खान  विभाग  में  नीति  और  मार्गनिदेश  निर्धारित  करने

 ओर  भ्रन्य  सम्बद्ध  विषयों  पर  विचार  करने  हेतु  एक  स्थायी  दल  गठित  किया  और

 यदि  तो  उसका  कोसे  क्या  है  ओर  उसका  गठन  किस  प्रकार  किया  गया  है  हथा

 उसके  निर्वेश-पद  क्‍या  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यक्रम  तेयार  किया  गया  है  ?

 खान  झह्लौर  कोयला  मस्त्री  बसंत  साठे  )
 :  खान  विभाग  के  अधोन

 कारी  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  उपक्रमों  द्वारा  बांछित  पू  जीगत  सामान  भर  उपकरण  के  देशीकरण  के  संबंध

 में  ख्वान  विभाग  में  एक  स्थायी  दल  का  गठन  किया  गया

 इसके  गठन  तथा  विचारायं  विषयों  सहित  विस्तत  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया

 गया

 विवरण

 पु  जीगत  सामान  के  देशीक रण  के  संबंध  में  खान  विभाग  में  गढित  स्थायी  दल

 गठन
 खान  विभाग

 जीगत  अपर  खान  विभाग

 (1)  मेकॉन  लिमिटेड
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 (iv)  हैबी  इन्जीनियरिग  कार्पोरेशन  लि०

 (५)  फेक्ट  इन्जीनिय  रिंग  एण्ड  डिजाइन  आगगेनाइजेशन  —  सदस्य

 (vi)  भारत  हैवी  प्लेट्स  एण्ड  वंसल्स  लि०  --  सदस्य
 भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लि०  +-  सदस्य
 माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कार्पोरेशन  लि०

 (ix)  दन्‍्जीनियसं  इंडिया  लि०

 (५)  भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०  दस्य

 (xi)  नेशनल  एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०  सदस्य

 (xii)  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  _.  सदस्प

 (xiii)  हिन्दुस्तान  जिक  लि०  --  सेंदस्य

 (xiv)  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  *

 (5४५)  खनिज  गवेषण  निगम  लि०

 (xvi)  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  का  प्रतिनिधि  --  सदस्य

 )  योजना  आयोग  का  एक  प्रतिनिधि

 सलाहकार  ओर  खान  विभाग  योजक

 यह  दल  आवश्यकतानुसार  किसी  अन्य  सदस्य  को  सहयोजित  कर  सकता  है  ।

 विश्वारा्य  विषय

 (i)  अलोह  घातुओं  की  अलोह  धातुओं  के  प्रद्रावण  तथा  छोधन

 तथा  परवर्ती  उत्पादों  तथा  उपोत्पादों  हेषु  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  वांछित  पू  जीगत
 सामाम  की  जरूरतों  का  आकलन  करना  ।  इस  आकलन  में  न  केवल  मौजूदा
 जनाओं  की  प्रतिस्थापन  आवश्यकतायें  एवं  स्वीकृत  परियोजनाओं  के  लिए

 पु  जीगत  सामान  ही  शामिल  अपितु  उन  परियोजनाओं  की  आवद्यकतायें  भी
 शामिल  जो  योजना  तथा  बाद  की  योजनाओं  में  शुरू  की  जायेगी  ।  प्‌  जीगत
 सामान  प्रतिस्थापन/नवोक रण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  खरीदे  जाने  वाले  उपकरणों  और
 उनकी  क्षमता  का  ऐसा  आकलन  करते  उनकी  भावी  खरीद  को  ध्यान  में  रखा
 जायेगा  ।

 (ii)  उपकरणों  की  व्यापक  विधिष्टियों  की  सिफारिश  जो  प्रयोक्‍ताओं  तथा
 ताबों  की  अपेक्षाओं  के  अनुकूल  हो  ।

 (iii)  मूल्य  अधिमान  नीति  लागू  करता  तथा  उपकरणों  एवं  कलपुर्जों  के  बारे  में  सुपुदंगी
 कार्य  क्रम  निर्धारित  करता  ।

 (iv)  कोई  भन्य  संबंधित  मामले  ।

 विष्विष्ट  का  रंवाई  हेतु  कार्य क्रम  तय  करने  के  लिए  स्थायी  दल  की  समय-समय  पर
 बेठक

 ह

 कर  भ्रपव चन  के  सम्बस्ध  सें  लखतऊ  के  भ्रभिवक्ताओं  के

 विरुद्ध  शिकायतें

 2851.  भरी  बी०  झोतिवास  प्रसाद  :  क्या  विस्त  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  सलनऊ  के  वकालत  कर  रहे  अधिवक्ताओं  के  विरुद्ध  कर  अपवंचन  की

 यतों  की  जाँच  अभी  तक  पूरी  नहीं  हुई

 103
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 जज  —  जप  लज्

 क्‍या  ये  शिकायतें  एक  वर्ष  से अधिक  समय  पहले  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  भौर  जांच  कार्य  को  तेज  करने  के  लिए  क्‍या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  और
 ॥

 यदि  जांच  पूरी  हो  गई  तो  कितने  अधिवक्ता  आ्राय  विवरणी  के  मामले  में  दोषी
 पाये  गये  हैं  ओर  उन्होंने  कितनी  धनराशि  के  कर  का  अपवंचन  किया  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  से  कर-अपवंचन  को
 छिकायत  की  जो  कि  केवल  एक  अधिवक्ता  के  खिलाफ  पूरी  हो  गई  प्राधिकारियों  को

 निदेश  दिये  गये  हैं  कि  व ेउचित  जांच-पड़ताल  के  बाद  धारा  143  (3)  के  अन्तगंत  कर-निर्धारण

 पूरा  करें  ।

 सरकार  से  झायकर  भोर  उत्पादन  शुल्क  में  अधिक

 हिस्से  के  लिये  अनुरोध

 2852.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
 क्‍या  तमिलनाडु  सरकार  ने  गाडगिल  फामू ले  का  पुनरीक्षण  करने  के  साथ-साथ

 कर  भोर  उत्पादन  शुल्क  में  अधिक  हिस्से  के  लिए  मांग  की

 यदि  तो  सरकार  से  उक्त  मांग  कब  की
 सरकार  की  उक्त  मांग  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 किन-किन  अन्य  राज्यों  न ेअधिक  हिस्से  और  फामूले  के  पुतरीक्षण  की  माँग  को

 भोर

 इस  प्रकार  की  मांगों  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  का  अ्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादत  :  ओर  तमिलनाडु  सरकार

 ने  भारत  सरकार  से  आयकर  ओर  उत्पादन  शुल्क  में  ओर  अधिक  हिस्से  के  लिए  अनुरोध  नहीं  किया

 लेकित  भ्रक्तूब  1984  में  उम्होंने  संशो घित  गाडगिल  फामू'ले  के  पुनरीक्षण  के  लिए  अनुरोध
 किया  है  ।

 केन्द्रीय  सहायता  के  वर्तमान  फाम ूले  के  पुषरीक्षण  पर  कोई  भी  दृष्टिकोण  केवल

 राष्ट्रीय  बिकास  परिषद  हारा  ही  अपनाया  जा  सकता  है  ।

 राजस्थान  ओर  उत्तर  प्रदेश  ने  संशोधित  गाडगिल  फामू  ले
 के  पुनरीक्षण  के  लिए  अनुरोध  किया  किसी  भी  राज्य  सरकार  ने  आयकर  ओर  उत्पादन  शुल्क
 में  और  अधिक  हिस्से  की  मांग  नहीं  की  है  ।

 केन्द्रीय  सहायता  के  वतंमान  फाम ूले  के  पुनरीक्षण  पर  कोई  भो  दृष्टिकोण  केवल

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  ही  अपनाया  जा  सकता  है  ।

 आयकर  ध्रपीलोय  न्यायाधिकरण  द्वारा  निर्णोत  अपील  सामले

 2853.  भी  मूल  चन्द  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  झी  कृपा  करेंगे  कि  :  3]

 1983,  1984  और  1985  को  समाप्त  हुए  वर्षों  के  दोरान  श्रायकर  शअपीलीय  न्यायाधिकरण  द्वारा

 कितनी  प्रतिशत  बिभागीय  अपीलों  पर  सरकार  के  पक्ष  में  निर्णय  दिया  गया  ओर  कितनी  प्रतिशत

 निर्धारिती  अपीलों  पर  न्‍्यायाधिकरण  द्वारा  निर्धारितियों  के  पक्ष  में  निर्णय  दिया  गया  ओर  दोनों

 प्रतिक्षतताओं  के  बीच  यदि  कोई  अन्तर  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ६104
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 कराना»  नाना

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  आयकर  अपील  अधिकरण  विधि

 और  न्याय  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  इस  प्रश्न  के  उत्तर  के  लिए  आवश्यक  सूचना
 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  से  मांगी  गई  है  जिसे  मिलते  ही  सदन-पटल  पर  रख  दिया

 गर  सरकारो  क्षेत्र  द्वारा  खनन

 2854.  भरी  के०  प्रधानी  :  क्‍या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 )  क्या  सरकार  देश  में  खनिज  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  गे  र-स रकारी  क्षेत्रों  द्वारा

 खनिजों  का  दोहन  करने  हेतु  कुछ  खनन  क्षेत्रों  को  अनारक्षित  करने  पर  सिद्धांत  रूप  में  सहमत  हो
 गई

 यदि  तो  उड़ीसा  में  विशेष  खनक  ओर  खनन  क्षेत्र  कौन-कौन  से  हैं  जिन्हें
 सरकारी  क्षेत्रों  के  लिए  खोलने  का  प्रस्ताव  और

 इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरक।र  ओर  राज्य  सरकार  को  रायल्टी  के  भुगतान  की  दधर्ते

 क्‍या  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  सें  कोयला  सनन्‍्त्री  वसंत  :  कुछ  खनन  क्षेत्रों  को

 आरक्षण-मुक्त  करने  का  सवाल  इस  आह्य  हेतु  सरकार  द्वारा  गठित  समिति  को  सॉंप  दिया  गया

 यह  समिति  उन  खनिज  धारोी  क्षेत्रों  को  आरक्षण-मुक्त  करने  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  विचार
 जो  इस  समय  सरकारी  उपक्रमों  के  लिए  आरक्षित  हैं  ।

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  खोले  जाने  वाले  क्षेत्रों  के  बारे  जानकारी  समिति  की
 रिपोर्ट  मिलने  के  बाद  ही  सुलभ  होगी  ।

 रायल्टी  भुगतान  को  धार्ते  खनिज  रियायत  1960  द्वारा  क्याप्तित  हैं  ओर  वे
 किसी  क्षेत्र  के  खोले  जाने  पर  निर्मर  नहीं  हैं  ।

 देश  में  ओद्योगिक  रुग्णता  में  वृद्धि

 2855.  श्री  के०  प्रधामी  :  क्या  विस  भम्तज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बेंक  का  विचार  देक्ष  में  बढ़ती  औद्योगिक  रुग्णता  को  रोकते  के

 लिए  कुछ  कदम  उठाने  का
 यदि  तो  भारतीय  रिजवं  बेंक  का  विचार  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का

 भौर

 भारतीय  रिजवं  बेक  ने  औद्योगिक  रुग्णता  को  रोकने  में  सहायता  के  लिए  विभिन्‍न
 बेंकों  को  क्‍या  मार्गनिदेश  दिए  हैं  तथा  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  भारतीय  रिजवं  देंक
 ने  वाणिज्य  बेंकों  को  समय-समय  पर  भौद्योगिक  एककों  में  रुणता  का  जल्दी  पता  लगाने  के  लिए
 निगरानी  तम्त्र  को  मजबूत  रुग्णता  के  संकेतों  वाले  एकक़्ों  की  अर्थक्षमता  का  निर्धारण  करने
 श्रोर  अर्थक्षम  रुणण  एककों  का  पुनरुद्धार  करने  के  सम्बन्ध  में  अनुदेश/मार्गंदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए
 हैं  ।  इन  पुनझुद्धार  कार्य  क्रमों  में  आवश्यकता  पर  आध!रित  काय॑बालन  पू'जी  सुविधाएं  दिए  जामे

 के  अलाबा  अतिदेय  व्याज  के  ब्याज  दर  में  कम  बकाया  वेय  राष्िियों

 के  शोधन  का  पुननिर्धारण  आदि  ज़ेसे  कई  रियायतें/राहतें  हो  सकती  लघु  और  मध्यम  एककों  के
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 सम्बन्ध  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  समन्वित  ढंग  से  सहायता  दिए
 जाने  के  लिए  सावधि

 दात्री  राज्य  सरकारों  आदि  के  प्रतिनिधियों  की  एक  राज्य  स्तर  प्मन्वय  समिति  का

 गठन  किया  है  ।

 ताप  बिद्यू त  रेलवे  ओर  अम्य  मुख्य  उद्योगों  को  कोयले  की  पति

 2856.  श्री  ई०  अम्यापु  रेड्डी  :  क्‍या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  ताप  विद्यत  रेलवे  और  अन्य  प्रमख्र  उद्योगों  को  कोयले  की

 मित  और  बिन  बाघा  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  दृष्टिकोण  से  कोयला  खनन  का  आधुनिकीकरण
 करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  अध्ययन  किया  गया  है  कि
 कोयला  खनन  में

 आधुनिक  तकनीक  का  प्रयोग  करने  से  खनन  की  लागत  में  किस  सीमा  तक  कमी  की  जा  सकेगी  ;
 भोर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  दिद्ा  में  कया  कदम  उठाए  हैं  ?

 खान  और  कोयला  मन्त्री  बसंत  :  (१)  जो  हाँ  ।  कोयले  के  उत्पादन

 में  वद्धि  की
 योजना  इस्पात  बिजली  रेलवे  उर्वरक  और  अन्य  उपमोक्‍ता  उद्योगों  की  मांग  को

 पूरा  करने  की
 द्ष्टि

 से  बनाई  गई  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  (1985-90)  की  अवधि

 में  कोयले  का  उत्पादन  1984-85  के  147.43  मिलियन  टन  से  बढ़ाकर  1989-90  तक  216  मिलियन
 टन  करने  का  विचार  है  ।  कोयले  के  उत्पादन  में  हतनी  वद्धि  करने  के  उहू  द्य  से  कछ  बतं  मान  खानों
 का  आधुनिकीकरण  शोर  पुनर्तिर्माण  करने  के  अलावा  अनेक  नई  खानें  भी  खोली  जाएंगी  ।

 कोर  विद्यामान  खानों  के  पुनंनिर्माण  और  नई  खानों  के  विकास  के  लिए

 साध्यता  परियोजना  रिपोर्ट  बनाते  किसी  विशेष  खनन  प्रणाली  या  तकनालाजी के  पक्ष  में

 निर्णय  लेने  के  पहले  वेकल्पिक  प्रणालियों  और  तकनालाजी  का  भलीभांति  अध्ययन  किया  जाता  है  ।

 इस  प्रक्रिया  में  किफायती  लागत  वाले  विकल्प  चनने  की  दष्टि  से  विस्तत  तकनीकी-आध्िक  प्रध्यपन
 भी  करने  पड़ते  हैं  ।  ऐसे  विस्तत  अध्ययन  केन्द्रीय  खान  आयोजन  ओर  डिजाइन  संस्थान  लि०

 मे

 किए  जाते  हैं  क्योंकि  हस  संगठन  को  कोयला  परियोजनाओं  के  आयोजन  और  डिजाइन  तेयार  करने
 का  काम  सोंपा  गया

 संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा  टिस्को  को  वित्तीय  सहायता

 2857.  ओ  सनत  कुमार  संडल  :  क्‍या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  को  कपा
 करेंगे  कि  :

 इस्पात  विकास  निधि  के  गठन  का  ब्यौरा  क्‍या

 संयुक्त  संयंत्र  समिति  पू'जीगत  परियोजनायें  आरम्भ  करने  हेतु  टाटा  लोहा  तथा

 इस्पात  कम्पनी  के  लिए  कितनी  सहायता  मंजूर  कर  चुको
 है  और  इस  पर  ब्याज  को  दर

 क्‍या

 क्या  इस  ने  संयुक्त  संयंत्र  समिति  स ेलगभग  300  करोड  रुपये  की  ओर  वित्तीय

 सहायता  मांगी  *
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 (a)  गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  ऐसा  ऋण  देने
 के

 लिए  उनके  मंत्रालय  ने  कोई

 मार्ग  दर्शी  सिद्धांत  निर्धारित  किये  और

 टिस्को  द्वारा  ख॒ले  बाजार  से  या  वित्तीय  संस्थानों  से  अपेक्षित  पु  जी  प्राप्त  करने  की

 व्यवस्था  न  किये  जा  सकने  के  क्‍या  कारण  हैं  और  सं०  सं०  स०  सरकार  ने  इस  ऋण  और  उस  प

 ब्याज  की  राष्षि  के  प्रतिसंदाय  के  लिए  क्‍या  गारंटी  ली  है  और  ऐसी  वित्तीय  सहायता  देने  के

 घन  ओर  दातें  कया  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मत्री(ओ  के०  नटवर  सिह):(१)  30  जून  1985  की  स्थिति  के

 अनुसार  इस्पात  विकास  निधि  में  कल  प्राप्तियां  1456.91  करोड़  रुपए  की

 इस्पात  विकास  निधि  से  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  को  मंजर  किए  गए  ऋण
 ओर  ब्याज  की  जो  सभी  ऋण  लेने  वालों  पर  लागू  हीती

 राशि  ब्याज  को  दर

 रुपये

 जनवरी  1981  100.00  30-9-83  तक  14%
 1-10-83  से  ४%

 प्रगस्त  1985

 1.  उत्पादन  से  प्रत्यक्ष  रूप  से  सम्बद्ध  10.34  8%
 2.  थवस्थापना  पर  पूजी  निवेश  42.56  5%
 3.  समाज  कल्याण  सेवाओं  से  संबंधित

 कायक्रम  25.90  2%

 कल  78.80  करोड़  रुपए

 78.80  कराड़  रुपए  के  ऋण  में  से  राशि  का  कुछेक  ओोपचारिकताए  पूरी  करने  के

 लिए  सम्बित  है  ।

 कम्पनी  ने  इस्पात  विकास  निधि  से  194.40  करोड़  ९पए  का  मया  ऋण  मंजर  किए
 जाने  के  लिए  जून  1985  में  आवेदन  किया  ।

 इस्पात  व  विकास  निधि  का  इस्तेमाल  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस्पात  के  प्रमुख
 उत्पादकों  को  अपनी  योजनाओं/परियोजनाओं  ओर  अआधुनिकीक  अनुसंघान  ओर  पुनर्वास

 तवीकरण  ओर  अनुपू रक  क्षमता  में  प्रमुख  गए
 निवेश  अथवा  लोहे  जोर  इस्पात  के  उत्पादन  की  सात्रा  अथवा  कुशलता  में  सुधार  के  लिए  किसी  अस्य

 कार्यक्रमों  के  लिए  भय  पूजीगत  व्यय  के  लिए  ऋण  उपलब्ध  कराने  के  लिए  किया  जाता

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखाने  को  अपनी  विकास  सबंधी  योजनाओं  के  लिए  इस  निधि  से  धन

 राषि  उन्हीं  क्षतों  पर  उपलब्ध  करायो  जाती  है  जो  छातें  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों
 पर  लागू  होती  गेर  सरकारो  क्षेत्र  के  इस्पात  का  रखाने  की  योजनाओं/परियोजनाओं  का  मुल्याकन
 वित्तीय  संस्थाभों  द्वारा  इस  उद्ृंद्य  के  लिए  अपनायी  जा  रही  प्रक्रिया  के  अनुसार  किया  जाता

 इस  समय  यह  मुल्यांकन  संयुक्त  संयंत्र  समिति  के  आर्थिक  श्नुसंधान  एकक  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।



 लिखित  उत्तर  9  1985

 )  प्रमुख  इस्पात  उत्पादक  के  रूप  में  अपने  थिकास  से  सबधित  व्यय  की  पूर्ति
 के  लिए  इस्पात  विकास  निधि  से  ऋण  लेने  के  लिए  पात्र  श्रन्य  वित्तीय  संस्थाओं  जंसे

 भारतोय  औद्योगिक  विकास  भारतीय  ओऔद्योगिक  वित्त  जीवन  बीमा  निग्रम  आदि  से  भी

 अलग  से  ऋण  ले  रहा  है  और  इतस्पात  विकास  निधि  से  विकास  संबंधी  व्यय  के  लिए  धन  राशि

 की  व्यवस्था  करने  अनुपूरक  स्रोत  हैं  ।  को  स्वीकृत  ऋणों  पर  ली  गई  गारटियों  मोटे  तौर

 पर  उनकी  ऋण  सम्जन्शी  छार्त  के  लिए  भारतीय  ओऔद्यागिक  विकास  बंक  द्वारा  लो  गई  गारंटियों  के

 अनुसार  है  ।

 जे  2858. St सनत Gare मंडल : क्‍या वित्त मन्त्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि :  अज__एयए

 मुल्य  से  जुड़ी  कर  प्रणालो  शुरू  फरना

 2858.  श्री  सनत  कुभार  मंडल  :  क्‍या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  मुल्य  से  जुड़ी  कर  प्रणाली  शुरू  करने  के  विचार  को  छोड़  दिया

 ओर

 यदि  तो  इस  विचार  को  छोड़ने  के  क्या  कारण  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  ओर  जिन  कठिनाइयों
 की  वजह  से  समुल्य  कर  को  स्थापित  किया  जाना  संभव  नहीं  हो  सका  है  उनमें  से  कुछेक

 मुख्य  कठिताइयां  निम्नोक्त

 (3)  न  केवल  केन्द्रीय  सरकार  अपितु  राज्य  सरकारों  के  अतिरिक्त  स्थानीय  निकायों  द्वारा
 जिन्सों  पर  लगाए  जाने  वाले  बहुस्तरीय  कराधान  की  मौजूदगी  ।

 जिस्त  सम्बन्धी  करों  के  संबंध  में  दरों  को
 (70)  खास  तोर  पर  सघु  क्षेत्रों  के  एककों  द्वारा  रिकार्डों  के  विस्तृत  रख-रखाव  में

 9४)  विविध  सामाजिक-अ्थिक  प्रयोजनों  के  लिए  जिस  सम्बन्धी  करों  से  छूटों  को
 दगी  जिनकी  वजह  से  अन्तर्गामी  माल  के  सम्बन्ध  में  करों  के  बारे  में  जमा  होने  वाली
 रकमों  की  खश्यूखना  भंग  हो  जाती  है  ओर  इसके  परिणामस्वरूप  गड़बड़ियां  पंदा

 होती

 (५)  कुछ  मामलों  प्रशासनिक  अपेक्षाओं  का  जरूरी  होनां  जिनकी  वजह  से  तैयार-शुदा
 उत्पादों  की  बजाए  अन्तर्गामी  माल  पर  शुल्क  की  वसूली  क्रिया  जाना  ।

 बेकिंग  उद्योग  में  पांच  दिन  का  कार्य  सष्ताह

 2859.

 लो  बी  एस  कृष्ण
 :  क्‍या  बित्त  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  को  मांति  बेकिंग  उद्योग  में  5  दिन
 का  कारये  सप्ताह  रखने  की  व्यवहारिकता  की  जांच  की

 क्‍या  यह  मामला  भारतीय  रिजवं  बेक  के  साथ  उठाया  गया

 ग्राहक  सेवा  पर  इसका  क्या  प्रमाव  ओर

 इस  समय  यह  मामला  किस  स्तर  में  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादन  :  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  कै  विचाराधीन  नहीं  है  ।
 से  ये  सबाल  पंदा  ही  नहीं  होते  ।

 ide
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 विष्वेशवरया  प्रायरन  एण्ड  स्टोल  लिसिटेड  का  प्रषिप्रहण

 2860.  श्री  नरसह  स्यवंशी  :  क्या  खान  और  कोयला  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  पा
 करेंगे  कि  रुग्ण  इस्पात  उद्योगों  अर्थात्‌  विश्वेश्ञवरंया  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  के  अधिग्रहण के
 लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं  या  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  संत्रो  नटबर  :  सरकार  को  कर्नाटक  राज्य  सरकार  से

 एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  जिसमें  भारत  सरकार  से  विश्वेदवरेया  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  का

 शअ्रधिग्रहण  करने  के  लिए  कहां  गया  यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  हारा  राज्यों  को  विया  गया  प्रतिथ्यक्तित  प्रप्रिम
 2861.  श्री  हस्नान  सोल्लाह  :  क्‍या  जित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  को  व्षंवार  राज्यवार  धौर  संघ  राज्य
 बार  दिए  गए  प्रतिव्यक्ति  अग्रिम  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सरत्री  जनादंग  :  1982.  1983
 तथा  1984  के  अंतिम  शुक्रवार  को  सरकारो  क्षेत्र  के  सभी  बंकों  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  का
 प्रति-व्यक्ति  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्व  विवरण  प्रें  दिया  गया  है  ।

 विवरण
 सरकारी  क्षेत्र  के  बोंक  भारतोय  स्टेट  बंक  समह  भोर  20  राष्ट्रीयकृत  ब॑  को

 के  प्रति  व्यक्ति  राज्य-बार  ऋण

 राज्य|संष  राज्य  क्षेत्र  प्रति  व्यक्ति  अग्रिम

 निम्नलिक्षित  के  अंतिम  श्क्रवार  को
 फ्सम्बर दिसम्बर  दिसम्बर
 1982  1983  1984

 1  2  3  ५

 गुक्माम््रप्रदेश °°}. © ae
 354

 छह  एक
 2.  भसम  112  135  191

 3.  बिहार  127  148  172
 बी

 557  621  749

 5,  हरियाणा  521  602  686

 6.  हिमाचल  प्रदेश  310  363  434

 7.  जम्मू  और  कष्मोर  167  191  224

 9.  केरल  378
 451  562

 11.  मध्य  प्रदेश  1139  224  262

 12.  महाराष्ट्र  65  84  115

 13.  मशिपुर  65
 84  193

 14,  मेघालय  185  237  287

 15,  नागालैंड  885
 237

 287

 उड़ीसा  243
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 1  2  3  4  5

 16.  पंजाब  724  858  1081

 17.  राजस्थान  217  261  318

 18.  सिक्किम  55.  79  168

 19,  तमिलनाडु  564  625  782

 20,  त्रिपुरा  127  153  189

 21.  उत्तर  प्रदेश  202.  236  274

 22.  पदिचम  बंगाल  562  610  681

 23,  सभी  संघ  राज्य  क्षेत्र*  4064  4673  5057
 अखिल  भारतीय  467  537  642

 टिप्पणी  :  ।,  1981  की  जनगणना  को  आबादी  के  अनुसार

 *2,  के  संबंध  में  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 कसर  बीमा  योजना

 2862.  श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  जिस  स्तरों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  न्यू  इडिया  एद्योरेंस  कम्पमी  लिमिटेड  ने  इंडियन  केसर  सोसाहटी  के  सहयोग
 से  महानगरों  में  केसर  के  लिए  सदस्यता  तथा  बीमा  की  एक  नई  योजना  शुरू  करने  का  निर्णय  किया

 और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 वित्त  स  ब्राखय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादन  :  (6)  हां  ।

 इस  स्कोम  के  प्रमुख  आकर्षण  इस  प्रकार

 (i)  स्कीम  के  प्रति  प्रस्तावक  की  पात्रता  भारतीय  केसर  सोसाइटी  की  सदस्यता  के

 श्रधीन  है  ।

 (४)  उपयु'क्त  चिकित्सा  व्यय  पालिसी  के  लिए  बीमा  प्रीमियम  की  राशि  100  रुपए
 प्रतिवर्ष  है  ।

 (iii)  चिकित्सा  व्यय  कवच  की  कुल  सीमा  कुल  मिलाकर  40,000  रुपए

 (५)  भारतीय  कसर  सोसाइटी  के  सदस्य  के  रूप  में  बीमाकृत  को  प्राप्त  अन्य  लाभों
 में  ये  शामिल  )  पहले  वर्ष  में  कंसर  का  पता  लगाने  बाले  केन्द्र  पर  एक  बार

 नि:शुल्क  चिकित्सा  ब।द  के  वर्षों  में  रियायती  दरों  पर  और
 कंतर  पर  साहित्य  सुलभ  कराना  आदि  ।

 (५)  घुरू  में  इस  स्फ्रीम  को  4  महानगरीय  छाहरों  में  प्रारम्म  किया  जाएगा  क्‍योंकि

 भारतीय  कंसर  सोसाइटी  के  पास  इस  संबंध  में  भारत  में  श्लोर  कहीं  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं

 हैं  ।  धोरे-घीरे  इस  स्कीम  को  अन्य  केन्द्रों  तक  बढ़ाया  जाएगा  जो  उन  स्थानों  पर  सुविधाओं
 के  विकास  पर  निर्भर

 (_  )  भारत  एक्षिया  का  ऐसा  देश  है  जिसने  कंसर  का  उपचार  करने  के

 लिए  चिढ़ित्सा  व्यय  का  कम च  प्रदान  करने  की  ऐसी  स्क्रीम  प्रारम्भ  की  है  ।
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 कपड़ा  सिलों  का  आधुनिकोकरण
 2863,  श्री  मरलोघर  साने  :  कया  पति  झौर  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  कपड़ा  मिलों  के  आधुनिकीकरण  से  बहुत  बड़ी  में  कपड़ा  मजदूर  बेरोजगार

 हो  जाएंगे  जंसाकि  सरकार  की  नई  कपड़ा  नीति  में  उल्लेख  किया  गया  और
 यदि  तो  छंटनी  किए  गए  मजदूरों  को  रोजगार  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पति  और  बस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मनत्री  चन्द्र  शेखर  ओर  वस्त्र

 उद्योग  के  आधुनिकीक रण  के  साथ-साथ  हसके  बढ़ने  की  भी  संभावना,है  ओर  इसलिए  इसके  परिणाम
 स्वरूप  रोजगार  में  अधिक  कटौती  नहीं  नीति  के  एकक  स्तर

 संतोषजनक  समाधान  हेतु  भ्रम्तिकों  का  योक्तिकीकरण  एवं  कार्य  मानकों  का  संध्योघन  करने  के  लिए
 अमिकों  के  साथ  बातचीत  करना  आवश्यक  अत  :  ऐसे  सब  मामलों  में  कामगारों  के  हितों  की

 रक्षा  की
 सातवों  योजना  सें  इस्पात  संयंत्रों  को  सक्षमता

 2864.  भरी  रामाक्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्या  खान  शोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 की  अवधि  में  दस्पात  संयंत्रों  को  सक्षम  बबाया  भोर
 यदि  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  नटबर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 में  निर्माण  कार्य  के  ठेके

 2865.  श्री  विष्णु  मोदी  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  से  विदेक्षों  में  निर्माण  काय्यं  क ेलिए  भारतीय

 ठेकेदार  बड़ी  संख्या  में  ठेके  ले  रहे
 यदि  तो  क्‍या  हाल  ही  में  इस  प्रकार  के  ठेकों  की  संह्या  में  पर्याप्त  रूप  से  कमी

 आई
 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  समस्या  पर  विचार  किया  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर

 विदेशों  में  ठेके  प्राप्त  करने  के  मामले  के  वारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  जी  हां  ।  बषं  1975  से

 1981  के  दौरान  भारतीय  ठेकेदार  विदेशों  में  निमाण  परियोजनाओं  के  लिए  बड़ी  संख्या  में  आड्डर
 प्राप्त  करने  में  सफल  हुए  थे  ।

 से  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  विदेशों  में  निर्माण-परियोजनाओं  के  लिए  आदेक्षों  में

 हाल  में  गिरावट  आई  है  आडंरों  में  कमी  अन्य  बातों
 के

 साथ-साथ  निम्नलिखित  के  कारण  हो  सकती  है  ।

 (1)  लम्बे  समय  से  चल  रहा  ईरान-इराक

 111
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 (ii)  विश्व-तेल  बाजार  में  चल  रही  अनिद्च्चित  और  मन्दी  की  और

 (iii)  बहुत  से  देझ्यों  में  भुगतान  संतुलन  की  समस्याएਂ  ।

 निर्माण  परियोजनाओं  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  उदद  दय  से  अनेक  कदम  उठाए  गए  हैं

 (i)  कन्सट्रक्शन  काउन्सिल  आफ  इडिया  नामक  एक  अलग  निर्यात  संवधंन  परिषद  की

 (ij)  भारतीय  निर्माण  उद्योग  की  प्रबन्ध  क्षमताओं  की  बढ़ाने  के  कार्यक्रम  और  (11)
 भारतीय  कम्पनियों  के  व्यवसाय  भाग  को  बढ़ाने  के  लिए  बहु-उदं  शीय  एजेंसी  वित्त  परियोजनाओं

 का  पता  लगाने  के  लिए  एग्जिम  बेंक  में  एक  विशेष  प्रकोष्ठ  स्थापित  किया  गया  है  ।

 [  भ्रनुवाद  ]

 सावजनिक  क्षेत्र  के  उपक्षमों  में  प्रख्तित  भरातोय  प्रथ ध  सेथा  का  गठन

 2866,  श्री  बो०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  विश  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  सावेजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  चलाने  के  लिए  भारतीय  प्रक्नासनिक
 सेवा  के  पेटनं  की  तरह  अखिल  भारतीय  प्रबन्ध  सेबा  गठन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कया  सावेंजनिक  उपक्रमों  के  निराशाजनक  कार्य-निष्पादन  का  सुख्य  कारण  प्रबंधकीय

 कमियां  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  विक्षेष  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 विस  मंत्रालय में  राज्य  सन्त्री  लगादन  :  नहीं  ।

 प्रइन  ही  पंदा  नहीं  होता  ।

 नहीं  ।

 प्रएम  ही  पंदा  नहीं  होता  ।

 राजधानी  में  मादक  पदार्थो  को  बिक्रो  में  वृद्धि

 2867.  भी  बालासाहेब  विदश्वें  पाटिल  :  क्‍या  बित्त  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  एक  वर्ष  से  राजधानी  में  मादक  पदार्थों  की  बिक्री  में  अत्यधिक  वढ्धि

 हुई
 क्‍या  पिछले  दो  महीनों  में  भारी  मात्रा  में  माल  पकड़ा  गया

 कया  देश  में  यह  धन्धा  करने  वाले  गिरोह  पकड़े  गये  भोर

 कया  इस  माल  को  पकड़ने  वाले  कमंचारियों  को  पुरस्कृत  किया  गया  है  ?

 विस  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनाद न  पुजारो  )  :  से  सूचना  एकत्र  को

 जा  रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 न्‍

 साथजनिक  क्षेत्र  के  संयत्रों  का  जोजोदारा

 2868.  भरी  के०  प्रधानी  :  क्या  इस्पात  खान  झोर  कोयला  मग्जो  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे

 किः
 क्‍या  सावंजनिक  क्षेत्रों  के  संयंत्रों  का  उनके  कार्य-निष्पादन  को  सुभ्यवस्थित  करने  तथा

 उनके  रख-रखाव  को  अधिक  सुनिद्चत  प्रतिस्थापन  तथा  आधुनिकोक रण  तथा  उत्पावन  के

 प्रति  आध्षान्वित  होने  के  लिए  जीर्णोद्धारा  किया  जा  रहा

 यदि  तो  अस्तावित  योजना  की  विस्तृत  छप-रेश्ना  क्या
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 TT  _  1  ॒  छल  ७€_॒उर>र  अधिक  कक

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  को  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  अधिक  खपत  बाली

 मदों  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  योजना  बनाने  के  लिए  कहा  गया  और

 यदि  तो  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  ने  उत्पादोंਂ  के  उत्पादन  को

 बढ़ाने  के  लिए  किस  प्रकार  की  यौजनाएं  बनाई  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ०  नटवर  :  और  इस्पात  क  रखानों  का

 आधुनिकीकरण  करना  एक  निरल्तर  प्रक्रिया  प्रत्येक  इस्पात  कारखाने  का

 प्रतिस्थापन  तथा  नवीक  प्रौद्योगिकीय  उन्‍तयन  और  कारखाने  के  परिचालन  में  सुधार  करने  कै  लिए

 अनुपूरक  सुविधाओं  की  ब्यवस्था  करने  के  लिए  वाधिक  बजट  में  कुछ  राशि  का  आवंटन  किया  जाता  है  ।

 बोकारो  तथा  भिलाई  के  इस्पात  कारखानों  का  40-40  लाख  टन  तक  विस्तार  किया  जा

 रहा  है  ।  इन  योजनाद्ों  की  नवीनतम  अनुमानित  लागत  2,000  करोड़  रुपए  तथा  2,300

 करोड़  रुपए  है  ।

 स्टील  अथारिटी  आफ  इ'डिया  लि०  ने  राउरकेला  तथा  बनंपुर  आयरन

 एंड  स्टील  कंपनी  के  इस्पात  कारखानों  के  प्रौद्योगिकीय  उन्‍नपन  के  लिए  योजना  बनाई

 इन  पर  क्रमशः  990  करोड़  690  करोड़  रुपए  तथा  930  करोड़  रुपए  की  लागत  आने  का

 अनुमान  है  सातवीं  योजना  में  इस्पात  क्षेत्र  के  लिए  घन-राषि  के  आवंटन  को  अन्तिम  रुपए  दिए
 जाने  के  पदचात  ही  पृ  जी-निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  लियर

 का  यह  प्रधास  रहा  है  कि  बाजार  के  लिए  आवश्यक  भारी  मूल्यों  की  मदों  के

 उत्पादन  में  वद्धि  की  तदनुधार  चालू  वित्त  वर्ष  में  उन  विशेष-क्रांतिक  मदों  के  उत्पादन  के

 लिए  योजना  बनाई  गई  जिनके  उत्पादन  में  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  वढ्धि  हुई  है  ।

 वर्ष  1984-85  में  वास्तविक  उत्पादन  सहित  वर्ष  1985-86  में  इस्पात  की

 क्रांतिक  मदों  के  उत्पादन  की  योजना  का  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण
 के  कारखानों  से  घिशेष/क्रांति  सदों  का  उत्पादन

 टस  )

 मद  1984-85  _  1985-86
 यो  जनागत

 1  2  3

 बॉपलर  क्वालिटो  की  प्लेट
 «S466

 पएष्ण  61000
 दिप-बिल्डिग  क्वालिटी  की  प्लेट  18355  42000

 प्राई०  एस०  :  14311  181000
 बिक्री  के  लिए  गर्म  बेलित  क्वायल  (2.55  मि०  मी०
 तथा  उससे  कम  )  272897  245000
 0.63  मि०  मी०  और  उससे  कम  आकार  के
 ठंडे  बेलित  उत्पाद  91149  107000
 0.4/0.5  मि०  मी०  श्राकार  की  जस्ती
 सादी/जस्ती  नालीदार  चादरें  35408  25000

 (..

 113



 लिखित  उत्तर  9  1985

 2  3

 _  पंगुत्िक  इस्पात  की  26376.  5000... क  इस्पात  की  भादरें  26576  50000

 विद्युत  विद्ले  षिक  टिन  ध्लेट  72781  70000
 एल  ८  पी०  जी०  चादरें  63007  72000

 डी/डी
 ०  ढी/।ई०  डी०  डी०  विलड  ठंडे

 बेलित  उत्पाद  25303  35000
 रेल  की  पट्टरियां  294100  370000

 इलेक्ट्रोड  क्वालिटी  की  तार  छड़ें  19481  36000
 फिक्ष  प्लेट  2950  5000
 टार  स्टील  136291  165000

 कुल  :  1144270  1464000

 ”  में  अनु  जाति  प्रन्‌ू  ०  जनजाति  के  लिए  आरक्षण  नियम

 2869.  श्री  राधाकांत  डिगाल  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ताबा्ड  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  में  3]  मा  1985  को

 च।रियों  को  कुल  संरूया  क्या

 उनमें  से  श्रेणी  संवर्ग  च  में  अनुसुचित  जाति  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी

 ु  क्‍या  अनु०  जाति  तथा  अनुधुचित  जनजाति  के  संबंध  में  आरक्षण  नियमों  का  अनुपालन
 किया  गया  है  तथा  रोस्टर  भी  रखा  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  जनादन  :  ओर  राष्ट्रीय  कृषि
 और  ग्रामीण  विकास  बंक  की  सूचना  के  दिनांक  31  1985  को  उसके

 कुल  कर्मचारियों  को  संख्या  ओर  उनमें  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों के
 घारियों  की  संख्या  इस  प्रकार

 समूह  अधिकारी  कुल  अनुसूबित  अनुसूचित  जनजाति

 _

 संवर्ग  कक  1110  102  66
 संबगं  ख  529  30  9
 संबर्ग  ग

 343  23  6
 संवर्ग  घ  122 1  ना

 संबर्ग  हू  50  व

 संबगे  है  15  क्षणण-»  नत-+
 संबर्ग  छ  4  न  न

 कुल  2113...  157  $।
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 1  2  3  4

 समूह  (w)  142...  1442  50

 समूह  स्टाफ  )  635  119  21

 कुल  4250  418  152

 हां  ।

 अधिकारी  संबरगं  की  भर्ती  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  सीधे  की  जाती  है  भर  इसमें

 15%,  पद  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  और  7.5%  पद  अनुसूबित  जनजातियों  के

 दबारों  के  लिए  आरक्षित  होते  इस  उहं €य  के  लिए  40  सूत्री  रोस्टर  रखा  गया  लिपिकीय
 ओऔर  अधोनगस्थ  कर्मचारियों  की  भर्ती  क्षेत्रीय  भाधार  पर  की  जातो  है  और  विभिन्‍न  क्षेत्रों।र/ज्यों

 में  इस  सम्बन्ध  में  लागू  अनुपात  के  आधार  पर  आरक्षण  किया  णाता  इस  उहू  श्य  के  लिए
 ताबाड़ें  द्वारा  100  सूत्री  रोस्टर  रखे  गए  विभिन्‍न  संवर्गों  में  फ्दोन्‍्नति  के  लिए  40  सूत्री  रोह्टर

 का  अनुसरण  किया  जाता

 राज्य  में  विदूत  करण  लगाने  के  लिये

 लाइसस  देगा

 2870.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  क्‍या  पूृति  और  बस्तर  सग्ञो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केंद्रीय  सरकार  से  राज्य  में  विद्यूत  करघे
 )

 के  लिए  लाइसेंस  देने  की  अवधि  को  3]  दिसम्बर  तक  बढ़ाने  के  लिए  अनुरोध  किया

 क्‍या  संघ  सरकार  ने  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  कोई  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  राज्य  सरकार  को  समय  सीमा  में  कब  तक  छूट  दी  जाएगी  ?

 पूति  झौर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चखपालर  :  महाराष्ट्र
 कार  ने  छठी  योजना  के  लिए  आबंटित  विद्य॒ृत  करधा  परमिटों  का  उपयोग  करने  के  लिए  31

 1987  तक  समयावधि  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया  है  ।

 और  सरकार  ने  इन  परमिटों  के  उपयोग  के  लिए  3]  1985  के  बाद
 समयावधि  को  बढ़ाने  का  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।  नई  वस्त्र  नीति  के  अनुसार  अनिवायं  पंजी

 करण  द्वारा  विद्युत  करघे  स्थापित  किए  जा  सकते  हैं  ।

 सहकारी  बंकों  के  माध्यण  ले  छोटे  किसानों  को

 मध्यम  तथा  लम्बी  अवधि  के  ऋण

 2871.  :  भी  बनवारी  लाल  प्‌  रोहित  :  क्‍या  बित्त  मज्नो  ण्ह  बताते  को  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  सहकारी  बंकों  के  माध्यम  से  छोटे  किसानों  को  अल्पावधि

 मध्यम  अवधि  तथा  लम्बी  अवधि  वाले  ऋण  प्रदान  करने  की  योजना  को  क्रियान्वित  करने  लिए

 अनुमति  प्रदान  करने  के  लिए  केंद्र
 से अनुरोध  किया

 क्‍या  उक्त  योजना  के  क्रियान्वयन  हेतु  भारतीय  रिजर्व  बंक  तथा  द्वारा  इसे

 स्वीकृत  किया  जाना  आवश्यक
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 यदि  तो  भारतीय  रिजवं  बंक  तथा  उक्त  योजनाओं  के  क़्ियान्वयन

 हेतु  अपना  अनुमोदन  कब  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  सहकारी  बंक  महाराष्ट्र  में

 छोटे  किसानों  को  मध्यावाधिक  और  दीर्घावधिक  ऋण  देते  इस  प्रश्न  का

 सम्बन्ध  सहकारी  ऋण  समितियों  द्वारा  छोटे  किसानों  को  मध्यावधिक  और
 घिक  ऋणों  के  ब्याज  की  दर  में  सहायता  देने  के  लिए  माहाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  ब्याज

 सहायता  योजना  से  है  ।

 हाँ  ।

 और  मारतीय  रिजर्व  बंक  ओर  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक  ने  इस
 योजना  पर  विचार  करने  क  बाद  प्रस्ताव  पर  असहमति  व्यक्त  की  है|  सरकार  ने  भी  प्रस्तावित

 योजना  का  अनुमोदन  न  करने  का  फंसला  किया  है  ।

 इस्पात  का  उत्पादन

 2872.  भरी  ब्रज  मोहन  महु ती  :  क्या  खाब  झौर  कोयला  म  त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 क्‍या  लोहा  और  इस्पात  कार्यकारी  दल  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना-अवधि  के  अन्त
 तक  इस्पात  की  बढ़ती  कमी  को  रोकते  के  लिए  दंतारी  में  इस्पात  संयंत्र  लगाने  की  आवश्यकता  पर
 जोर  दिया

 क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना-अवधि  से  कुल  निवेश  में  से  इस्पात  उद्योग  का  शेयर

 5.29  प्रतिशत  से  गिरकर  2.32  प्रतिशत  रह  गया  है  जिसके  कारण  इस्पात  में  कर्म  हुई
 क्‍या  अध्ययन  दल  ने  वर्तमान  इस्पात  संयंत्रों  का  विस्तार  न  करने  तथा  चालू

 योजनाओं  को  पूरा  करने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  ह

 चालू  परियोजनाओं  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  पूरा  किया  जाना  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्या  और

 सातवीं  पं  चर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  इस्पात  की  माँग  तथा  हमारे  उद्योगों  के

 इस्पात-उत्पादन  द्वारा  उसकी  पूर्ति  के  बीच  कुल  अनुमानित  अन्तर  कितना  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मटबर  :  और  हां  ।

 और  कार्यकारी  दल  ने  रही  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  की  सिफारिश
 की  इनमें  मिलाई  तथा  बोकारो  के  इस्पात  कारखानों  की  वाषिक  क्षमता  40  लाख  टन  तक
 विस्तार  करने  की  योजनाएं  शामिल  हैं  ।  इसने  दुर्गापुर  राउरकला  और  बर्नपुर  के  पुराने  इस्पात
 कारखानों  का  अधुनिकीकरण  तथा  प्रौद्योगिकीय  उन्‍नयन  करने  की  भी  सिफारिश  की  है  ।

 इस  समय  सरकारी  क्षत्र  के  इस्पात  उद्योग  में  चल  रही  विभिन्‍न  परियोजनाओं  का
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 ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :--

 कारखाना  योजना  का  नाम

 मौजूदा  कारखाने

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  40  लाख  टन  तक  बिस्तार

 राउरकेला  इस्पात  कारखाना  सिलिकन  इस्पात  परियोजना
 --2  X60  60  मेगाबाट  क्षमता  का
 गृहीत  विद्य॒त  संयंत्र

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  2x60  मेगावाट  क्षमता  का
 गृहीत  विद्य  त  संयंत

 40  लाख  टन  तक  विस्तार
 3%८60  मेगावाट  क्षमता  का

 गृहीत  विद्युत  संयंत्र
 द्वितीय  चरण  विस्तार

 बोकारों  इस्तात  कारखाना
 बोकारो  इस्पात  कारखाना

 मिश्र  इस्पात  कारखाना

 नय  इस्पात  कारखाने
 इस्पात  कारखाने  का  नाम
 विज्ञाखापत्तमम  इस्पात  कारखाना

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  लोहे  और  इस्पात  से  संबंधित  कार्यकारी  दल  ले

 अनुमान  लगाया  हैं  कि  सातवीं  योजनावधि  में  तय।र  इस्पात  की  माँग  और  उपलब्धता  के  बीच
 कुल  अन्तर  सातवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  वर्ष  1985-86)  में  14.3  लाख  टन  से  कम
 होकर  सातवीं  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  वर्ष  1989-50)  )  में  08.3  लाख  टन  रह

 जनता  कपड़ा
 2873.  श्री  बज  मोहन  मंहंती

 :  क्या  पति  और  बस्ओ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  वर्ष  1984-85  के  दौरान  कुल  कितने  जनता  कपड़  का  उत्पादन  हुआ  और
 वार  तथा  संघ  राज्यक्ष  त्र-वार  उसके  वितरण  का  ब्योरा  कया  और

 वर्ष  1984-85  के  लिये  जनता  कपड  के  उत्त्पादन  का  कया  लक्ष्य'निर्धारित  किया  गया  ।

 पूर्ति  ओर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चन्र  शलर  :  1984-85
 ब्ष  में  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  तथा  वितरण  की  राज्य  वार  मात्रा  तथा  लक्ष्यों  को  दर्शाने  वाला
 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 1984  85  के  दौरान  सहभागी  राज्यों/संधशासित  क्षेत्रों  द्वारा  अनाए  गए  कपडे
 का  राज्य-वार  उत्पादन  और  वास्तथिक  सुधुरंगी

 मिलियन  वर्ग  मीटरों
 जजातण  खा शपथ न्‍अनननानममननननन-ममनननननकक न  भन  का  पा  ५

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  लक्ष्य  के दौरान  की गई  के  दौरान

 5  के  दौरान  की  गई  वास्तविक

 उत्पादन  सुपुर्द  गी

 3  4  5

 पपूआन्ध्र  प्रदेश आनश्र  प्रदेश  30.00  28.25  28.25
 2.  कर्नाटक  9.84

 .



 लिखित  उत्तर  9  1985

 1  2  3  4  5

 3.  केरल  3.00  1.90  1.50

 4.  पाॉडिचेरी  0.10  0.20  0.70

 5.  तमिलनाडु  41.00  42-48  42.48

 6.  मध्य  प्रदेश  15.00  27.16  14.56

 4.  उत्तर  प्रदेश
 *

 90.00  85.85  84.64

 8.  बिहार  40.00  45.50  43.00

 9.  उड़ीसा  30.00
 -

 28.00  26.44

 10.  प०  बंगाल  33.00  30.85  25.92

 11.  गुजरात  6.40  5.30  5.64

 12.  महाराष्ट्र  54.00  42-34  42.82

 13.  त्रिपुरा  1.82  1.50  1.36
 14.  आसाम  2.00  4.50  4.00

 15.  राजस्थान  1.68  2.00  2.00

 360.00  356.77  ~~  332.52

 एक  रुपये  के  करंसो  भोट  को  जारो  करना

 28  ही
 काज  घहपद  }

 :  क्या  विस  सरती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  एक  रुपये  का  करेंसी  नोट  पुनः  जारी  करना  प्रारम्म  कर  दिया
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  विगत  में  इसका  मुद्रण  रोक  दिये  जाने
 के  क्‍या  कारण  थे  ?

 बिस  संजालय  में  राज्य  सम्भो  जमादंन  :  ओर  एक  रुपए  के
 नोटों  का  मुद्रण  कमी  मी  बन्द  नहीं  किया  गया  था  |  इसलिए  एक  रुपये  के  करेंसी  नोटों  को  पुनः
 जारी  करने  का  प्रइन  ही  पंदा  नहीं

 प्रमिबासी  भारतोय  व्यापारियों  द्वारा  बिदेक्षी  स॒द्रा  बितियमस  अधिनियम

 का  कथित  उल्लंघन

 2875.  भ्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  बित्त  संभी  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अभिवासी  भारतीय  ध्यापारी  विदेशी  मुद्रा  बिनियमन  अधिनियम  का  उल्लंधव

 कर  रहे  भोर

 यदि  तो  उन  अनिवासौ  भारतीय  थ्यापारियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इस  संबंध
 में  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 जिस  समजालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  ओर  अनिवासी
 तीय  थ्यापारियों  के  ऐसे  थोड़े  से  मामले  हैं  जिन्होंने  शायद  विदेशी  मुद्रा  बिनियमन  अधिनियम  के
 उपबस्धों  का  उल्लंधन  किया  हो  ।  लोक  हित  में  इन  मामलों  का  विस्तत  व्यौरा  प्रकट  किया  जा
 सकता  +  फिर  भी  सरकार  कानूस  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  उचित  कार्यवाही  करेगी  ।
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 -न-बस:ओ:सरन+++  7

 निर्माण  संगठन  स्थाप्रित  करने  संबंधों  मार्यदर्शो  सिद्धांत

 2876.  श्री  के०  एस०  राव  :  कया  जिस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्माण  जेसे  हिंदुस्तान  स्टीलवक्सं  कंस्ट्रक्शन  नेशमल  प्रोजेक्ट्स
 कंस्ट्रक्शन  ब्रिज  एण्ड  रूफ  स्थापित  करने  संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धांत  बया  हैं  क्योंकि

 इनमें  से  अनेक  संगठनों  में  सरकार  को  भारी  नुकसान  हो  रहा  और

 क्‍या  इन  निगमों  को  सरकारी  निगमों  जंसे  एन०  टी०  पी०  एन०एच०पी  सी ०
 आदि  के  साथ  काम  करने  की  अनुमति  देना  उचित  नहीं  है  क्योंकि  इससे  सरकार  का  अतिरिक्त

 व्यय  हो  रहा  है  ?

 वित्त  मरजालय  में  राम्य  मंत्री  जमादत  हितुस्तान  स्टील  वकस  कंस्ट्रवशन
 लि०  को  1964  में  निगमित  किया  गया  इसका  उहूं ए्य  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  सेवा  संगठन

 स्थापित  करना  जो  स्थल  की  जांच  से  लेकर  चालू  करने  की  अवस्था  तक  छाधुनिक  एकीकृत

 इस्पात  संयंत्रों  का  संपूर्ण  निर्माण  कार्य  हाथ  में  ले  सके  ।  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  को

 पन-बिजली  परियोजनाओं  एवं  ताप  बिजली

 योजनाओं  से  संबंधित  ढांचों  के  उपस्कर  आदि  की  उत्थापना  एवं  संस्थापना  सहित  निर्माण
 कार्य  हाथ  में  लेने  के  उद्देश्य  से  1957  में  निगभित  किया  गया  था  ।  ब्रिज  एण्ड  रूफ  कंपनी

 इण्डिया  लि०  एक  ऐसी  कंपनी  है  जिसे  गंर  सरकारी  क्षेत्र  से  अधिग्रहीत  किया  गया  है  ।  हसे  1920  में

 मिगमित  किया  गया  था  ।  ब्रिज  एण्ड  रूफ  कंपनी  इंडिया  लि०  की  पूबंवर्ती  धारक  कंपनी  बामेर  लारी
 के  इण्डो  बर्मा  पेट्रोलियम  जो  एक  सरकारी  कंपनी  को  सहायक  कम्पनी  होने  के

 स्वरूप  ब्रिज  एंड  रूफ  कं०  इण्डिया  लि०  भी  1972  में  एक  सरकारी  कम्पनी  बन  गई  ।  ब्रिज  एण्ड
 रूफ  कम्पनी  इण्डिया  लि०  1.12.1978  से  बामेर  लारी  की  सहायक  कम्पनी  नहीं  रही  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  अन्तगंत  निर्माण  क्रम्पनियों  की  के  संक्षिप्त  उ्देदय  इस  प्रकार

 हैं  :--

 --  ॒  राष्ट्रीय  महत्व  की  परियोजनाओं  सम्बन्धी  वृहृद  एवं  जटिल  लिर्माण  कार्य  हाथ  में  लेने

 के  लिए  अपेक्षित  सुयोग्यता  एवं  क्षमता  विकसित  करना  ।
 --  निर्माण  के  विदोषीकृत  क्षेत्रों  में  विशेषशता  विकसित  करना  और  उनका  निक्षेपागार

 बन  जाना  ।
 ---  निर्माण  कार्यों  के  विदेषीकृत  क्षेत्रों  सम्बन्धी  विशिष्ट  उपस्कर  एवं  जन  शक्ति  का  समृह

 तैयार  करना  ।
 --  वेश  में  निर्माण  किस्म  कार्य-निष्पादन  सम्शस्धी  रोजगार

 सम्बन्धी  नीतियों  और  व्यावप्तायिक  आचार  सम्बन्धी  मामलों  में  गति  निधरिक  बनता  ।

 --  दुर्गंग  एवं  ऊसर  जहाँ  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  निर्माण  संगठन  सिवाय

 बेघात्मक  दरों  के  सामान्यतः  काम  नहीं  करना  चाहते  में  निर्माण  कार्य  हाथ  में  लेना  ।
 --  गोपनोप  किश्म  के  निर्माण  कायं  हाथ  मे  और

 —  विषेषीकरण  सम्बठ  क्षेत्रों  में  अभिकल्प  और  निष्पादन  के  साथ-साथ
 परिवीक्षण  एवं  नियंत्रण  सहित  समगश्रता  के  आधार  पर  परियोजना  कार्य  हाथ

 में  लेने  के  लिए  अपेक्षित  सुयोग्यता  एवं  सक्षमता  विकसित  करना  ।
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 यह  सही  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  कुछ  निर्माण  कंपनियाँ  घाटा  दिखा  रही  हैं  ।  यह॒  घाटा

 कर्मचारियों  की  संख्या  अधिक  नकद  राशि  सम्बन्धी  विशेषकर  विदेशी  परियोजनाओ ं,
 आर्डर  मिलने  में  कमी  तथा  परियोजनाओं  का  कार्य  सविलम्ब  पूरे  होने  के कारण  समय  एवं  लागत

 बढ़  जाने  ज॑से  कारणों  से  हुआ  है  ।  सम्बद्ध  कंपनियां  इन  समस्याओं  की  जांच  कर  रही  हैं  ताकि  ऐसे
 सप्ताधान  खोजे  जा  सकें  कि  उन  पर  कंसे  काबू  पाया  जा  सकता  है  और  उनकी  लाभकारिता  कंसे

 बढ़ाई  जा  सकती  है  ।

 मानमीय  सदस्य  का  आह्यय  10  प्रतिशत  मूल्य  अधिमान्यता  के  कारण

 रिक्त  व्यय  से  जिसे  सरकारी  क्षेत्र  की  निर्माण  कंपनियां  सरकारो  क्षेत्र  के  ग्राहकों  से  पाने  के

 दार  सरकारी  क्षेत्र  की  निर्माण  कंपनियों  सहित  सरकारी  क्षेत्र  में  पुंजी  निवेश  समग्र  सार्वजनिक

 नीति  के  आधार  पर  किया  जाता  सरकार  यह  सुनिध्चित  करने  में  रुचि  रखती  है  कि  हस  प्रकार

 सुजित  क्षमताओं  का  यथासम्भ्नव  पूरा-पूरा  उपयोग  किया  इस  उदएय  7)  ध्यान  में  रखकर

 सरकार  ने  सरकारोी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  10  प्रतिशत  मूल्य  अधिमान्यता  देने  की  वर्तमान  नीति  का

 निश्चय  किया  बह्तें  कि  बढ़िया  किस्म  की  मांग  तथः  सुपुदंगी  कार्य  क्रम  पूरे  किये  जा  अतः

 प्रदन  ही  पंदा  नहीं  होता  ।

 कबवकों  को  ऋण

 2877.  श्री  एस०  जी०  घोलप  :  क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :-

 क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  कृषकों  के  6  प्रतिशत  को  ब्याज  दर  पर

 ऋण  देने  और  60  प्रतिशत  से  अतिरिक्त  ब्याज  के  लिये  राजसहायता  देने  हेतु  कद्रीय  सरकार  की

 झनुमति  मांगी

 )  यदि  तो  इस  विषय  में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 इसकी  अनुमति  कब  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  भन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्तजो  जनाद तन  महाराष्ट्र  सरकार  ने  छोटे
 किसानों  के  6  प्रतिक्षत  की  रियायती  दर  पर  ऋण  सुलभ  कराने  के  लिये  एक  स्क्रीम  प्रस्तुत  की

 और  भारतीय  शिजवं  बेक  के  परामष्टां  से  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया

 था  ।  भारतीय  रिजवं  बेंक  ब्याज  दर  ढांचे  में  किसी  प्रकार  के  परिवतंन  के  पक्ष  में  नहीं  सरकार

 ने  भी  प्रस्तावित  योजना  का  अनुमोदन  नहीं  किया  है  ।

 विदेक्षी  मुद्रा  नियंत्रण  में  छूट  देने  का  प्रस्ताव

 2878.  भ्री  यहबन्तराव  गड़ाख  पाटिल  :  क्‍या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बदलती  हुयी  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विदेशी

 मुद्रा  नियंत्रण/विनियमनों  में  छूट  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनाद न  :  ओर  सरकार  ने  विदेशी

 भुद्दा  नियन्त्रण  संबंधी  विनियमनों  के  पूरे  तन्‍्त्र  की  समीक्षा  करने  के  लिये  वित्त  मम्त्री  के  अनुमोदन
 से  भारतीय  रिजव  बेंक  के  उप  गवनंर  की  अब्यक्षता  में  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया
 कारी  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  अमी  सरकार  को  पेश  गहीं  की  है  ।
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 झ्रायकर  की  बकाया  राशि

 2879.  श्री  मलचन्द  डागा  :  कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयकर  की  बकाया  घनराशि  220141  लाख  रुपये  है  और  क्‍या  इनमें  अधिकतम
 वे  मामले  हैं  जिनमें  आयकर  अपीलीय  स्यायाधिकरण  ओर  आयकर  आयुक्त  द्वारा  अपीक्ों

 पर  निर्णय  न  लिए  जाने  के  कारण  धनरादि  वसूल  नहीं  की  गई

 )  यदि  तो  उक्त  दो  प्राधिकरणों  के  पास  अपील  लंबित  पड़ी  होने  के  कारण  देश  में

 सबसे  अधिक  बकाया  धनराशि  के  100  मामलों  में  कुल  बकाया  धनराशि  कितनी  थौर
 उनके  छ्षीघ्र  निपटान  के  लिये  कदम  उठाने  का  विभार

 वित्त  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादन  :  31-3-1985  की  स्थिति  के

 अनुसार  आयकर  की  बकाया  राशि  2203.41  करोड़  ए०  की  फिर  इस  राशि  के  आंकड़े
 अनन्तिम  हैं  ओर  इसका  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  तथापि  31-12-1984  की  स्थिति  के  आंकड़ों  के

 अनुसार  मांगों  का  अधिकांश  भाग  वसूल  नहों  किया  गया  क्योंकि  अपीलें  आयकर  अपील  अधिकरण

 आयकर  आ[युक्तों  के  पास  विचाराधीन  पड़ी  हैं  |

 31-3-1985  की  स्थिति  के  अनुसार  10  लाख  रु०  से  अधिक  की  मांग  वाले  चोटो  के

 100  मामलों  में  393.58  करोड़  रु०  की  राशि  बकाया  जिसमें  से  271.99  करोड़  रु०  की  राशि

 अपीलों  में  रुकी  पड़ी  है  ।

 बकाया  राष्षि  को  बसली  के  लिए  कानून  के  अनुसार  उपाय  कियेजा  रहे  हैं  ।

 हिन्दी
 नई  कपड़ा  नीति  के  अंतगंत  मिलों  में  नये  दिद्यात  चालित  करधों  को  स्थापना

 2880.  श्री  मलच द  डागा  :  कया  पूति  और  बस्त्र  सस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  नई  कपड़ा  नीति  के  अन्तगंत  मिलों  पर  किसी  प्रकार  का  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं
 लगाया  जायेगा  झोर  नये  विद्युत  चालित  करभों  को  स्थापित  करने  के  लिये  किसी  अनुमति  की

 भावश्यकता  नहीं
 यदि  तो  क्या  इसका  हथकरधा  उद्योग  में  छोटे  बुनकरों  के  कार्य  पर  प्रभाव  पड़ेगा

 भौर  यवि  तो  किस  रुप

 क्या  वितरण  समिति  इस  निष्कषं  पर  पहुंची  थी  कि  दो  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने
 बाला  विद्युत  चालित  करघा  24  हृथकरघा  बरुतकरों  को  रोजगार  से  वंचित  करता  और

 यदि  तो  क्या  यह  नीति  गांवों  में  प्रवृत  बेरोजगारी  को  समस्‍या  को  हल  करने  में
 बाधक  नहीं  होगी  ?

 पूति  और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्री  चर  तालर  तथा  (@)  एक
 रण  संलग्न  है  ।

 ओर  समिति  ने  हथकरघों  के  लिए  स्थानामस्तरण  के  लिए  संगत  टिप्पणी  की  थी  ।
 बर्तमान  नीति  से  संलग्न  विवरण  में  बताये  गये  तथ्यों  को  वेखते  हुए  गांवों  ब ेरोजगा री  नहीं  होगी  ।

 विवरण
 सरकार  द्वारा  घोषित  नई  वस्त्र  नीति  में  यह  व्यवस्था  की  गईं  है  कि  बर्त  मात  एककों  द्वारा

 क्षमता  में  बिस्तार  ओर  संगठित  मिल  क्षेत्र  में  नये  एककों  द्वारा  क्षमता  सृजन  की  अनुमति  एस०
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 आर०  टी०  पी०  अधिनियम  और  एफ०  ई०  भार०  ए०  के  उपबन्धों  सहित  सामान्य  औद्योगिक

 नीतियों  के  अध्यधोन  दी  जायेगी  ।  विद्युत  चालित  करघा  क्षेत्र  में  नये  विद्युत  चालित  करघों  की

 स्थापना  का  मार्गदर्शन  उत्पादकता  कार्यकुशलता  कामगार  कल्याण  में  सुधार  करने

 ओर  स्थानिक  निपटान  सुकर  बनाने  संबंधी  उद्देश्यों  द्वारा  किया  सभी  विद्युत  चालित

 करघों  का  पंजीकरण  किया  जायेगा  ।

 2.  हथक  रघा  की  अद्वितीय  भूमिका  निभाने  और  उन्हें  अपनी  पूर्व  क्षमता  प्राप्ति  कर  सकते

 कौर  साथ  हो  हृथक  रघा  बुनकर  के  निये  उच्च  आय  सुनिश्तिचत  करने  के  उद्देश्य  से  नई  वस्त्र  नीति  में

 निम्नोक्त  प्रमुख  उपायों  का  सुझाव  दिया  गया  है  :  --

 (1)  द्ेतु  वस्तु  1985  के  अधीन

 करपघा  क्षेत्र  में  हृधकरघों  के  अन्य  उत्पादन  के  लिये  वस्तु  धारक्षण  द्वारा  उनका  संरक्षण  ।

 (2)  सहका  रिताओं  ओर  केंद्रीय/राज्य  स्तरीय  निगमों  को  माफंत  हथकरघों  का

 विकास  ।

 (3)  हृथकरधों  की  उत्पादकता  और  हथकरघा  उत्पादों  की  क्वालिटी  तथा
 परिष्करण

 में  सुधार  लाने  के  उद्देश्य  से  हथकरघों  का  आधनिकोकरण  ओर  प्रोद्योगिकोय  ओर  अन्य

 अन्तनिविष्ट  साधनों  के  लिए  अधिक  ब्यवस्था  ।

 (4)  हथकरघा  क्षेत्र  के लिये  यान  ओर  अन्य  कच्चे  माल  को  पर्याप्त  उपलब्धता

 सुनिदिचत  करना  ।

 (5)  ब्रुनक रों  को  मजदूरी  ओर  आय  में  सुधार  करने  के  उद्देश्य  से  हथकरघों  के

 मिश्चित  तथा  ब्लेन्डेड  फंब्रिकों  का  उत्पादन  ।

 (6)  हृषकरघों  की  प्रतियोगितात्मकता  में  सुध।र  के  लिये  समुचित  वित्तीय  उपायों

 द्वारा  विद्युत-चालित  करघों  की  अपेक्षा  हथक  रघों  को  लागत  प्रतिबन्धों  को  यथास  भव  हटाने
 के  लिए  उपाय  किए  आएंगे  ।

 (7)  हथकरघा  उत्पादों  के  विपणन  में  सुधार  लाने  के  लिये  विपणन  कंप्लेक्सों  की

 विषणन  काभिकों  का  प्रशिक्षण  बोर  महन  प्रचार  संगठित  किया

 हषकरघा  क्षेत्र  में  नियोजित  कामभिकों  की  प्रबन्धगोय  और  प्रशासनिक  कुशलता
 को  उन्नत  बनाने  के  लिये  उपाय  किये  जायेंगे  ।

 (8)  हथकरघा  बुनकरों  की  कार्य-शर्तों  में  सुधार  लाने  श्रोर  उन्हें  सीधा  लाभ  प्रदान
 करने  के  लिये  आवश्यकता  के  समय  हृथकरघा  बुनकरों  को  सहायता  देने  सम्बन्धी  अंधदाय

 किफायत  निधि  योजना  ओर  हथकरघां  बुनकरों  को काम  और  जीवन  के  लिये  बेहतर  स्थान

 प्रदान  करने  संबन्धी  वर्क-देड-सह्‌  जआवास  योजना  जंसी  योजनाएं  आरम्म  की  जायेंगी  ।

 बक  कर्ंचारियों  द्वारा  गुहों  को  बन्द  करना

 2881.  भरी  विष्णु  सोदी  :  क्या  वित्त  सम्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाया  गया[ै  कि  बेक  प्रवंधकों  के साथ

 एक  मामूली  से  झगड़े  पर  बेक  कर्मचारियों  द्वारा  गृहਂ  बन्द  कर  दिये  जाते
 क्‍या  बेक  कम  चारियों  द्वारा  गृहਂ  के  अम्द  कर  दिये  जाने  के  कारण  भ्यापा«

 रियों  ओर  दद्योगपतियों  को  भारी  भाथिक  नुकसान  उठाना  पड़ता
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 क्‍या  प्रकार  का  विचार  गहोंਂ  के  बन्द  हो  जाने  से  भ्यापारियों  धोर
 उद्योगपतियों  को  हुए  आधथिक  नुकसान  को  पूरा  करने  का

 यदि  तो  पिछले  वर्ष  के  दोरान  बेंक  कर्मचारियों  ने  देश  के  किन-किन  स्थातों  पर

 गृहਂ  बन्द  किये  और  ये  गह  कितने  दिन  तक  बन्द  रहे  तथा  तत्संबन्धी
 ग्यौरा  क्‍या

 ह

 क्‍या  सरकार  ने  ऐसे  किन्‍्हीं  उपायों  पर  विज्ञार  किया  है  जिससे  यंक  कर्म  चारियों  द्वारा

 गृहਂ  बन्द  न  किए  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  गया  ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वि  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  यद्यपि  गुजरात  के  कंद्रों  जंसे  कुछ  केंद्रों  में  कानून  और  व्यवस्था  कीं  समस्याओं  के

 कारण  समाशोधन  काये  स्थगित  कर  दिया  गया  लेकिन  अन्य  केंद्रों  में  समाशोधन  गृह  कार्यों  का

 स्थमित  किया  जाना  बंक  कर्मचारियों  को  समाशोधन  को  रोकने  की  उस  प्रवृत्ति  का  दयोतक  है  जिसके
 द्वारा  बेंक  कमंचारी  स्टाफ  के  तबादले  के  आदेशों  को  वापिस  लेने  के  लिये  बेकों  पर  दबाव  डालने
 जैसे  समाशोधत  कार्यों  से बिल्कुल  अलग  दिकायतों  को  निपटाने  के  लिये  बंक  प्रबन्धकों  पर  दबाव
 डालते  हैं  ।

 समाधोधन  गह
 कार्यों  के  स्थगित  किये  जाने  का  चेकों

 के
 समाशोधन

 पर
 प्रभाव  पड़ता

 है  जिसके  परिणामस्वरूप  रकमें  वसूल  करने  में  देरी  होती  है  ओर  व्यापारियों  तथा  उद्योगपतियों

 सहित  ग्राहकों  को  असुविधा  होती  है  ।

 )  सरकार  व्यापारियों  और  उद्योगपतियों  को  होने  वाली  किसी  वित्तीय  यदि  कोई

 हो  तो  पूरा  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विबार  नहीं  कर  रही  है  ।  सूचना  इकटठी  की  जा  रही  है  और

 यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ओर  यथाउपलब्ध  सूचना  समा  पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  ।
 भौर  सरकार  ने  सभी  मुख्य  कार्यपालकों  को  लिखा  है  जिसमें  समाक्षोधन  गृहों के

 कार्य  को  सामान्य  बनाने  की  आबद्यकता  पर  जोर  दिया  गया  है  ।  बेकों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के
 लिये  भी  कहा  गया  है  कि  जिन  त्रुटियों  क ेकारण  समाक्षोषन  कार्यों  में  वाधा  आयी  है  उन्हें  दूर  रूरने
 के  लिये  तत्काल  का  रंवाई  की  जानी  चाहिए  ।  बंकों  को  स्टाफ  में  अनुशासनहीनता  के  मामलों  में

 तत्काल  और  कारगर  विभागीय  कारंवाई  करने  के  लिये  भी  कहा  गया  है  ।

 कराधघाम  भौर  झ्ोद्योगिक  नीति  में  संज्ोषन

 2882.  श्री  विष्णु  मोदी
 शो  शांति  धारोवाल

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आधथिक  और  ओद्योगिक  विकास  को  तेज  करने  के  उद्देश्य  से

 कराधान  ओर  ओद्योगिक  नीति  में  संक्षोधन  करने  का
 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  रूप  रेखा  क्या

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  किये  जाने  की  स ंमाबता  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 |
 :  क्‍या  वित्त  मसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्जो  जनादंत  :  से  एक  दीघंकालिक

 राजक्ोषीय  नीति  संरचना  की  प्रक्रिया  में  भाशा  का  जाती  है  कि  लगभग  1985  के

 अन्त  तक  काय  पूरा  हो

 1984-85  में  कर  छापों  में  पता  लगाया  गया  धन

 2883.  श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  कया  वित्त  म  ज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1984-85  में  मारे  गए  कर  छापों  के  दो  रान  कितने  मूल्य  का  हवा  घन  तथा  संपत्ति

 का  पता

 कुल  पता  लगाई  गई  इस  राष्ति  का  कितने  प्रतिशत  सरकार  ने  जब्त  कर

 इसी  अवधि  के  दोरान  सरकार  ने  कितने  मामलों  में  ऐस्ली  संपत्ति  का  अनिवायं

 ग्रहण  किया  जिनमें  कर  अपवंचन  के  लिये  विक्रय  विलेख  में  कम  कीमत  दर्ज  को  गई  और

 इस  प्रकार  से  कुल  कितने  मूल्य  की  संपत्तियाँ  अधिग्रहण  की  गईं  ?

 वित्त  सम्ज्ालय  में  राज्य  मम्त्रो  जनादन  :  (१)  ओर  वर्ष  1984-85

 में  आयकर  विभाग  के  द्वारा  ली  गई  तलाकियों  के  दौरान  लगमग  30.18  करोड़  रुपये  मूल्य  की

 संपत्तियाँ  जिनमें  से खगमग  25.08  करोड़  रुपये  मूल्य  की  परिसंपत्तियपां  अभिगहीत  की  गई

 क्ष्पोंकि  वे  परिसंपत्तियां  प्रथमदष्ट्या  अघोषित  अभिग्रहण  का  प्रतिशत  इन  तलाहियों  के  दोरान

 मिली  कूल  परिसंपत्तियों  का  83%  बेठता  है  ।

 तथा  ब  1984-85  में  अचल  संपत्तियों  के  52  मामलों  में  अधिग्रहण  आदेक्ष

 जारी  किये  गये  कितु  इन  आदेशों  को  अमी  अंतिमरूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  सरकार

 द्वारा  इस  भ्रवधि  के  दोरान  अनिवायं  रूप  से  अधिगहीत  संपत्तियों  का  मुल्य  शून्य

 भायकर  के  अपवबंचक

 2884.  भ्रो  एस०  कृष्ण  कुमार  :  कया  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सबसे  अधिक  कर  अपदंचन  के  दोषी  10  व्यक्तियों  के  नाम  कया  हैं  ओर  उनकी
 शोर  कितनी  धनराहि  बकाया  और

 सरकार  द्वारा  अब  तक  बकाया  धनराह्ि  वसूल  न  किये  जाने  के  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जतादन  ओर  चोटी  के  जिन  दस
 ब्वक्तियों  की  तरफ  31-3-1985  को  स्थिति  के  अनुसार  आयकर  की  मांगें  बकाया  उनके  संबंध
 में  अपेक्षित  सचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 ऋ०  सं०  कर-निर्धारिती  का  नाम  बकाथा  मांग  मांग  बकाया  रहने  के  कारण
 ह

 रुपयों

 1  2  ३  __4
 पु

 1.  बिनोद  रुमार  डडबानिया  1595-47  745.70  लाख  रुपये  अदायगी  योग्य

 नहीं  बने  हैं  और  849.77  लाख
 रुपये  भ्रायकर  आयुक्त  के

 पास  अपीलों में  रुके  पड़े
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 1  2  3

 2.  सुकर  नारायण  बलिया  1205.74

 3.  जे०  धमेतेजा  987.70

 4.  हरिंदास  मूंदड़ा  839.60

 5.  एस०  एन०  मारन  732.40

 6.  छगनलाल  गनमलजी  673.09

 7.  बिनोद  राय  भायानी  615.70

 8.  भानाभाई  क े०  399,35

 9.  चन्द्र  नाथ  बानिक  257.84

 10,  टी०  एम०  हैदर  अली  285.48

 लिखित  उत्तर
 कल

 4

 3.00  लाख  रुपये  अदायगी  योग्व

 नहीं  बने  हैं  ओर  1202.74  लाख
 रुपये  कर  वसूली  अधिकारी  हारा

 बसूल  किये  जा  रहे  हैं  ।

 कर  वसूली  अधिकारी  द्वारा

 वसूल  की  जा  रही
 कर-निरधारितो  दिवालिया  हो  गया

 माँग  को  उगाहुने/घट।ने  लिये

 समुचित  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 15.50  लाख  रुपये  अदायगी  योग्य

 नहीं  बने  311.90  लाख  रुपये

 अपीलों  में  रुके  पड़  364.40
 लाख  रुपये  समभोता  आयोग  के
 समक्ष  बिचा  राधीन  कारंवाई  में  रुके

 पड़े  40.60  लाख  रुपये  किस्त
 योजना  के  अन्तगंत  भाते  हैं  ।

 11230  लाख  रुपये  अदायगी  योग्व

 नहीं  बने  हैं  तथा  560.79  लाख
 रुपये  अपोलों  में  रुके  पड़  हैं  ।

 अदायगी  योग्य  नहीं  बनी

 2.83  लाख  रुपए  अदायमी  योग्य
 नहीं  बने  हैं  और  396.52  लाख

 रुपए  कर  वसूली  अधिकारी  द्वारा

 बसल  किए  जा  रहे  हैं  ।

 220.00  लाख  रुपए  उच्चतम
 यल  में  विचाराधीन  मामलों  में
 रुके  पड़  हैं  भोर  37.84  लाख

 रुपए  कर  वधूली  अधिकारी  द्वारा

 बसूल  किए  जा  रहे  हैं  ।

 92.06  लाख  रुपए  अशदायगी  योग्य

 नहीं  बने  हैं  ओर  193.42  लाख
 रुपए  अपीलों  में  रुके  पड़े  हूँ  ।

 विश्युत  उत्पादन  के  लिये  कपूरडी  में  लिग्साइट  भण्डारों  का  प्रयोग

 2885.  श्री  भगफूल  सिंह  क्‍या  इस्पात  खान  झोर  कोयला  मस्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  राजस्थान  में  कपूरडी  में  भारी  मात्रा  में  लिग्लाइट  के  मंडारों  का  पता  लगा
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 हनन  —  ---

 क्या  लिस्नाइट  के  इस  भंडार  के  उपयोग  के  लिए  एक  तापीय  संयत्र  स्थापित  करने  का

 कया  राजस्थान  में  कपू  रडो  के  अतिरिक्त  मेडता  में  भी  लिग्नाहट  के  भंडार  पाए  गए

 यदि  तो  इस  भंडार  के  उपयोग  के  लिए  सरकार  कब  तक  एक  कार्यक्रम  बनाएगी  ?

 खान  और  कोयला  संत्री  (  श्रो  बसंत  :  (©)  ओर  राजस्थान  के

 रहो  क्षेत्र  मे ंलिगनाहट  के  लिए  समन्वेषण  का  काम  चल  रहा  भंडार  का  आकार  ओर  इन  भंढारों

 के  आधार  पर  ताप  संयंत्र  लगाने  की  संभावना  का  निर्थय  तभी  किया  जायेगा  जबकि  समम्वेषण-कांय

 पूक्त  हो  जाये  ओर  क्षेत्र  में  भ्पेक्षित  मात्रा  तथा  किस्म  के  लिग्नाइट  का  होना  प्रमाणित  हो  जाये  ।

 और  मेर्टा  क्षेत्र  में  लिग्नाइट  के  कुछ  मंडारों  का  पता  चला  इस  क्षेत्र  में

 भी  समनन्‍्वेषण-कार्य  चल  रहा  अभी  इतनी  जल्दी  इसके  दोहन  के  लिये  कोई  कार्यक्रम  प्रस्तावित
 -  करना  सं  भव  महीं  है  ।

 हुथकरभा  क्षेत्र  द्वारा  जनता  कपड़े  का  उत्पादन

 2886.  भी  एस०  एम०  भट्टम  :  क्या  पूति  और  बस्त्र  सम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  छह  गज  प्रत्येक  की  चार  गाड़ियों  के  वतंमान  खरीद  मूल्य  110  रुपये  60

 पसे  में  वद्धि  ऋ  रके  उस्ते  164  रुपये  40  पंसे  करने  के  संबंध  में  प्रस्तावों  और  अम्यावेदनों  पर  विद्यार

 कर  रहो  ओर

 क्‍या  इस  तथ्य  में  कोई  सच्चाई  है  कि  जब  तक  उपयुक्त  खरीद  मूल्य  में  वृद्धि  तहीं  की

 हथक  रधा  बुनकरों  को  स्यूनतम  मजुरी  भी  नहीं  मिलेगी  ओर  उन्हें  हानि  होगी  ?

 पूति  और  बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चंद्र  शातर  :  केन्द्रीय  सरकार

 के  सामने  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  जनता  कपड़  की  वसूलो  कीमतें  राज्य  सरकारों  तथा  राज्यों

 के  हथकरघा  अभिकरणों  जो  जनता  कपड़े  की  योजना  को  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  विर्धारित

 की  जाती  हैं  ।  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  के  श्राधार  पर  केंद्रीय  सरकार  जनता  कपड़े  की

 विभिन्न  किस्मों  के  लिये  अधिकतम  बिक्री  कीमतें  निर्धारित  करती  हैं  ।  राज्य  सरकारें  वसूली  कीमतें

 केंद्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित  अधिकतम  बिक्री  कीमत  तथा  उपलब्ध  अनुदान  के  आधार  पर

 रित  करती  हैं  ।  व
 सभी  राज्यों  में  हृथकरधा  बुनकरों  को  स्यूततम  मजदूरी  के  भुगतान  की  कोई  एक  रूप

 योजना  नहीं  है  ।  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  के  लिये  दी  जाने  वाली  मजदूरी  भी  राज्य  सरकारों  तथा

 उनके  हुथकरघा  अभिक  रणों  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  हैं  ।

 विशालापसनम  इस्पात  संयंत्र  का  केनिंयी  ब  लेसिग  जलाशय

 2887.  भो  एस०  एस०  भट्टूम  :  क्‍या  ख्ात  श्रोर  कोयला  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गेर  सरकारी  ठेकेदार  द्वारा  बेलेसिंव  जलाक्षयਂ  का  विर्माण  कार्य  कब

 प्रारंभ  किया  गया  था  ओर  बिश्वाक्षापत्ततम  इस्पात  संयंत्र  के  प्रमुख  परामझ-,दाताओं  के  :  अनुसार

 इसकी  निविदा  धनराहि  क्या  थो  ओर  कितनी  धनराक्षि  का  प्रनुमान  किया  गया

 सम्बन्धित  प्राधिकारियों  को  इस  बात  की  कब  जावक।री  प्राप्त  हुई
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 वांता  के  नकशों  को  अंतिम  रूप  नहीं  दे  सके

 उक्त  भाग  (  में  उल्लिखित  गर-सरकारी  ठेकेदार  द्वारा  कितना  निर्माण  कांये  पूरा
 किया  गया  शोर  कितने  समय  में  कार्य  पूरा

 बेलेसिंग  जलाशयਂ  के  प्रभुख  परामक्षंदाता  से  बकिंग  ड्राइंग्सਂ
 कब  प्राप्त

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  फेंद्रीय  डिजाइन  संगठन  द्वारा  इन  ड्राइंग्स  की  जांच  कराने  का

 निर्णय  किसके  कब  और  किन  परिस्थितियों  के  अन्तगंत  किया

 उस  एजेंसी  की  राय  कब  प्राप्त  हुई  और  कया  यह  प्रमुख  परामशंदाताओं  की  बरकिग्स

 ड्राइंग्स  से  भिम्म  ओर

 का  अन्तिम  रूप  से  कब  अनुमोदन  किया  गया  ओर  कया  इसी  बीच

 सरकारी  फर्म  से  निविदाकारी  के  लिए  कोई  अनुदेश  जारी  किए  गएथे  ?

 इस्पात  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  नटयर  के  निथी  बेलेसिंग

 हाय  का  कार्य  1981  में  शुरू  किया  गया  निजी  ठेकेदार-मंसस  गायत्री  इंजीनियरिंग  कंपनी  द्वारा

 दिए  गए  टेंडर  में  राशि  8.68  करोड़  रुपए  दी  गई  विशास्ापत्तनम  इस्पात  परियोजना  के  प्रमुख

 परामहं  दाता  एम०  एन०  दस्तूर  एण्ड  कंपनी  ने  इस  कार्य  के  लिए  11.90
 करोड़  रुपए  की  रादि  का  अनुमान  लगाया

 प्रमुल  परामशंदाताओं  ने  के  रेखा-चित्र  प्रस्तुत  किए  परन्तु
 मिट्टी  की  जांच  से  सम्बन्धित  अपर्याप्त  आंकड़ों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्माण  रेखा-चित्रों  को  अन्तिम
 रूप  नहीं  दिया  जा सका  ।  यह  कार्य  अभी  तक  पूरा  नहीं  किया  गया

 8  1985  तक  ठेकेदार  पूरे  किए  गए  काये  का  मूल्य  21.90  करोड़  रुपए

 जूब  1981  के  बाद  से  ।

 विशाखापत्तनम  दृस्पात  परियोजना  के  प्रबन्धकों  ने  |981  में  इन  रेखा-चित्रों  की
 जांच  पड़ताल  करने  का  निर्णय  लिया  विस्तृत  का  रेखा-चित्रों  को  तैयार  करने  से  पहले  प्रमुख
 परामश्ंदाताधों  ने  एक  नियत  पेशकश  जारी  की  जिसके  भ्राधार  पर  मेसस  एगीकॉन  ने  मिट्टी
 की  जांच  के  बारे  में  1981  में  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  ।  इस  रिपोर्ट  में  कुछ  अपसामान्य

 मृतत्वीय  लक्षणों  जैसे  टेंक  बेड  में  सिलिकोसिस  चना-पत्थर  का  पेंच  और  मिट्टो  की  खराब  स्थिति
 का  उल्लेख  किया  गया  जिसके  लिए  बांध  को  सुरक्षा  तथा  पानी  कौ  फुसावट  सुनिद्िचित  करने  की

 दुष्टि  से  विशेष  बुनियाद  की  आवश्यकता  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  बांध  इस्पात
 बस्ती  के  क्षेत्र

 के
 निकट  है  ओर

 उस
 क्षेत्र  में  ताजे  पानी  के  साधनों  की  कमो  पर  विच्वार  करते  हुए

 यह  आवद्यक  समझा  गया  कि  प्रमुख  परामशंदाताओं  द्वारा  तेयार  किया  गया  रुपांकन  आन्ध्र  प्रदेश
 सरकार  के  केंद्रीय  रूपांकन  संगठन  जसे  विदेषज्ञता-प्राप्त  अभिकरण  को  जांच-पड़ताल  तथा  संबीक्षा

 हैतु  भेज  दिया  जाए  ।

 केंद्रीय  रूपांकन  संगठन  की  मिम्नलिक्षित  राय  17.7.198]  को  प्राप्त  हुई  थी  :-

 (|)  भू
 कि  एंगीकॉन  को  रिपोर्ट  में  प्रस्तुत  आंकड़े  विस्तत  रूपांकन  को  अम्तिम  रुप  देने  के

 लिए  अपर्याप्त  हैं  अतिरिक्त  ब्लोर  निधष्काषित  मिट्टी  को  जांच  करता  अ्रवद्यक

 होगा  ।

 १३7
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 न्‍ सिम  नाक  दा  हक  ह८णणणणणणणााभााभााभाऋआ  आल

 (|)  बांध  के  गहरे  भाग  में  बोर  होल  करने  जिसके  लिए  एक  विशेष
 करण  दछुरू  किया  जाना  चाहिए  ।

 केंद्रीय  रूपांकन  संगठन  से  प्राप्त  संशोधित  रेशा-चित्र  निविदाकर्ता को कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए थे ।  के  बाद से  जारी
 है

 निविदाकर्ता  को  कोई  अनुदेश  जारी  नहीं  किए  गए  थे  ।

 केनियो  ब  लेसिंग  रिजर्वायर  के  लिये  निविदाएं
 2888,  श्री  एस०  एम०  भट्ट  :  कया  सख्ागम  और  कोयला  संत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  45  दिन  की  आवह्यक्रता  के  लिए  34  लाख  टन  पानी  जमा  रखने  के  लिए
 केनियी  बेलेसिंग  रिजर्वायर  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  मूल  रूप  से  बिशालखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  के

 बविस्तत  परियोजना-प्रतिवेदन  म्रें  किया  गया

 री  प्रधान  परामष्ंदाताओं  से  प्राप्त  अंतिम  विशिष्ट  विवरण  के  अनुसार  से  इसके  निर्माण
 की  अनुमानित  लागत  क्‍या

 क्‍या  हसके  लिए  खुली  निवादायें  मांगी  गई

 यदि  तो  क्या  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  हिंदुस्तान  वर्क्स

 कः्स्ट्रक्शन  लिमिटेड  ओर  ए०पी०एश०एस०  सी०  आदि  ने  भी  जो  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम

 इसके  लिये  निविदायें  दी

 यदि  तो  इसके  लिए  किस  कपनो  को  चुना  गया  और  उक्त  काय  के  लिए  क्या  छार्तें

 निर्धारित  की  गई  ;  ओर

 अन्य  अनेक  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  अपनाई  जा  रहो  सामान्य  प्रकिया  के  अनुसार  उक्त

 कार्य  को  भाग  में  उल्लिखित  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  के०  मटबर  :  (१)  हां  ।  यह  जलाशय

 इस्पात  कारखाने  के  प्रथम  चरण  लाख  टन  वाधिक  के  दौरान  भी  पानी  की

 कताए  पूरा  करने  के  लिए  है  ।  गए

 करोड़  रुपये  ।

 भोर  हां  ।

 इस  कार्य  के  लिए  मेसंस  गापत्री  इंजीनियरिंग  कम्पती  को  चुना  गया  मात्रा-पत्र
 ओर  प्रमुख  परामहंदाताओं  द्वारा  तेयार  किये  गए  प्रारंभिक  रेखा-चित्रों  के

 आधार  पर  पूरा करने का  को  यह  काय॑े  उन्हें  सॉपा  गया  था  जिसका  मूल्य  8.68  करोड़  €पए  इस
 कार्य  को  पूरा  करने  का  समय  महीने  निर्धारित  किया  गया  था  ।

 यह  कार्य  निम्नतम  निविदाकर्त्ता  को  8.68  करोड़  रुपए  में  सोंपा  गया  था  जबकि  मंस्
 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  निर्माण  निगम  ओर  मेंसस॑  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  लिमिटेड  द्वारा
 मिविदा  में  उपक्रम  करोड़  रुपए  करोड़  रुपए  का  मूल्य  कोट  किया  गया  था  ।  सरकारी

 क्षेत्र  क ेएक  अस्य  उपक्रम  मंससं  हिंदुस्तान  स्टीलवक्स  कंस्ट्रक्शन  लिमिटेड  ने  भी  निविदा  दी

 परन्तु

 उन्होंने उसमें कोई मूल्य नहीं दिया था । ब लेसिंग रेजर्वायरਂ कौ अमुमानित लागत में बृद्धि 2889. थी एस० एम० भट्ट : क्‍या खान और कोयला मंत्रों यह बताते की कृपा
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 टन  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  द्वेतु  पानी  के  भण्डारण  के  लिए
 यदि  तो  इस्पात  संयंत्र  के  प्रथम  चरण  के  पुरा  होने  से  पहले  ही  इस  काम  को

 शुरू  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  ठेकेदार  को  अनुमानित  लागत  में  ही  वद्धि  की  अनुमति  दे  दो  गई  थी
 और  यदि  तो  कितनी  वृद्धि  की  अनुमति  दी  गयी  थी  और  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  उक्त  काम  को  कर  रहे  गे  र-सरकारी  ठेकेदार  ने  किसी  स्तर  पर  लागत  मूल्य  में

 वद्धि  करने  हेतु  कोई  अम्यावेदन  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विभाग  में  राज्य  मत्ली  मटवर  :  ओर  यह  दोनों

 घरणों  के  लिए  है  ।

 इस  परियोजना  के  लिए  निविदा  में  8.68  करोड़  रुपये  की  लागत  दी  गयी  मिट्टी
 की  विस्तृत  जांच  के  पदचात्‌  आवश्यक  पाये  गये  कार्य  की  बढ़ी  हुई  मात्रा  क ेकारण  इस  लागत  में

 वृद्धि  करके  21.50  करोड़  रुपए  कर  दी  गयी  थी  ।

 ठेकेदार  ने  कार्य  की  बढ़ी  हुई  मात्रा  के  लिए  इकाई  की  बढ़ी  हुई  दरें  देने  के  लिए
 अनेक  अवसरों  पर  अम्यावेदन  दिया  है  ।

 ठेकेदार  ने  निम्नलिखित  मदों  के  लिए  दरों  में  संशोषन  करने  के  लिए  कहा  है  :--

 मंद  का  विवरण  इक।|ई  मूल  दर  मांगी मद  का  इकाई  मूल  द३  मांगी  गयी  बढ़ी

 हुई  दर

 के  तल  में  24  गहराई  घनमीटर  12  रुपए  16  रुपए
 तक  भूमि  की  खुदाई  का  कार्य

 के  तल  में  2.5  मी ०  घनमीटर  14  रुपए  18  रुपए
 की  गहराई  तक  भूमि  से

 संबंधित  कार्य
 -  चैनल  रॉक-टो  भादि  की  खुदाई  घनमीटर  12  रुपए  16  रुपए

 डा  इक.शेल  की  भराई  घनमीटर  2.50  8  रुपए

 के  लिए  भूमि  संबंधी  कार्य

 एम०  10  के  प्लेन  घनमीटर  300  रुपए  500  रुपये

 सीमेंट  कंक्रीट  भी  सप्लाई

 तथा  इन्हें  बिछाना

 मि०  मी०  मोटाई  और  घनमीटर  65  रुपए  100  रुपए

 450  मि०  मौ०  मोटाई  के

 रॉक-टो  में  पत्यर  पिच  करना

 सिल्टर  सप्लाई  घनमीटर  55  रुपए  100  रुपए

 करना  तथा  बिछाता

 इनमें  से  कोई  भी  मांग  अ्रमी  तक  स्वीकार  महीं  की  गई  है  ।

 129
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 नई  दिल्‍ली  स्थित  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिसिटेड  के  कार्यासय  द्वारा

 सरकारी  पार्टियों  को  इस्पात  का  आव  इन

 2890,  भोला  नाथ  सेम  :  क्या  खान  प्रो  र  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1984-85  के  दोरान  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  दिल्‍ली  स्थित

 कार्यालय  ने  गैर-स  रकारी  पार्टियों  को  भारी  मात्रा  में  इस्पात  आवंटित  किया  है  तथा  इस  प्रकार  के

 आवंटन  अनुदेश  सीध  मारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  नई  दिल्‍ली  स्थित  कार्यालय  द्वारा

 जारी  किए
 यदि  तो  इस  प्रकार  के  आवंटन  का  ब्योरा  क्‍या  हैं  तथा  उसके  कारण  क्या

 हस  प्रकार  का  आवंटल  करने  से  पहले  इस्पात  नियंत्रक  और/अथथा  भारतीय  दृस्पात

 प्राधिकरण  लि०  के  केंद्रीय  विपणन  संस्थान  से  परामर्श  न  करने  के  क्या  कारण  और

 बाजार  में  आवंटन  के  समय  सप्लाई  किए  गए  सामान  का  अधिमुल्य  कितना  था  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  लटवर  :  ओर  वर्ष  1984-85  के  दोरान

 स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  के  नई  दिल्ली  स्थित  कार्यालय  ने  59  प्राइवेट
 पार्टियों  को  इस्पात  की  निम्नलिखित  मात्रा  आवंटित

 ऋ्रम७  स०  मद  आब  टिति  मात्रा

 1.  जस्ती  सादी/जस्तो  नालीदार  चादरें
 |

 630
 ह

 माल  शामिल

 2.  ठन्डी  बेलित  चादरें/क्वायल  4955

 माल  शामिल  '

 3.  ग़में  बेलित  चादर  क्वायल  480
 4.  तार-छड़ें/टार  स्टील  143

 कुल  :  6208

 आवंटित  की  गयी  यह  मात्रा  इस  प्रकार  के  आवंटन  की  अवधि  के  दौरान  द्वारा  को
 गई  कुल  बिक्री  का  0.2  प्रतिशत  बंठती

 संयुक्त  संयंत्र  समिति  के  वितरण  के  मार्गंदर्शी  सिद्धांतों  में  कुछ  मात्रा  का  आवंटन
 इस्पात  के  उत्पादकों  के  स्वनिर्णय  पर  किए  जाने  की  व्यवस्था  किया  गया  आवंटन  इन  सौमाओं
 के  अन्तर्गत  है  ।

 इन  आवंटनों  के  लिए  सप्लाई  विभिम्न  शाखाओं  से  की  गई  थी  और  सप्लाई  की  गयी
 सामग्री  विभिमन  मात्रा  में  थी  और  अनुरक्षण  के  विभिन्‍न  चरणों  में  की  गयी  थी  ।  काल-क्रिक
 भाधषार  पर  बाजा र  में  अधिमूल्य  की  गणना  करना  संभव  नहीं  है  ।

 काले  घन  के  बारे  में  अनुमान
 2891.  श्री  भोला  नाथ  सेन  :  क्‍या  जिस  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  में

 काले  धन  के  चलन
 के

 बारे  में  राष्ट्रीय  सावंजनिक  वित्त  और  नीति  संस्थान  के  अनुमानों  की  तुलभा
 में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  छोष  के  अनुमान  क्या  हैं  ?

 हु

 बिस  सन्‍त्रालय  में  राज्य  मंत्ो  जनादत  :  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने
 रिक  रूप  से  कभी  भी  काले  भारत  में  घन  का  अनुमान  नहीं  लगाया  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  एवं
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 नीति  संस्थान  ने  में  अथंध  अर्थव्यवस्था  के  पहलूਂ  पर  हाल  ही  की  अपनी  रिपोर्ट  में  वर्ष
 1983-84  के  सम्बन्ध  में  सकल  घरेलू  उत्पादों  पर  ।8  से  21%  तक  की  अथति  31,584  करोड़
 रुपये  से  36,786  करोड़  रुपये  तक  की  अवेध  आय  की  उत्पत्ति  होने  का  अनुमान  लगाया  है  ।
 उन्होंने  यह  बात  स्वीक।र  की  है  कि  उनके  निष्कर्ष  बहुत-सी  घारणाओं  ओर  अनुमानों  पर  आ्लाधारित

 हैं  जिन्हें  चुनौती  दी  जा  सकती  है  ।

 काहठा  एक्सपोर्ट  प्रोसेलिंग  क्षेत्र  प्राधिकरण  में  औद्योगिक
 शान्ति  के  लिए  विशेष  विनियम

 2892,  भी  भोला  माथ  सेन  :  क्‍या  बाणिश्य  सत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  फाल्टा  एक्सपोर्ट  प्रोसेसिंग  क्षेत्र  प्राधिकरण  ने  क्षेत्र  में  औद्योगिक  शान्ति

 बनाए  रखने  के  लिए  पद्चिम  बंगाल  सरकार  के  साथ  बिशेष  विनियमों  के  सम्बन्ध  में  बातचीत

 की  है;ओऔर
 ,

 यदि  तो  फाल्टा  एक्सपोर्ट  प्रोसेसिग  क्षेत्र  प्राधिकरण  के  कया  सुझाव
 राज्य  सरकार  की  क्या  प्रतिक्षिया  है  क्षेर  इस  क्षेत्र  में  क्षान्ति  बनाए  रखने  के  लिए

 फाल्टा  एक्सपोर्ट  प्रोसेसिंग  क्षेत्र  प्राधिकरण  हारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  विभार  है  ?

 बालिस्प  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी  ०ए०  :  भोर  म।मले  पर  फाल्टा

 निर्यात  प्रोसेसिंग  जोन  प्राधिकरण  की  बंठक  में  विचार  किया  गया  परिचिम  बंगाल  की  राज्य

 सरकार  के  परामशं  ते  अच्छे  औद्योगिक  सम्बन्धों  क ेलिए  कारगर  नीति  बनाने  का  प्रयास  किया  जा

 रहा  राज्य  सरकार  से  अनुकल  उत्तर  प्राप्त  हुआ  है  ।

 कोल  दृण्डिया  लिमिटेड  में  सभापति  के  पद  को  समाप्ति

 2893.  श्री  भोला  नाथ  सेन  :  क्‍या  खान  झोर  कोयला  मम्जी  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मंत्रालय  द्वारा  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  के  ढाँचे  को  बदलने  का  विचार
 करने  हेतु  स्थापित  सलाहाकार  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  नियंत्रक  कम्पनी  में  सभापति

 का  पद  समाप्त  किया  जाये  और  इसकी  सहायक  कम्पनियों  के  प्रमुखों  को  पूर्ण  स्वाथत्तता  प्रदान  की

 यदि  तो  कोल  दृण्डिया  लिमिटेड  के  ढांचे  के  विकेन्द्रीकरण  के  बारे  में  इस  समिति

 की  सिफा  रिश्षों  का  ब्योरा  क्‍या  ओर

 इस  मामले  में  सरकार  का  कया  व्यवस्था  करने  का  विचार  है  ?

 खान  और  कोयला  मंत्रो  वसंत  साठे  )  :  से  कोल  इण्डिया  लि०
 श्लौर  इसकी  सहायक  कम्पनियों  के  पुनर्गठन  के  प्रदत  पर  विचार  करने  के  लिए  कोई  सलाहकार
 पैनल  नहीं  बनाया  गया  था  ।  परन्तु  सरकार  ने  कोल  दृण्डिया  लि०  ओर  उसकी  सहायक  कम्पनियों
 के  क्रियाकलाप  की  जाँच  के  लिए  मुहम्मद  फजल  की  अध्यक्षता  में  एक  विदेषश  समिति  बनाई  थी
 ओर  उस  समिति  ने  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  1980  में  दे  दी  थी  ।  इस  समिति  ने  अस्य  बातों  के

 साथ-साथ  यह  सिफारिश  भी  की  थी  कि  एक  धारक  कम्पनी  के  रूप  में  कोल  इण्डिया  लि०  को
 समाप्त  कर  दिया  जाए  ओर  कोल  दृण्डिया  लि०  की  सहायक  कम्पनियों  को  स्वतन्त्र  कम्पलियाँ

 बना  दिया  सातवीं  लोक  समा  की  सरकारी  उप्रक्रम  समिति  ने  भी  अपनी  सश्वहृवीं  रिप्रोट्ट  में

 कोल  इश्डिया  लि०  के  कियाकलाप  की  समीक्षा  की  थी  और  यह  सिफारिश  की  थी  कि  कोल
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 इण्डिया  लि०  को  सहायक  कम्पनियों  के  साथ  बनाए  रखा  इस  समय  कोल  इण्डिया  लि०  के

 बतंमान  स्वरूप  अर्थात  धारक  कम्पनी  रूप  में  कोई  परिवतंन  करने  का  बिचार  नहीं

 शाध्ट्रीय  ऋण  परिषद्‌
 2894.  श्री  वासुदेव  आचार  :  क्या  वित्त  मस्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  की  पद्चिम  बंगाल  सरकार  से  राष्ट्रीय  ऋण  परिषद्‌  हेतु  कोई  प्रस्ताव

 मिला
 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यह  प्रस्तावित  परिषद  ओवर  ड्राफ्टों  की समस्या  को  कम

 करेगी  ;  भोर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  वया  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  नहीं  ।

 प्रएन  ही  नहीं  उठते  ।

 राज्यों  क ेलिए  जनता  कपड़  का  कोठा

 2895.  भी  वी०  तुलसी  राम  :  कया  पूति  ओर  बस्त्र  मन्नी  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 राज्यों  को  इस  प्रकार  उपलब्ध  कराए  जाने  वाले  जनता  कपड़  की  लागत  क्‍या  होगी
 ओर  राज्यों  द्वारा  इसकी  किस  प्रकार  अदायगी  की

 (@)  क्ष्या  इसको  पूर्ति  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ओर  कपड़ा  मिलों  के  माध्यम  से

 और

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  के  सिए  निर्धारित  जनता  कपड़े  का  कोटा  घटिया  किस्म  का  है
 भौर  उस  राज्य  की  जनता  की  माँग  को  पूरा  फरने  के  लिए  कम  भी  है  ?

 पूति  झ्ौर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  चर  शोसर  :  जनता  कपड़े  पर

 2  ९०  प्रति  ब्गं  मीटर  की  दर  से  केंद्रीय  सरकार  की  इमद।द  प्रदान  की  जाती  इसका  भुगतान
 राज्य  सरकारों  को  तिमाही  अधार  पर  किया  जाता  है  ताकि  वे  आगे  उत्पादक  अभिकररधों  को
 छनके  द्वारा  उत्पादित  तथा  वितरण  अभिकरणों  को  डिलीवर  किए  गए  जनता  कपड़े  के  आधार  पर
 दे  सकें  ।  जनता  कपड़े  की  लागत  राज्य  सरकारों  को  नहीं  दी  जाती  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  तथा  बस्त्र  मिलें  जनता  कपड़ा  योजना  से  प्म्बन्धित  नहीं  हैं  जो

 कि  हुथकरघा  क्षेत्र  द्वारा  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  ।

 जी  महीं  ।-  जनता  कपड़ा  उत्पादन  के  लिए  कोटा  या  लक्ष्य  का  आबंटन  सभी  राज्यों
 को  करधों  को  विगत  निष्पादन  आदि  के  भ्राधार  पर  किया  जाता  शाज्यों  के  अन्दर

 जनता  कपड़े  की  खपत  को  हकदारी  का  निर्धारण  कुल  जनसंरूया  तथा  गरीबी  रेखा  से  नीचे  श्यक्तियों

 की  संक्या  के  अनुसार  यथानुपात  रूप  में  किया  जाता

 आय  कर  की  अकाया  राशि  को  बसूलोी

 2896.  भी  के०  सोहनदास  :  क्या  वित्त  सग्ज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
 क्या  आय  कर  की  बकाया  राहि  को  वसूल  करने  के  लिए  कोई  नया  अभियान  झुरू

 किया  गया  भोर

 यदि  तो  उसके  अब  तक  कया  परिनाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 वित्त  संज्रालय  में  राज्य  संज्ी  जगादत  :  (%  )  आयकर  की  बकाया  को

 बसूल  करने  के  लिए  चालू  वर्ष  के  दोरान  जोरदार  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।



 18  1907  लिखित  उत्त्र

 इन  जो  रदार  प्रयासों  के  प्रभाव  को  इतनो  जल्दी  नहीं  आँका  जा  सकता  ।

 बोलानी  ओज  लिमिटेड  के  लिए  खरीदो  गई  मशझोनरो  का  उपयोग

 2897.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  खान  और  कोयला  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  की  रक्षित  बोलानी  भोज  लिमिटेड  के  लिए  गत  तीन

 वर्षों  में  सरीदी  गई  मशीनरी  का  कुल  मूल्य  कया

 क्‍या  यह  सभ्  है  कि  उक्त  खान  के  लिए  खरीदी  गई  मशीनरी  ओर  उपकरणों  का

 योग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ओर  वे  बेकार  पड़े  हुए
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
 बोलानी  ओजे  लिमिटेड  में  रखी  गई  मशीमरी  श्लौर  उपकरणों  का  समुचित  और  क्षीघ्र

 उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नटबर  :  पिछले  तीन  वर्ष  के  दोरान

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  की  गृहीत  खान  बोलानगी  प्लोर  खान  द्वारा  खरीदी  गई  मशीनरी  का  कुल
 मूल्य  निम्नलिखित  है  ;  --

 न्‍दिरणमअ+>ण-ण-०»>>ूणणमम  भा  करा  इ  कचरा
 वर्ष  कुल  मूल्य

 रुपये  )

 1982-83  222-03
 1983-84  130.11
 1984-85  69.70

 पिछले  तीन  वर्ष  के  दोरान  खरीदी  गई  मद्गीनरी  में  निम्नलिखित  मर्दे  शामिल  हैं  :-.-

 )  चले  भू-गतिमान  अर्थ  ओर  खनन

 वणित  मक्षीनरी  के  लिए  सविस  सेन्टर  हेतु
 मशीन-शाला  के  लिए  उपकरण  ।

 सर्विस  सेन्टर  तथा  मश्षीन  क्षाला  के  लिए  कुछेक  मशीनों  को  छोड़कर  अन्य  सम्पूर्ण
 मशीनरी  को  समय-सूच्ची  के  अनुसार  चालू  किया  गया  था  तथा  उसका  इस्तेमाल  किया  गया  था  ।

 ओर  सीमेंट  की  कमी  ओर  सम्मारकों  तथा  परामशंदाताओभों  से  नींव  के  लिए
 रेलाचित्र  देरी  से  प्राप्त  होने  क ेकारण  कुछेक  मशीन  ग्रान्डिग  ड्रिल  तथा  एयर
 दारों  को  चालू  करने  में  विलम्ब  हुआ  है  ।  अब  ये  सभी  मशीनें  चालू  कर  दी  गई  हैं  ओर  इनका
 माल  किया  जा  रहा  है  ।

 [  हिन्दी  ]
 आयकर  बसूली  को  राष्ट्रीय  आय  में  प्रतिशतता

 2898.  श्री  शान्ति  धारोवाल  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  आयकर  वसूली  से  कितने  प्रतिशत  राष्ट्रीय  अय  कमाई  जाती

 क्‍या  अ।यकर  से  प्राप्त  होने  बाली  आय  का  अधिकांश  हिस्सा  सरकार  इसकी  बसूली
 पर  ख्ं  कर  देती

 यदि  तो  उसकी  प्रतिदवतता  कितनो
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 कया  इस  राजस्व  का  अधिकांश  भाग  आयकर  अधिकारियों  द्वार  व्यापारी  लोगों  पर

 तथा  सम्बन्धित  अन्य  संदिग्ध  मामलों  के  सम्बन्ध  में  छापा  मारने  में  खजन्च  कर  दिया  जाता

 तो  उसकी  प्रतिदतता  कितनी  है  तथा  उन  मामलों  की  संख्या  कितनी  है  जिनमें
 सरकार  को  छापे  में  बरामद  किये  गये  धन  को  वापस  करना  पड़ता

 क्या  सरकार  ने  इसकी  कोई  जांच  की  है  अथवा  इसके  ऊपर  कभी  विचार  किया

 है;।ओर
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  जनादन  :  (%)  वर्ष  1980-81  से  1983-84
 जिस  वर्ष  की  राष्ट्रीय  आय  के  अद्यतन  आंकड़े  उपलब्ध  उस  ब्ष  विशेष  की  राष्ट्रीय  आय

 साथ  मूल्यों  उपादान  लागत  पर  शुद्ध  राष्ट्रीय  सकल  निगम  कर  सहित
 कर  का  प्रतिशत-अनुपात  नीचे  दिया  गया

 न्‍सरमन्‍--ममीननीनननीननननननन-क-ऊवतततओओतंप  —
 वर्ष  उपादान  लागत  पर  मूल्यों

 षुद्ध  राष्ट्रीय  उत्पाद  के  साथ  आयकर
 कर  का  प्रतिशत-अनुपात

 1980-81  2.65
 1981-82 2  2.85
 1982-83  3  2.83
 1983-84  2.63

 न्‍ਂ  इरमम-+«+म-म-म-+-ममम-»ममम-मम-मनम---म-मनमनमम  मनन  न  नम  नमन  न  मनन  नममन--मन-न-मननमनम-न-_ान  नम  नम  नम  नमन  न  न  नमन  मनन  नमन  मनन  नमन  नमन  न  -  नाम  न  ननननननननन-«+न+नम+-मंमममननन-मन-न  न  न  नननननन  न  ्अअऑोे से  33०  «तर

 (  )  ओर  1984-85  के  विभाग  ने  आयकर  निगम  कर  भी  शामिल

 के  4497.64  करोड़  रुपये  आंकड़े  प्रत्यक्ष  करों  की  वसूली  पर  100.82

 करोड़  रुपये  की  राशि  ख्च  की  राजस्व  वसूलियों  के  साथ  खर्चों  का  अनुपात  केवल  2.2%
 बेठता  है  ।  इस  प्रकार  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  इस  राहि  का  अधिकांश  भाग  सरकार  करों  की

 वसली  पर  खत  कर  रहो  है  ।

 से  भाग  के  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 ]
 ऋण  मंजर  करने  के  मामले  में  बंकों  ह।रा  कमजोर

 वर्गों  को  परेशान  करना

 2899,  श्री  वितामणि  पाणिप्रही  :  कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  के  भरसक  प्रयासों  के  बावजद  देह  में  बंकों  द्वारा  ऋण  मंजर  करने
 के  मामले  में  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  तथा  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  परेशान  किया  जा  रहा

 यदि  तो  बेंकों  द्वारा  कमजोर  वर्गों  को  परेशान  करने  से  रोकने  के  लिये  सरकार  ने

 कया  कदम  उठाये  है;भोर
 यदि  कोई  कदम  उठाये  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  भारतीय  रिजर्व  बेंक

 ने  यह  सुनिदिचत  करने  के  लिये  ये  मार्गनिर्देश  जारी  किए
 हैं  कि

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  बेंकों

 से  ऋण  लेने  में  किसी  प्रकार  की  अन|वदयक  कठिनाई  न  हो  ।  इन  मागग  निदश्ों  में  यहू  बात  अनिवाय
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 रूप  से  बता  दी  गई  है  कि  माजिन  और  जमानत  के  मापदण्डों  में  ढील  दी  गई  इसके  अलावा
 सरकारो  क्षेत्र  के  सभी  बंकों  को  यह  लक्ष्य  दिया  गया  है  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  समाज  के
 कमजोर  वर्गों  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  का  हिस्सा  कुल  बकाया  अग्नरिमों  के  10%  से  कम  न  हो  ।

 समम्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  ज॑से  गरीबी  दूर  करने  के  महत्वपूर्ण  कार्यक्रमों  के  लिए  बेकों  से

 ऋण  आवेदनों  को  निर्धारित  समय  के  अन्दर-भन्दर  निपटाने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 इत  मार्गनिदेशों  के  कार्यान्वयन  तथा  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  दिए  जाने  आाले  ऋणों  के

 प्रयाहु  पर  नियमित  रूप  से  नजर  रखी  जाती  है  |

 राज्यों  द्वारा  जनता  कपड़  के  उत्पादन  का  लक्ष्य

 2900.  श्री  चितामणि  पाणिग्रही  :  कया  पूर्ति  श्रोर  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  1984  में  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  के  लिये  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित
 किये  गये

 )  क्या  राज्यों  ने  अपने  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिये

 यदि  तो  असफलता  के  कया  कारण

 क्‍या  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  असफलता  से  बचने  के  लिये  अवश्यक  सावधानियां
 बरती  गई  ओर

 (=)  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पूर्ति  भ्ौर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चंद्र  दोजर  शिह  )  1984-85
 के  लिए  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  को  सौंपे  गए  सक्ष्यों  और  उनकी

 लब्धियों  को  दर्शाने  वाला  विबरण  संलग्न  लक्ष्य  विशीय  वर्ष  के  लिए  सौंपे  जाते  हैं  कलेंडर  वर्ष

 के  लिए  नहीं  ।  कुछ  राज्यों  ने  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किये  हैं  ।

 लक्ष्यों  तक  पहुंचने  में  असफलता  का  मुरुय  कारण  था  यार्न  के  मोटे  काउ'टों  को  कीमतों
 में  तीव्र  बढि  ।

 और  राज्य  सरकारों  को  जारी  किए  विस्तृत  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  राज्यों  के

 जनता  कपड़े  का  उत्पादन  करने  वाले  अभिकरणों  से  प्रत्येक  वर्ष  के  लिए  उत्पादन  कार्यक्रम
 मियमित  रूप  से  उत्पादन  को  मानीटर  करने  तथा  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  शोर  याने  की  सप्लाई

 के  उनके  प्रबन्धों  के  बीच  सम्पक  स्थापित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 विवरण
 1984-85  के  बौरान  भाग  लेमे  वाले  राज्यों  संघ  राज्य  क्षेत्रों  हारा  बनाए

 गए  जनता  कपड़  का  राज्यबार  लक्ष्य  तथा  उत्पादन
 सिलियम  अर्ग  सरीहरों

 राज्य का

 .
 लक्ष्य  1984-85...  1984-85  के  दौरान

 सं०  उत्पादन
 +  बणकबतनलडल सससखसखस  ॉकफफफफॉीसस  चछोफ्ब्ब्ल्न्डस  कउफकससससससससरेन  न  न  ७७७७

 2  3  4
 ST प्रदेश -  कच्चे  लड:डझख

 पफ  ४

 2,  आमन्प्न  प्रदेश  30.00  28.25

 2,  कर्नाटक  3.00  1.90

 3,  केरल  3.00
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 1  2  4

 4.  पांडिचेरी  0.10  ह॒  0.20

 5.  तमिलनाडु  41.00  42.48

 6.  मध्य  प्रदेश  15.00  27.16

 4.  उत्तर  प्रदेश  90.00  85.85

 8.  बिहार  40.00  45.50

 9,  डड़ीसा  30.00  28.00

 10.  १०  बंगाल  33.00  30.85

 11.  गुजरात  6.40  5.30

 12.  महाराष्ट्र  54.00  42-34

 13,  त्रिपुरा  1.82  1.50

 14,  भासाम  2.00  4.50

 15.  राजस्थान  1.68  2.00
 ह

 कुल  360.00
 356.77

 355647

 आयात  नोति  को  और  अधिक  उदार  बनाने

 की  विधथ  बक  को  सलाह

 2901.  भी  बितामणि  पाणिग्रहो  :  क्या  बाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  यह  सच  है  कि  हाल  के  वर्षों  के  दौरान  आयात  में  काफी  वद्धि  हुई
 विद्व  बंक  ने  सरकार  को  हमारी  आयात  नीति  को  ओर  अधिक  उदार  बनाने  की

 सलाह  दो

 यदि  तो  क्या  हमारे  आयात  को  और  अधिक  उदार  बनाने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव
 भर

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  पोौ०  ए०  :  1980-81  में  आयातों  में

 37.3%  को  बढ़ि  1981-82,  1982-83,  1983-84  और  1984-85  में  बद्धि  दर  8.4,
 5.5,  9.8  और  7.9  रही  है  ।

 से  बहुपक्षोय  संस्थाएं  जिनमें  विश्व  बेंक  शामिल  जिसका  कि  भारत  एक
 सदस्य  समय-समय  पर  नीति  सम्बन्धी  सुझाव  देते  हैं  हमारे  देश  की  आयात  नीति  हमारे  रष्ट्रीय
 प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तंयार  की  जाती  नई  आयात-निर्यात  नीति  जोकि  3  वर्षों

 की  अवधि  के  लिए  वंध  अप्रेल  1985  में  घोषित  की  गई  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  सिगरेनी  कोयला  खानों  को  छोड़ने  का  प्रस्ताव

 2902.  श्री  बितामणि  पाणिप्रहो  :  क्या  खान  और  कोयला  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  आंध्र  प्रदेश  में  स्थित  सिंगरेनी  कोयला  खानों  को  छोड़ने  का
 विचार  और

 यदि
 तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 इस्पात  खान  ओर  कोयला  मंत्री  बसत  :  नही  ।
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अपरम्परागत  वस्तुओं  का  निर्धात

 2903.  श्री  सी०  माधव  रेड्डो  :  क्या  वाणिय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  परम्परागत  वस्तुओं  के  साथ-साथ  भारत  से  बहुत  सी  अपरम्परागत  वस्तुओं  का
 भी  निर्यात  किया  जा  रहा

 3:

 यदि  तो
 गत  महीनों  में  निर्यात  की  गई  अपरम्परागत  वस्तु्थों  का  ब्यौरा  क्‍या

 है  तथा  कितनी  विदेशी  मुद्रा  कमाई  गई  और

 क्‍या  सरकार  अपरम्परागत  वस्तुओं  के  निर्यात  का  विस्तार  करने  तथा  उनके  निर्यात

 को  प्रोत्साहन  देने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  पी०  ए०  संगमा  ):  हां  ।

 चुनिन्दा  गेर-परंपरागत  मदों  के  संबंध  में  निर्यात  जिनके  लिए  अनन्तिम

 क्लांकड़ं  84  )  के  पहले  नौ  महोनों  के  लिए  उपलब्ध  हस  प्रकार  हैं  :---

 खुनिन्दा  गर-परम्परायत  भढों  के  निर्यात  े
 करोड़  Go

 —

 मद|/ठत्पाद  समूह

 सं०
 दिसम्बर  दिसस्वयर
 1982-84  १-84  1984-85

 ।
 ].  मछली  और  मछली  से  बनती  चीजों  243.71  क्र

 2.  सब्जियां  तथा  फल  की  गिरियों  को  103.67  105.14

 3,  चमड़ा  तथा  चमड़ें  से विनिर्मित  वस्तुएਂ 9

 (  फुटवियर
 को  छोड़कर  )  235.31  344.44

 4.  फुटवियर
 13.70  2048

 4.  सिले  सिलाये  परिधान  365.96  497.73

 6.  पूर्ण  रूप  से  या  रई  की
 तंयार  बस्तुए  59.71  60.32

 7.  मानव  निर्मित  फाइबर  से  बने  फैब्रिवस  22.16  16.79

 8,  सिल्क  फंब्रिक्स  28.03  35

 9.  रसायन  तथा  संबद्ध
 पा

 190.91  275.82

 विनिर्मित  वस्तुएं  तथा
 हा

 इस्तात  को

 (
 144.20  145.85

 11.  मशीनरी  और  परिवहन  उपस्कर  967.97  398:53

 12.  लोहा  तथा  इस्पात  वस्तुओं  35.60  46.16

 13.  रत्न  तथा  आभूषण  े
 938.56  887.75

 14.  कलात्मक  वस्तुएਂ  तथा  हस्तशिल्प  की  कलात्मक  वस्तुए  88:63  101.62
 1081.93  1362.99

 15,  श्च्चा  तेल  तथा  पेट्रोलियम  उत्पाद
 -
 ििमिमिलिनििनिकििकिककिक  लक  ॒इााम्ाता-पाातआात  ना  न्यूबर  पाुकमामट्र

 —  ५७७33  अआभभ सकता
 तोट  :  वस्तु-बार  आँकड़  अन्तिम  है  ओर  उनमें  संशोभन  हो  सकता

 ल्ोत  :  वाणिज्यिक  जानकारी  तथा  अंकसंकलन  कलकत्ता  ।
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 भारत  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  आयात  और  निर्यात  नीति  को  बराबर

 विकसित  किया  जा  रहा  इनमें  शामिल  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  इसका  विविधीक रण
 ्रपमे  निर्यातों  को  और  प्रतियोगी  अपने  उत्पादों  के  लिए  नए  बाजारों  का  पता  लगाने  और
 अधिक  मुल्य  प्राप्ति  के लिए  वस्तुओं  को  संसाधित  करने  के  उपाय  इस  प्रयोजन  के  लिए  सरकार  के

 पास  उपलब्ध  नीति  सबंधी  विभिन्‍न  साधनों  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  और  जहाँ  कहीं  श्रावदयक

 होता  है  उनमें  समायोजन  किया  जाता  है  ।  हाल  85  से  1988  तक  की  तीन  वर्ष  की
 अवधि  के  लिए  1985  में  घोषित  आयात-निर्यात  मीति  को  निर्यातों  को  प्रमुख  रूप  से  बल
 देने  और  साथ  ही  कार्य  कुशल  आयात  प्रतिस्थापन  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  बनाई  गई  है  ।

 साय  के  निर्यात  में  गिरावट

 2904.  श्री  सो०  माधव  रेड्डो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  चाय  के  निर्यात  में  गिरावट  की  प्रवृत्ति  आई
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  चाय  का  निर्यात  किया  गया  भौर  यदि  उस  अवधि

 के  दोरान  विदेशी  मुद्रा  की  कोई  हानि  हुई  तो  वह  कया  है  ?

 बाणिल्य  मम्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  पी०  ए०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्ग  नहीं  उठता  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  निर्यात  को  गई  चाय  की  मात्रा  और  मूल्य  निम्नोक्त  प्रकार  है  :-- स
 |  मात्रा  कि०  मूल्य

 रु०  )

 1982  189.9  355-55
 1983  208.5  516.82
 1984  214.7  744.9:

 eS
 विदेशों  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन  करने  बालो  कंपनियां

 2905.  श्रो  सो०  माधव  रेड्डी  :  क्या  वित्त  मफ्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कुछ  कम्पनियाँ  विदेक्यी  मुद्रा  नियम  और
 बिलियमों  का  उल्लंघन  करती  पाई  गई

 यदि  तो  1984-85  के  दोरान  इस  प्रकार  के  मामलों  का  कया  ब्यौरा  और

 सरकार  ने  प्रत्येक  कम्पनी  के  विष्द्ध  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 वित्त  स  ब्रालय  सें  राज्य  म॒त्री  जनादन  :  से  उन  कम्पनियों  के

 खिलाफ  मामलों  को  अलग  से  कोई  सूची  नहीं  रखी  जातो  है  जिनके  बारे  में  यह  पाया  जाता  है  कि

 उन्होंने  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम्त  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  किया  माँगी  गई  सूचना  को
 एकत्र  करने  में  लगने  वाला  समय  और  श्रम  अपेक्षाकृत  बहुत  अधिक  होगा  ।  यदि  माननीय  सदस्य

 किसी  विधिष्ट  मामले/मामलों  का  उल्लेख  करें  जिसके/जिनके  बारे  में  सूचना  अपेक्षित  है  तो  उसे  एकत्र
 करके  प्रस्तुत  कर  दिया

 आदिवासी  और  अशिक्षित  किसानों  को  बंकों  से  ऋण  सुविधा
 2906.  शो  सो०  माधव  रेड्डी  :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 (*)
 क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  का  कोई  तंत्र  है  जिससे  कि  आदिवासी

 भोर  अस्य  अधिक्षित  किसानों  आदि  को  बेंकों  स ेऋण  उपलब्ध  हो  सके  ;
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  गठित  शन्त्र  का  क्‍या  ब्यौरा  है;और
 किन-किन  स्थानों  पर  कितने  आदिवासी  गरीब  किसान  ऋणों  से  लाभान्वित  हुए  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादंत  :  से  और

 तोय  रिजवं  बेंक  ने  बेंकों  के  नाम  ये  अनुदेश  जारी  किए  हैं  कि  उनके  कुल  बकाया  अप्रिमों  का  कम
 से  कम  10%  हिस्सा  कमजोर  वर्गों  को  प्रत्येक  जिले  में  स्थापित  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियां
 ओर  विभिन्न  जिला  स्तरीय  आदिवासी  विकास  एजेंसियाँ  भी  कमजोर  वर्गों  को  बंक  ऋणों  के  प्रवाह
 को  बढ़ाने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाती  देश  के  सभी  खण्डों  में  कार्यान्वित  किए  जा  रहे
 न्वित  ग्रामीण  बिकास  कार्यक्रम  के  अग्त्गंत  छठो  आयोजना  की  श्रवधि  के  दौरान  गरीबी  की  रेखा

 के  नीचे  के  कुल  164  लाख  लोगों  को  सहायता  की  गई  थी  जिनमें  से  38  अनस  चित  जातियों
 और  अनुसूबित  जनजातियों  से  संबंधित  थे  ।

 जा

 बिजली  घरों  को  कोयले  को  सप्लाई
 2907.  श्री  बाला  साहिब  बिल  पाटिल  :  क्‍या  लान  और  मगत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  देश  में  बिजली  घरों  को  कोयले  को  सप्लाई  को  स्थिति  को  पृनरीक्षा  करने

 के  लिए  27  1985  को  एक  बेठक  बुलाई  थी

 कया  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  में  कोराड़ी  और  नासिक  बिजली  घरों  के  पास  मई
 1985  के  अंत  में  2-3  दिनों  से  अधिक  कोयले  का  भंडार  नहीं  और

 ग)यदि  तो  उक्त  बेठक  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  तथा  महाराष्ट्र  में  संबंधित  बिजली
 घरों  को  कोयले  की  सप्लाई  की  दर  क्‍या  होगी  ?

 खान  ओर  कोयला  सन्त्री  बसंत  (१)  हाँ  ।

 दिनाक  3]  1985  को  महाराष्ट्र  के कोराड़ी  ओर  मासिक  बिजली  घरों  में

 5  दिन  ओर  3  दिन  का  स्टाक

 बंठक  में  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  सभी  सम्बन्धित  एजेंसियाँ  समेकित  रूप  से

 काम  करेंगी  ताकि  ताप  बिजली  घरों  की  कुल  जरूरतें  पुरी  की  जा  इत  बिजली  धरों  को  इनके

 संयुजन  की  तुलना  में  वास्तव  में  दिया  गया  कोयला  निम्नलिखित  है
 “000  टनों

 महीना  त।सिक  को  राढी तन  Ee  «मनन  ee  सयुजत॒ सप्लाई संयुजन aqua सप्लाई
 सयुजत  सप्लाई  संयुजन  संयुजन  सप्लाई  संयुजन  को

 को  सप्लाई  सप्लाई  का
 का  प्रतिषत  प्रतिश्षत

 85  320.00  afataਂ  94.7%  230.0  93.4
 85  320.00  282.4  88.3%  230.0  f

 संयुजज॒  समितिਂ  द्वारा  नियत  जुल।ई  से  की  तिमाही  के

 इम  बिजली  घरों  को  कोयले  की  सप्लाई  के  लिए  नियत  मासिक-संयुजन  नीचे  दिया  गया

 इस  समिति  के  विद्यत  विभाग  ओर  कोयला  रेल  केन्द्रीय  विद्युत  प्रधिकरण  आदि

 के  प्रतिनिधि  हैं  :--

 नासिक  को  राडी

 320  280
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 महररास्ट्र  में  छोट  रेशा  के  कपाल  को  कोमतों  में  कमी

 2908,  भी  बाला  साहिब  विश्व  पाटिल  :  क्‍या  पूर्ति  और  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  |

 क्‍या  महाराष्ट्र  में  लम्बे  रेशे  और  छोटे  रेशे  के  कपास  की  कीमतों  में  गिरावट  भाई  है
 और  यदि  तुरन्त  कदम  नहीं  उठाए  जाते  हैं  तो  उत्पादनों  को  भारी  नकसाम  पहुंचेगा  तथा  सरकार

 द्वारा  प्रायोजित  खरीद  योजना  को  भी  भारी  हानि
 तो  इस  बारे  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  किए  गए/किए  जाने  वाले  उपायों  का

 ब्यौरा  क्‍या

 बषं  1983-84,  1984-85  ओर  1985-86  के  दोरान  राज्य  सरकार  के  अधिकरणों  के

 माध्यम  से  कपास  की  खरीद  के  कितनो  केंद्रीय  सहायता  दी

 महाराष्ट्र  में  कृफ्स  की  कुल  उपज  सरकारी  अभिकरणों  द्वारा  लो  जाती  है  भौर

 यदि  तो  क्या  बिचौलियों  द्वारा  की  जाती  ओर

 (8)  महाराष्ट्र  तथा  अभ्य  राज्यों  में  कपास  उत्पादनों  के  हितों  की  रक्षा  किस  प्रकार  की

 जाती  है  ?

 पूर्ति  ओर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  सरञ्री  चस्त्रशाखर  :  से  महाराष्ट्र
 कपास  संसाधन  तथा  1971  के  अधीन  महाराष्ट्र  में  एक  रुई

 एकाधिकार  अधिप्राप्ति  योजना  इस  1971  के  उपबन्धों  के  अनुसार  किसानों  को
 शआरम्म  में  उनके  उत्पादन  के  लिए  गारंटी  शुदा  कीमतें  अदा  की  जाती  हैं  ये  रुई  समन्वय  समिति
 की  सिफारिशों  पर  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  रुई  के  अन्त  में  रई  को  अन्तिम
 कीमतें  राज्य  सरकार  द्वारा  अधिसूचित  की  जाती  गारंटी  शुदा  कौमतों  तथा  अन्तिम  कीमतों
 के  बीच  अन्तर  की  अदायगी  किसानों  को  दी  जाती  है  और  यदि  अन्तिम  कीमतें  गारंटीश्ुदा  कीमतों
 से  कम  हों  तो  उपजकर्ताओं  से  कोई  वसूलियाँ  नहीं  की  जाती  इसे  देखते  किसान  सर्देव
 लाभकारी  कीमतों  पर  अपने  उत्पादन  के  उठान  के  लिए  आहवस्त  रहते  हैं  ।  केंद्रीय  सरकार  इन
 योजना  के  प्रचालन  के  लिए  कोई  वित्तीय  अनुदान  नहीं  देती  महाराष्ट्र  राज्य  रई  उपजकर्ता

 सहकारी  विपणन  जोकि  इस  योजना  के  प्रचालन  के  लिए  उत्त  रदायी  राज्य  सरकारी

 करण  है  ।  ब्याज  की  रियायती  दरों  पर  बेकों  में  ऋण  सुविधाए  प्राप्त  करता  चालू  रुई  औसत
 के  दोरान  भारत  सरकार  ने  महाराष्ट्र  से  निर्यातों  के लिए  लम्बे  तथा  अतिरिक्त  लम्बे  रेशे  वाली  रुई
 की  95000  गांठों  की  मात्रा  की  अनुमति  दी

 जबकि  महाराष्ट्र  में  रुई  उपजकर्ताओं  के  हितों  रुई  एकाधिकार  अधिप्राप्ति
 योजता  के  प्रचालन  द्वारा  ध्यान  रखा  जाता  भारतीय  रुई  निगम  को  देश  में  अन्य  रुई  उपजकर्ता

 राण्यों  में  किसानों  के  लिए  केंद्रीय  मुल्य  समर्थन  अभिकरण  के  रूप  में  निर्दिष्ट  किया  गया

 [  हिस्दी  ]
 जेकों  से  श्रहत्फ्ता  प्राप्त  कर  रह  रण  ओदश्योगिक  एकक

 2909.  भी  कष्ण  प्रसाद  सिह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  बेंकों  से  सहायता  प्राप्त  कर  रहे  रुप्ण  श्रोद्योगिक  एककों  को  संख्या

 कितनी
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 बेकों  ने  उन्हें  कितनी  धनराशि  दी
 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  सहायता  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  और

 तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनाद न  :  1984  के
 अन्त  में  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  सहायता  प्राप्त  करने  वाले  रग्ण  एककों  को  संख्या  83,597
 थी  और  हनके  नाम  3273.91  करोड़  रुपए  के  बेंक  ऋण  बकाया  थे  |

 बेंकों  को  इस  प्रकार  के  निदेश  आरो  करने  का  सरकार  के  विदा  राधीम  कोई  प्रस्ताव

 यह  सवाल  पेदा  हो  नहीं  होता  ।

 [  प्रनुषाद  ]
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  हारा  लगता  से

 सावधिक  जमा  राधियां  लेना

 2910.  भो  ई०  अस्याप्‌  रेड्डी  :  क्या  विस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केंद्रीय  सरकार  के  पयंवेक्षणाधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  सपक्रमों  को  जनता  से  सावधि

 राहियां  मांगने  तथा  जमा  करने  का  प्राधिकार  दिया  गया

 यदि  तो  इस  प्रकार  को  सावधि  जमा  राष्णियों  पर  कया  ब्याज  वर  निर्धारित
 की  गई

 क्या  राज्यों  के  अधीनस्थ  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  भी  जनता  से  सावधि  जमा
 राधियां  मांगने  का  अधिकार  प्रदान  किया  गया  और

 यदि  तो  राज्यों  के  अधीनस्थ  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  जनता  से  ऐसी  सावधि
 जमा  रादियाँ  प्राप्त  करने  की  अनुमति  न  दिये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  हाँ  ।  केंद्रीय  सरकारी  क्षेत्र

 के  कुछ  उपक्रमों  को  जनता  से  जमा  राशि  स्वीकार  करने  की  अनुमति  दी  गई

 केंद्रीय  सरकारी  उपक्रमों  में  एक  दो  वर्ष  तथा  तीन  वर्ष  के  लिये  जमा  राशि  पर

 ब्याज  को  वर्तमान  लागू  दरें  11.5%,  12.5%  तथा  14%  इस  राशि  के  जमाकर्ताओं
 के  कुछ  वर्गों  को  भाधा  प्रतिशत  ब्याज  अधिक  दिया  जाता

 भारतीय  कम्पनी  अधिमियम  के  अधीन  पंजीकृत  कम्पनियों  द्वारा  जमता  हे

 जमा  राशि  की  स्वीकृति  कम्पती  1956  तथा  समय-समय  पर  यथासंधशोधित  कम्पनी
 राशि  की  1975  के  उपबन्धों  के  अनुसार  शामिल  की  जाती  ये

 उपबस्ध  सरकारी  चाहे  वे  केन्द्र  अथवा  राज्य  सरकारों  के  अधोन  पर  समान

 रूप  से  लागू  होते  हैं  ।

 भारतोय  वस्त्नों  के  लिये  विदेशी  बाजार

 2911.  भरी  ई०  अम्यापु  रेड्डी  :  क्‍या  पूि  ओर  बरुत  लंत्रो  श़ह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  निया  तोन्युख्ध  बस्त्रों  के  उत्पादन  की  मात्रा  बढ़ाने  तथा  किस्म  में  सुघार  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए

 141
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 विद्वेष  किस्म  के  वे  भारतीय  वस्त्र  कोन  से  हैं  जिनके  लिए  अफ्रीका  तथा  दक्षिण  पूर्व
 एशिया  के  बाजारों  में  बहुत  मांग

 क्‍या  भारतीय  वस्त्रों  के  लिए  बाजार  का  अध्ययन  करने  तथा  वस्त्र  उपभोक्ता
 माल  के  अद्यतन  रुख  के  बारे  में  पता  लगाने  के  लिए  विदेशों  में  विशेषज्ञों  के  एक  दल  को  भेजने  का
 प्रस्ताव  और

 वया  पेरिस  तथा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  भारतोय  उत्सव  के  दो  रान  कोई  वस्त्र

 श्यम  खोले  यदि  तो  क्‍या  व्यापार  सम्बन्धी  सोदे  हुए  ?

 पूति  ओर  बस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  चंद्र  रोखर  :  भारतीय  बस्त्रों
 की  प्रतिस्पर्धा  क्षमता  में  सुधार  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गए  हैं  :---

 (3)  वस्त्र  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  सुलभ  ऋण  योजना  उपलब्ध  है  ।

 (४)  स्वदेशी  तौर  पर  विनिरभित  न  की  जा  रही  अत्याधुनिक  वस्त्र  मक्षीनों  का  आयात  खुले
 सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  करने  की  अनुमति  द्वै  ।

 (iii)  निर्यात  बाध्यता  के  साथ  विधिवत्‌  सम्बद्ध  रूप  में  रियायती  दरों  पर  विस्तृत  चोड़ाई
 वाले  शटल  रहित  करधों  तथा  रोटर  रिपनिग  मछ्षीनों  का  आयात  करने  की  अनुमति  है  ।

 (7४)  1  1984  से  नकद  मुआवजा  सहायता  की  दरों  में  बस्त्र  मदों  की  अनेक

 श्रेणियों  के  लिए  ऊध्वंमुखी  संशोधन  किया  गया  4  1984  से  नकद

 मुधावजा  सहायता  के  लिए  सिलाई/कृषीदाकारी  घागों  को  भी  पात्र  बनाया

 गया  ।  इस  नौति  को  1985  के  लिए  भी  प्रयोज्य  बनाया  गया  है  ।

 (५)  सरकार  संवर्धनात्मक  गतिविधियों  जंसे  कि  बाजार  अध्ययनों  क्रेता-विक्रेता

 अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों/प्रदर्शनियों  में  भाग  लेने  का  प्रायोजन  तथा  वित्तपोषण  करती  रही
 है  ताकि  उत्पादों  तथा  क्षेत्रों

 की  दृष्टि  से  हमारे  निर्यातों  में  वृद्धि  व  विविधीकरण

 हो  सके  ।  |

 भारत  से  ब्त्रों  के  निर्यात  के  संवर्धन  के  उद्देश्य  से  आयात-निर्यात  नीति  को  और
 अधिक  उदार  बनाया  गया

 हमारे  निर्यातों  को  आगे  बढ़ावा  देने  के  उदंदय  से  नई  बस्त्र  नीति  की  घोषणा  की

 गई

 अफ्रोका  ओर  दक्षिण  पूर्व  एक्षिया  को  निर्यात  किये  जाने  वाली  सूती  वस्त्रों  की  मुख्य
 किस्मों  में  सूती  ऊंब्रिक्स  में  प्रेस  सामग्री  चादर  का  कपड़ा  वायल  तथा  साड़ियां  धोतियां
 तथा  कंनवास  आदि  ओर  सूती  तैयार  माल  में  बेड  स्कार्फ  ओर  सूत  शामिल  हैं  ।

 जी  हाँ  ।
 ,

 बस्त्र  उद्योग  ने  पेरिस  और  संयुक्त  राज्य  भ्रमरीका  में  भारतीय  उत्सव  में  कोई

 रियम  स्थापित  नहीं  किया

 ]
 कलाकारों  आदि  हारा  कर  को  चोरी  करने  के  बारे  में  शिकायत

 2912.  भ्री  हरीश  राबत  :  कया  बित्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  फिल्‍म  उद्योग  के  फिल्‍म  कलाकारों  निर्माताओं  भर  वितरकों  द्वारा  कर

 की  चोरी  करने  के  बारे  में  बड़ी  संख्या  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई
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 तो  क्या  फिल्म  उद्योग  में  कर  की  चोरी  रोकने  के  लिए  आय-कर  विभाग  में

 एक  पृथक  कक्ष  स्थापित  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विसे  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादंन  :  से  सरकार  को  फिल्म
 उद्योग  में  होने  वाले  कर-अपवंचन  की  जानकारी  फिल्‍मी  सितारों  और  फिल्म  उद्योग  से  संबंधित

 अन्य  व्यक्तियों  की उचित  जाँच  और  कर  निर्धारणों  को  घुनिद्िचत  करने  की  दष्टि  से
 बंगलौर  ओर  हैदराबाद  में  फिल्‍म  परिमण्हलों  की  स्थापना  की  गई  है  ।  जब  भी  कभी

 कर-अपवंचन  के  बारे  में  कोई  विष्चिष्ट  सूचना  प्राप्त  होती  संगत  अधिनियमों  के  अंतर्गत  उचित
 कारंवाई  को  जाती

 उत्तर  प्रदेश  में  निर्यात  आधारित  उद्योगों  की  स्थापना

 2913.  भ्री  हरीश  रावत  :  क्या  वाणिज्य  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 )  उत्तर  प्रदेश  में  निर्यात  आधारित  बड़ी  और  मध्यम  श्रेणी  के  कितने  उद्योगों  का  स्थापित
 किया  गया  है  और  वे  कित-किन  स्थानों  पर

 इन  सभी  उद्योगों  के  कल  उत्पादन  का  रुपयों  में  मूल्य  क्या  भोर  उनके  उत्पादों  के
 निर्यात  द्वारा  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई

 क्‍या  इस  राज्य  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ऐसे  और  अधिक  उद्योगों  को  स्पापित
 करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पो०  ए०  :  और  31-3-1985
 को  अनुमोदित  100%  निर्यात  अभिमुलख  एककों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  असुसार  निम्नलिखित  5  एककों

 जिन्हें  उ०  प्रदेश  में  स्थापित  किए  जाने  के  लिये  लाइसेंस  दिये  गये  उत्पादन  तथा  निर्यात
 आरम्भ  कर  दिया  है  :

 नाम  क्षमता  स्थान
 रु०

 (1)  मे०  सचदेवा  टेक्सटाइल्स  सिले  सिलाए  परिधान  141.34
 तैयार  वस्तुएਂ  तथा  गाजियाबाद

 वियर  1350  लाख  रु०  प्रति  वर्ष

 (2)  मे०  साइन्टिफिक  इन्स्ट्र्‌  2  सीटर  होवरक्राफ्ट  गाजियाबाद  0.44

 मेंट्स  क०लि०  1000  नग  प्रतिवर्ष

 (3)  में०  यू०पी०  एक्सपोर्ट  सती  जुराबें  तथा  एलाइड  नोएडा  3,32
 |  निटवियर  गाजियाबाद

 150,000  दर्जन  जोड़े  प्रतिवर्ष

 (4)%o  ओलम्पिया  एक्सपोर्ट स  चमड़े  का  सामाम  95  लाख  कानपुर  7.17
 ₹०  प्रति  वर्ष

 (5)  में०  भार०के०  एक्सपोर्ट स
 डिनिग  जीन्स

 600,000  नग  प्रतिबषं  नोएडा  73.85
 निडल  कोड  जीन्स  गाजियाबाद

 350,000 नग  प्रति  वर्ष  डिनिम
 जकेट  50,000  नग  प्रतिवर्ष
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 तथा
 दातप्रतिशत  निर्यात  अभिकरण  एककों  की  योजना  के  अभ्तर्गंत  एककों  को

 स्थापना  के  लिए  जब  भी  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  हैं  उन  पर  प्रत्येक  मामले  के  गुणावगुण  के  आधार  पर

 विचार  किया  जाता

 कंपनियों  द्वारा  ग्रामीण  विकास

 2914.  श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  वित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ध्यय  भौर  निवेश  को  कुछ  सीमा  तक  कम  करने  के  लिए  विभिन्‍न  कम्पनियों  द्वारा

 ग्रामीण  विकास  के  लिए  योजना  के  अन्तगंत  आरम्भ  किये  गये  निर्माण  कार्यों  के  बारे  में  राज्य-वार

 ब्यौरा  उपलब्ध
 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  चलाई  जा  रही  विभिन्‍त्र  योजनाओं  का

 निष्पादन  स्तर  क्या

 क्या  हस  प्रकार  के  कार्यक्रमों  का  राज्य-वार  मूल्यांकन  किया  गया  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  निष्कर्ष  क्ष्या  है  ?

 वित्त  स  त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  विभिन्‍न  कम्पनियों  द्वारा

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  शुरू  किये  गये  निर्माण  कार्यों  के  राज्य-वार  ब्यौरे
 तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  जिसमें  एकत्र  करके  यथासम्भव  क्षी्र  सदन-पटल  पर  रख  दिया

 जायगा  ।

 राष्ट्रीय  लोक  वित्त  एवं  नीति  नई  दिल्ली  को  इन  प्रोत्साहनों  के

 प्रभाव  का  मुल्वांकन  करने  का  कार्य  सौंपा  गया  है  जिसकी  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 ऊन  से  बनी  वस्तुओं  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  को  योजना

 2915.  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  पति  धोर  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  का  विचार  ऊन  से  बनी  वस्तुओं  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु
 इस  वर्ष  के  दोरान  कोई  विशेष  योजना  तैयार  करने  का

 यदि  शो  क्या.इस  योजना  के  अन्तर्गत  गलीचा  उद्योग  को  भौ  विशेष  प्रोत्साहन
 देने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  मदोई  ओर  चमोली  के  गलीचा  बुनकरों  के  लाभ  के

 लिये  कोई  विशेष  योजना  बनाई  गई  भौर

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पूर्ति  शोर  वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  चरव्र  शेखर  :  5  वर्षीय  भाई०
 टी०  सी०|एस०  आई०  डी०  ए०  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  ऊनी  निटवियर  के  लिए  एक  बिस्तृत  निर्षात
 विकास  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  जिसके  अन्तर्गत  निटवियर  के  उत्पादकता  श्राधार  को

 करण  तथा  विपणन  तथा  बुनाई  संबंधी  विशेषज्ञों  के  भारत  के  दोरे  ओर
 व्यापार  सूचना  प्रणाली  के  सुदढ़ीकरण  की  व्यवस्था  है  ।

 (@)  से  विकास  भ्रायुक्त  द्वारा  भदोही  तथा  मिर्जापुर  क्षेत्र  में  उनके  शिल्प
 में  सुधार  के  लिए  गलीचा  बुनाई  तथा  संबद्ध  संसाधनों  के  लिये  उच्चक्षिक्षण  की  एक  पृथक
 योजना  तेयार  की  गई  भदोही-मिर्जापुर  क्षेत्र  में  पचपन  उच्चभ्रशिक्षण  केन्द्रों  के  खोलने  ओर

 भदोही  में  गलीचा  प्रौद्योगिकी  के  लिये  एक  संस्थान  की  स्थापना  हेतु  भी  कार्यवाहो  की
 गई
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 ]
 है  रे
 तयार  चमड़  के  निर्यात  के  लिये  दो  गई  रियायतों  का  दुरुपयोग

 2916.  श्री  बी०  शोभनावीइवर  राव  :  क्‍या  वाजिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  सरकार  तंयार-चमड़े  के  निर्यात  के  लिये  कुछ  रियायतें  देती

 )  यदि  तो  इन  रियायतों  का  ब्योरा  कया

 क्‍या  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  जांच  तन्‍त्र  है  कि  कुछ  तंयार  बमड़  का  किसी
 यन  उपचार  के  बाद  तेयार  चमड़े  के  रूप  में  निर्यात  नहीं  किया  जाता  कंवल  रियायत  का  काबड़ा
 उठा  लिया  जाता  है;और

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  पकड़  गए  मामलों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उन  पर  क्‍या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केवल  ऐसे  चमड़  के  तेयार  चमड़  के  रूप  में  निर्यात  की  अनुमति  जो  कि  निर्यात
 के  लिए  तेयार  चमड़े  को  पहचान  के  लिए  भारतीय  मानक  मार्गद्शंन  आई०  एस०  8170-1981

 संशोधन  )  के  अनुरूप  इसको  सुनिए्चत  करने  का  दायित्व  कस्टम  प्राधिकारियों  का  है  ।

 जहां  कहीं  विवाद  होता  है  वहां  कस्टम  प्राधिकारी  माल  को  तकनीकी  राय  के  लिए  केन्द्रीय  चमड़ा
 अनुसन्धान  मद्रास  में  भेज  देते  यदि  यह  राय  होती  है  कि  माल  आई०  एस०  आई०

 मापदण्डों  के  अनुसार  तेयार  चमड़ा  तो  उसे  तेयार  चमड़  के  रूप  में  निर्यात  की  अनुमति  दे  दी

 जाती  अन्यथा  उसे  अर्थ-संसाधित  चमड़  के  रूप  में  माना  जाता  है  ।

 प्रएइन  नहीं  उठता  |

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  हुआ  घाटा  लाभ

 2917.  श्री  बी०  शोभनाद्रोइ्चर  राव  :  क्‍या  विस  मग्तज्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1985  को  समाप्त  हुए  गत  दो  बर्षों  के  दोरान  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  क

 हुये  घाटे/लाभ  का  ब्यौरा  कया

 यदि  इन  उपक्रमों  को  घाटा  हो  रहा  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इन  उपक्रमों
 के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्हें  लगातार  घाटा  हो  रहा  है  तथा  इस  अवधि  के  दौरान  उन्हें  कितनी  धनराशि

 का  घाटा  हुआ

 यदि  कोई  उपक्रम  लगातार  लाभ  कमा  रहे  हैं  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  इन  उपक्रमों  में  स ेइस  अवधि  के  दोरान  प्रत्येक  उपक्रम  द्वारा  कितना  लाभ  कमाया
 और  ह

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्यकरण  में  अ्रग्नेतर  सुधार  करने  हेतु  सरकार  द्वारा
 कया  कदम  उठाए  गये  हैं  ताकि  कोई  घाटा  न  हो  ?

 विस  संजालय  में  राज्य  मंत्री  जनारंग  :  1983-84  भोर  1984-85

 )  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों
 ने

 समग्र  क्राधार  पर  जो  गिवल  लाभ  कमाया
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 उसका  ब्योरा  इस  प्रकार  है  :--
 रुपयों  में  ) स्न्त्त्च्ण

 प्  1983-84  1984-85

 रहो
 )

 लाभ  कमाने  वाले  उचद्यमों  हारा  अजित

 विवल  लाभ  1780,04  2261-27

 हामि  उठाने  वाले  उत्चमों  द्वारा  उठाई

 गई  निवल  हामसि  (--)  1534.37  (--  )  1305-15
 समग्र  विवल  लाभ  245.67  956.12

 1984-85  के  आंकड़े  तात्कालिक  अनुमानों  पर  आधारित  हैं  और  इसीलिये  अनन्तिम  हैं  ।

 ओर  1983-84  को  समाप्त  गत  दस  वर्ष  के  दोरान  लगातार  लाभ  कमाने  वाले

 तथा  उपयुक्त  अवधि  के  दोरान  निरन्तर  घाटा  उठाने  वाले  सरकारी  उद्यमों  के  नामों  का  ब्यौरा  दो

 विशरणों  के  रूप  में  संलग्न  इन  उपक्रमों  द्वारा  अजित  लाभ  तथा  उठाई  गई  हामि  की  राधि  का

 विवरण  हर  साल  लोक  सभा  बटल  पर  रखे  गए  सम्बन्धित  वर्षों  के लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  में  उपलब्ध

 एक  उद्यम  से  दूसरे  उद्यम  में  हानि  के  कारण  भिन्न-भिन्न  मोटे  तौर  पर  हानि
 के  कारण  हैं--काम  में  आने  वाली  सामग्री  के  मूल्यों  में  बिजली  की  अनुपलब्धता  अथवा

 क्षपर्याप्त  अलाभका री  पुरातन  फालतू  जन-शक्ति  आदि  ।
 :  उद्यमों  के  का्यंचालन  को  बेहतर  बनाने  के  लिये  किये  गये  सदुपायों  में  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  कार्य-निष्पादन  का  नियमित  रूप  से  परिवीक्षण  निजी  उपयोगार्थ  तथा
 थापाती  विद्यत  उत्पादन  की  व्यवस्था  सनन्‍्तोलक  सुविधाओं  में  पू'जी  प्रौद्योगिको
 को  समुस्नत  का्िकों  को  प्रशिक्षण  तथा  पुनप्रंशिक्षण  दिलाना  और  विभिगत  लागत  नियंत्रण

 सदुपाय  अपनाना  शामिल

 विवरण-एक

 1983-84  को  सभ्माप्त  दस  वर्ष  से  लगातार  लाभ  कमाने  वाले  उद्यम
 —$—$———  काका

 ऋ०सं०  उद्यम  का  नाम

 1.  इण्डियय  स्अर  अ्र्थलस  लि०

 2.  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  काौरपो०  लि०

 4.  इण्डियम  ऑयल  ब्लेंडिंग  लि०

 4.  भारतीय  तेल  निगम  लि०

 5.  आई०बो०पी०  कम्पनी  लि०

 6.  ट्यूब्रिजोल  इण्डिया  लि०

 7.  मद्रास  रिफांइनरीज  लि०
 तेल  एबं  प्राकृतिक  गेस  आयोग

 9.  हिस्दुस्तात  आगे निक  के  मिक्स  लि०

 10.  भारत  हैबी  इसेक्ट्रिकल्स  लि०

 11:  बामेर  सारी  एण्ड  कम्पनी  लि०
 >

 के  ऊँ
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 ट
 ऋत्सं ० अमन  सन  पदयथथनिययणयय  वनोनीनीवकीी

 भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लि

 एच०एम०टी०  लि०

 हिंदुस्तान  टेलीपिंटर्स  लि०

 इण्डियन  टेलीफोन  दण्डस्ट्रीज  लि०

 इम्स्ट्र,मेंटेशन  लि०

 भारत  अर्थ  मूवर्स  लि०

 हिंदुस्तान  एयरोमाटिक्स  लि०

 भारतीय  काज  निगम  लि०

 केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम

 भारतीय  श्षाद्य  निगम

 रद्दी  धातु  ब्यापार  निगम  लि०

 माइका  ट्रेडिंग  कारपो०  ऑफ  इण्डिया  लि०

 भारतीय  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  लि०

 परियोजना  एवं  उपस्कर  निगम  लि०
 भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  लि०

 भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  लि०

 इन्जीनियर्स  इंडिया  लि०

 मेटालजिकल  एण्ड  हजी०  कंसल्टेंट्स  (to)  लि०

 जल  एवं  बिजली  परामशंदायी  सेवायें  (६०)  लि०

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  लि०
 ग्राम  विश्वतीकरण  निगम  लि०

 हण्डियन  डेरी  का  रपो०

 भारतीय  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  निगम  लि०

 विवरण-दो
 1983-84  को  समाप्त  दस  वर्ष  से  लगातार  घाटा  उठाने  बाले  डम

 ee
 ऋण्स  ०

 ९०

 २३
 9
 ९७

 +

 ९७०

 ९०

 कर  &

 9

 भारत  एल्यूमिमियम  कम्पनो  लि०

 उद्यम  का  नाम
 मन

 भारत  रिफ्र  कट्रीज  लि०

 भारतीय  उवं रक  निगम  लि०

 बीको  लारी  लि०

 केन्द्रीय  अन्तर्दें शीय  जल  परिवहन  निगम  लि०

 स्क्ट्सं  इण्डिया  लि०

 भारत  आफ्थ  ल्मिक  ग्लास  लि०

 उद्योग  पुनर्स्थापन  तिगम  लि०

 टेनरी  एण्ड  फुटवियर  कारपो०  आफ  इ  ०  लि०

 दिल्ली  परिवहन  निगम
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 दक्षिण  के  अतिरिक्‍त  अन्य  राज्यों  में  काफो  को  खेती

 2918.  श्री  बो०  शोभनाड्रीधबर  राब  :  क्‍या  वाजिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  काफी  उत्पादक  क्षेत्रों  का  ब्योरा  क्या  है  ओर  उतका  बषंवार  उत्पादन

 कितवा

 क्‍या  सरकार  दक्षिण  के  वर्तमान  खेती  वाले  क्षेत्रों  के  अतिरिक्त  अन्य  राज्यों  में  भी

 काफी  की  खेती  कराने  का  विचार  कर  रही  ओर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंजालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 हां  ।

 काफी  बोड  द्वारा  किये  गये  प्राम्मिक  सर्वेक्षण  में  श्रांप्र  उड़ीसा  तथा  उत्त  र-पूर्वीय
 क्षेत्र  के  राज्यों  में  पर्वतीय  जिलों  की  भूमि  और  जलवायु  काफो  की  खेती  के  लिए  उपयोगी  पाई

 इन  राज्यों  में  आवश्यक  अनुसंघान/बिस्तत  सेवाएਂ  उपलब्ध  कराने  के  लिए  काफी  बोड  ने

 प्रदर्शन  फार्म  स्थापित  किये  हैं/।कर  रहा  है  काफो  के  श्रन्तगंत  नये  क्षेत्रों  को  लाने  के  लिए  ब

 वित्तीय  सहायता  भी  देता  है  ।

 विवरण

 :  में०  टन
 न्‍नैनननननननननननननननन  ननीनन-क-न+-निनिनीनकी  घ  े  नै  :  के  ऊ  च  ती  ++++सफ५फफ  न

 बष  राज्य  अरेविका  रोबस्टा  कुल

 चेरी )

 1983-84  कर्नाटक  55,700  23,635  79,335

 तमिलनाडु  13,305  2,210  15,515
 के  रल  1,110  8,445  9,555

 थरांभ्र  प्रदेश  525  5  530
 अदर  इंडिया  60  5  65

 आल  इंडिया  70,700  34,300  105,000

 * 1984-85  कर्नाटक  66,905  61,085  127,990

 तमिलनाड  10,510  3,975  14,485
 केरल  1,965  44,915  46,880
 थांध्र  प्रदेश  460  15  475
 अदर  इण्डिया  160  10  170

 बाल  इंडिया  80,000  110,000  190,000
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 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  धमत  भट्टियों  को  बदलना

 2919.  भ्रो  बी०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  क्‍या  खान  झौर  कोयला  संत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 इस्पात  संयंत्रों  की  एम  धमन  भट्टी  की  औसत  कार्याविधि  कितनी  होती
 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  बतंमान  धमन  भट्टियाँ  कब  लगाई  गई
 यदि  इस  धमन  भरट्टियों  की  कार्यंबधि  समाप्त  हो  गई  तो  पुरानो  धमन  मट्टियों  के

 स्थान  पर  नई  धमन  भट्टियां  लगाने  के  लिये  क्‍या  कार्यवाही  की  गई
 कया  देश  में  हन  भट्टियों  का  निर्माण  नहीं  किया  जाता

 तो  कितनी  भष्टियों  की  आवश्यकता  है  ओर  इन  धमन  भट्टियों  का  भ्रायात
 करने  के  लिये  कब  कार्यवाही  शुरू  की  गई

 कया  आपात  स्थिति  के  लिये  कुछ  भट्टियों  का  सुरक्षित  भंडार  रखा  जाता  है  और

 उनकी  संरुया  क्‍या  है;ओर

 पुरानी  भट्टियों  का  प्रयोग  करने  से  कितनी  हानि  होने  की  संभावना  है  ?

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  ०  सटबर  :  इस्पात  का  रखाने  में  धमन  भट्टी
 की  ओसतन  मियाद  उस  भट्टी  के  परिचालन  प्रौद्योगिकी  तथा  फालतु  पु्जों  बादि
 की  उपलब्धता  पर  निर्मर  करती  है  ।

 बोकारो  इस्पात  कारखाने  में  पांच  धमन  भट्टियों  को  चाल  करने  की  तारीखें
 निम्गलिखित  हैं

 घमन  भट्टी  नं०  1  न  3-10-72

 धमम  भट्टी  नं०  2  12-4-76

 धमन  भट्टी  नं०  3  न  26-2-78

 घमन  भट्टी  नं०  4  27-5°81
 घमन  भट्टी  नं०  5  न  9-9-85

 बोका रो  इस्पात  कारखाने  में  किसी  भी  धमन  भट्टी  की  मियाद  ;  समाप्त  नहीं  हुई
 जब  कभी  किसी  धमन  भट्टी  की  मियाद  समाप्त  हो  जाएगी  तब  धमत  भरट्टी  का  पुनतिर्माण
 किया  जायेगा  ।

 और  हमारा  देश  घमन  भट्टियों  को  मरम्मत  करने  तथा  उनका  निर्माण

 करने  में  सामथ्यं  भले  ही  संघटकों  अथवा  उष्मसहों  के  लिये  विदेशी-मुद्रा  के  रूप  में  थोड़ी  राशि

 की  आवश्यकता  होगी  क्योंकि  ये  मर्दे  देश  में  आसभी  से  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 धर  आपात  स्थिति  के  लिये  कोई  घमन  भट्टी  सुरक्षित  भंडार  में  नहीं  रक्षी

 जाती  इसके  कारण  कोई  हानि  नहों  हुई  है  ।

 नई  कपड़ा  नीति  के  प्रम्तगंत  विद्युत  चालित  करधा  उद्योग  में  संकह

 2920.  भी  पी०  आर०  कुमार  मंगलम  :  क्‍या  पूर्ति  और  बच्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कपड़ा  नीति  में  विद्युत  चालित  करघा  को  किस  आधार  पर  मिलों  के  बराबर  रखा

 गया  है  विशेषकर  उस  समय  जबकि  एक  करधा  वाले  अधिकांद  विद्युत  चलित  करघधे  छोटे  बुनकरों

 के  हैं  और  वे  किसी  भी  प्रकार  मिलों  की  श्रणी  में  नहीं  आते  और
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 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  कि  नई  कपड़ा  नीति  और

 विद्य  त चालित  करधा  उद्योग  पर  लगाये  गये  अन्य  प्रतिबन्धों  के  परिणाम  स्वरूप  हथकरघा  उद्योग
 की  तरह  विद्यृत  चालित  करधा  उद्योग  को  भी  संकट  का  सामना  न  करना  पड़े  ?

 पूति  और  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शोखतर  :  और  बुनाई
 क्षेत्र  संयुक्त  भिलों  और  विद्यूत  चालित  करघों  की  अपनी  अपनी  खूबियां  एवं  कमजोरियां  होती

 हैं  ।  विगत  हाल  में  असंगठित  क्षत्र  में  विद्युत  चालित  करघों  की  गर  नियोजित  वृद्धि  हुई
 वस्त्र  उद्योग  को  फिर  से  स्वस्थ  करने  के  उहू  श्य  से ऐसा  विनिदचजय  किया  गया  है  कि  नीति  के

 प्रयोजन  के  लिए  मिल  क्षेत्र  में  विद्युत  चालित  करघों  को  ओर  असंगठित  क्षेत्र  में  विद्युत  चालित
 करघों  को  यथासंभव  समतुल्य  माना  जाए  ।  ऐसी  सम्भावना  नहीं  है  कि  असंगठित  क्षेत्र  में  विद्य
 चालित  करघों  को  नई  वस्त्र  नीति  के  फलस्वरूप  संकट  का  सामना  करना

 हथकरथा  बुनकरों  को  तदर्थ  राज  सहायता

 भो  पी०  आर०  कुसारमंगलम  :  क्‍या  पृूति  और  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केंद्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  हथकरघा  बुनकरों  विशेषकर  खादी

 को  कुल  कितनी  राज  सहायता  दे  रही

 यह  राज  सहायता  किस  स्तर  पर  दी  जा  रही

 क्‍या  यह  राज  सहायता  इस  उदं धय  से  दी  जाती  है  कि  वह  बुनकरों  तक
 और

 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हथकरघा  विशेषकर  खादी  बुनकरों
 की  आथ्िक  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हुआ  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा

 रही  है  कि  राज  सहायता  बुनकर  तक  पहुंचे  ?

 पूति  और  बस्त्र  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  चन्द्र  शोेशर  :  और

 करा  क्षेत्र  के  लिए  वित्तीय  सहायता  केंद्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  हथकरघों  के
 करण  के  लिए  बराबर  आधार  पर  दी  जाती  है  जिसमें  से  एक  तिहाई  उत्पादन  के  रूप  में  दिया

 जाता  इसके  20%  की  दर  पर  विशेष  रिवेट  हथकरधघा  फंज्रिक्स  की  खुदरा  बिक्री

 राज्य  सरकारों  द्वारा  बराबर  बराबर  वहन  किया  जाता  इसके  निर्धारित  कीमतों  पर

 जनता  कपड़े  की  बिक्री  के  लिए  दो  रुपये  प्रति  वर्गमीटर  की  दर  पर  उत्पादन  भी  दिया  जाता

 जनता  कपड़  पर  समस्त  उपदान  भारत  सरकार  द्वारा  वहन  की  जाती  है  ।  1984-85  के  दौरान

 रिवेट  तथा  जनता  उपदान  की  मात्रा  14.45  करोड़  रु०  तथा  58.28  करोड़  रु०  थी  |

 आधुनिकीकरण  पर  केंद्रीय  सरकार  द्वारा  अदा  की  गई  उपदान  की  राशि  29.70  लाख  रु०

 खादी  क्षेत्र  के  लिए  खादी  की  खुदरा  बिक्रियों  पर  रिवेट  केंद्रीय  सरकार  द्वारा  दी  जाती  है
 और

 1984-85  के  दौरान  इस  शीर्ष  के  अन्तर्गत  कुल  सहायता  21.23  करोड़  रु०

 तथा  हृथकरघा  तथा  खादी  दोनों  क्षत्रों  में  विशेष  रिवेट  एक  विपणन  सहायता

 है  क्योंकि  इससे  स्टाकों  को  निपटाने  में  और  अधिक  माँग  उत्पन्न  करने  में  मदद  मिलती  है  ।  इस

 प्रकार  यह्‌  अधिक  रोजगार  तथा  अपेक्षाकृत  अधिक  आय  प्रदान  करता  है  ।  जनता  उपदान

 150
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 भूत  रूप  में  उपमोक्ता  अभियुक्त  है  क्योंकि  जो  उत्पाद  जनसंख्या  के  अपेक्षाकृत  अधिक  निर्धन  वर्गों
 दे  लिए  होते  हैं  उन्‍हें  उपमोक्‍्ताओं  को  लागत  कीमतों  से  कम  कीमतों  पर  बेचा  जाता

 इस  योजना  की  वजह  से  बुनकरों  को  अधिक  सतत  रोजगार  मिलता  आधुनिकीकरण  उपदान

 से  बुनकरों  को  सीधे  फायदा  पहुंचता  है  और  अपनी  उत्पादकता  तथा  साथ  ही  आय  को  सुधारने
 के  लिए  अपने  करधों  के  आधु  निकीकरण  में  उनकी  मदद  करता  है  ।

 सहकारी  विपणन  परिसंघ  का  कार्य  कषोत्र

 2922.  भी  पी०  आर०  कुसार  मंगलम  :  क्‍या  पूर्ति  ओर  ब्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  मालूम  है  कि  हृथयकरघा  की  वस्तुओं  और  कपड़ों  के  लिये  सहकारी  विपणन

 समितियां  जैसे  तमिलनाडु  की  जो  सहकारी  संस्थाओं/समितियों  से  भिन्‍न  संगठनों

 से  कपड़े  खरीद  और  बेच  रहो  है  जबकि  हथकरघा  बुनकर  सहकारी  समितियों  के  पास  करोड़ों  रुपये
 का  माल  जमा  हो  गया  और

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  कि

 कारी  विपणन  समितियां  अपना  कार्यक्षत्र  केकल  सहकारी  समितियों  के  उत्पादों  और  निजी

 हथकरघा  बुनकरों  तक  ही  सीमित  रखें  ताकि  इन  सहकारी  समितियों  और  बुनकरों  को  नुकसान
 न  उठाना  पड़े  ?

 पूति  और  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  स्त्री  चर  शोखर  :  तमिलनाडु  राज्य

 सरकार  ने  पुष्टि  कर  ली  है  कि  कुआपटेक्‍्स  केवल  प्राथमिक  बुनकर  सहकारी  समितियों  से

 हथकरघा  कपड़ा  खरीदता  है  और  गेर-सहकारी  समितियों  से  कोई  खरीददारी  नहीं  की  गई  है  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 अमरीकी  वित्तीय  विशेषज्ञों  के साथ  दोहरे  कराधान

 से  बचने  के  लिए  सम  कोते  को  अन्तिम  रूप  देता

 2923.  भी  थो०  बी०  बेसाई  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कराधानਂ  से  बचने  के  लिए  मारत  के  साथ  समझौते  को  अन्तिम  रूप

 जे  के  लिये  वित्तीय  विशेषज्ञों  के उच्चस्तरीय  अमरीकी  दल  ने  1985  के  महीने  में  मारत

 का  दौरा  किया

 यदि  तो  उसमें  किन  विषयों  पर  चर्चा  हुई

 सरकार  द्वारा  उच्चस्तरीय  अमरीकी  दल  के  सुझावों  को  किस  हृद  तक  स्वीकार  किया

 गया  और

 उन  सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 बिस  मस्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  मारत  और  संयुक्त  राज्य

 अमरीका  के  बीच  दोहरे  कराधान  के  निवारणार्थ  करार  पर  बातचीत  करने  के  लिए  यू०  एस०

 ट्रेजरी  के  डिप्टी  इटरनेशनल  टैक्स  काउ  सेल  की  अध्यक्षता  में  एक  पाँच  सदस्यीय  कर  प्रतिनिधि

 मंडल  ने  22  से  26  1985  तक  नई  दिल्‍ली  का  दौरा  किया  था  ।

 |  अमरीका  के  कर-प्रतिनिधि  मंडल  ने  भारत  में  अपने  प्रतिपक्ष  के  साथ  दोनों  देशों  द्वारा

 तैयार  किए  गए  करार  के  प्रस्तावित  मसौदे  पर  विचार-विमर्श  किया  |
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 दोनों  ओर  के  प्रतिनिधिमंडलों  ने  अपने-अपने  दृष्टिकोण  प्रस्तुत  किए  ।  चचित  विभिन्‍न
 मामलों  पर  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहों  लिया

 प्रएइन  नहीं  उठता  ।

 बेंक  अधिकारियों  की  प्रस्तावित  हड़ताल

 2924,

 क्‍या बेंक  अधिकारियों ने  |
 :  क्या  बित्त  समजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बेंक  अधिकारियों  ने  इ'डियन  बेक्‍्स  एसोसिएशन  के  साथ  हुई  समझौते  में  कथित

 भारी  परिवतंन  के  मामले  पर  हड़ताल  पर  जाने  की  धमकी  दी

 यदि  तो  बंक  अधिकारियों  की  मुख्य  माँगे  क्या  हैं  और  उन  पर  सरकार  की  क्‍या

 प्रतिक्रिया

 बंक  में  हाल  की  वेतन
 वढ़ियों

 से  बकों  की  लामप्रदता  पर  प्रमाव  का  क्या  ब्योरा

 और

 बेक  अधिकारियों  ओर  इ  डियन  बेक्स  एसोसिएशन  के  बीच  हुये  समझौते  में  सरकार

 ने  क्‍या  परिव्तन  किये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  मारतीय  बेंक  संघ

 ने  की  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  के  अधिकारियों  के  वेतन  में  स॒द्योधन  के  सम्बन्ध  में  कुछ
 प्रस्तावों  की  सरकार  के  विचारार्थ  सिफारिश  की  थी  सिफारिशों  में  अधिकारियों  के  कुल
 वेतन  बिल  में  वृद्धि  करोड़  रुपये  की  वंद्धि  की  बात  कही  गयी  थी  जो  की  बढ़ोत्तरी  की

 चोतक  यह  वृद्धि  एवार्ड  स्टाफ  के  लिए  अनुमोदित  वृद्धि  से अधिक  सरकार  ने  इन
 रिशों  की  जाँच  करने  के  ऐसा  वेतन  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  जिससे  अधिकारियों  के

 वेतन  बिल  में  लगमत  संघ ने  की  ओर  प्रति  वर्ष  80  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  का

 अनुमान  है  ।

 भारतीय  बेके  संघ  ने  सूचित  किया  है  कि  आल  इंडिया  कंफेडरेशन  आफ  बेंक  आफिसर्स

 आरगेनाइजेशनस  ने  मारतीय  बंक  संघ  को  हड़ताल  का  नोटिस  दिया  है  जिसमें  देश  मर  में  अगस्त

 को  एक  दिन  की  सांकेतिक  हड़ताल  का  इरादा  बताया  गया  इस  संगठन  की  मुख्य  मांगों

 में  |  लागू  के  जेसाकि  मान  लिया  गया  के  की  पिछली  तारीख  से

 वेतन  संशोधन  लागू  किये  जाने  और  उन  अधिकारियों  से  मकान  किराये  के  मूल  वेतन  का  सभी

 वसूल  न  करे  की  बात  शामिल  है  जिनके  लिए  बंक  द्वारा  मकान  की  व्यवस्था  की  गयी  सभी

 पहलुओं  पर  विचार  करने  के  बाद  बेंकों  के  लामों  में  से  |  अतिरिक्त  से  30  करने  तक

 की  अबधि  के  लिए  बकाया  राषति  के  रूप  में  80  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  व्यय  को  वहन  करने  के

 लिए  बंकों  की  क्षमता  को  देखते  सरकार  ने  वेतन  संशोधन  सवाल  सरकार का  से  लागू  करने  का

 निर्णय  किया  है  ।  जहां  तक  वेतन  के  दिया  की  माफी  का  सवाल  है  सरकार  का  यह  सुविचारित
 मत  है  कि  सरकार

 और सरकारी क्षत्र के उपक्रमों के अन्य कर्मचारियों की माँति बेंक रियों को मी जिन्हें बंक द्वारा मकान दिया गया अपने वेतन का मकान किराये के रूप में देना
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 विध्य  बेंक  की  सहायता  से  इ  जोनियरो  को  वस्तुओं  के
 निर्यात  संवर्धन  हेतु  योजनाएं

 2925.  भीसती  किशोरी  क्‍या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  उनकी  सहायता  से  इ  जीनिर्यारेग  की  वस्सुओं  के  निर्यात  संवर्धन

 हेतु  किसी  योजना  से  अवगत  कराया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 क्‍या  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  लिये  धन  देना  इस  योजना  का  माग  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  से  विश्व  बक  ने  एक
 औद्योगिक  निर्यात  विकास  परियोजना  का  मूल्यांकन  किया  है  जिसका  प्रयोजन  विनिर्भित  उत्पादों

 विशेष  रूप  से  इजीनियरी  के  उपक्षेत्र  प्रतिस्पद्धत्मकता  और  निर्यात  के  बंक  के
 अपने  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  में  मारत  सरकार  की  सहायता  करना  है  |  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 इस  परियोजना  में  इ  जीनियरी  उद्यमों  में  उत्पादकता  बढ़ाने  और  प्रौद्योगिकी  का  ठीक  उपयोग
 करने  के  सम्बन्ध  में  उपाय  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 इस  परियोजना  के  लिए  2$  करोड़  डालर  के  एक  संमावित  ऋण  के  लिए  बंके  के  साथ

 बातचीत  अभी  जारी  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  पटसम  उद्योग  समस्यायें

 2926.  श्री  इरसजीत  गषप्त  :  क्या  पति  और  वस्त्र  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
 कया  उन्होंने  पटसन  उद्योग  कौ  समस्याओं  और  उनके  समाधान  पर  चर्चा  करने  के

 लिए  21  1985  को  कलकत्ता  में  सम्बद्ध  हितों  की  एक  बंठक  आयोजित  की
 यदि  तो  इस  सम्बध  में  सरकार  ने  कौन-कौन  से  मुख्य  निर्णय

 21  1985  के  पश्चात्‌  कितनी  बन्द  पड़ी/तालाबन्द  पटसन  मिलों  ने  कार्य  प्रारम्भ
 कर  दिया  और

 पटसन  की  खेती  करने  वालों  और  पटसन  मिल  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के

 लिये  क्‍या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 पूति  प्रोर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चंद्र  हाखर  :  ओर  एक
 विवरण  संलग्न  है  ।  .

 5.8.85  की  स्थिति  के  21  1985  के  बाद  सात  बन्द  पड़ी/तालाबन्द

 जूट  मिलें  पुनः  खोली  गई/तालाबन्दी  समाप्त  की  गई  हैं  ।

 उपजकर्त्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  करत  के  उहूं श्य  से  सरकार  ने  जूट  मौसम  198  5-86
 के  लिए  कच्चे  जूट  और  मेस्टा  की  न्यूनतम  सांविध्िक  कीमत  पहले  ही  घोषित  कर

 दी  है|  मारतीय  जूट  निगम  पर  आवश्यक  सीमा  तक  कीमत  समर्थन  संचालन  करन  की  जिम्मेदारी

 सौंपी  गई  निगम  ते  स्वयं  खरीद  कार्य  करने  के  यथावश्यक  शीघ्र  आरम्म  करने  के  लिए  पुरुषों
 खरीद  केंद्रों  मशीनरी  और  घन  से  सुसज्जित  कर  दिया  है  ।

 है

 मिल  कामगारों  के  हित  में  बन्द  पड़ी/तालाबन्द  जूट  मिल  शीघ्र  आरम्म  करने  कौ

 सुकर  के  उद्ं  हय  से  सरकार  ने  21.5.85  को  हुई  बंठक  में  किए  गए  निर्णयों  को  कार्यान्वयन

 करने  लिए  कार्यवाही  कर  दी  है  ओर  वह  इस  सम्बन्ध  में  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  से  वशाघर

 सम्पर्क  बनाए  हुए  है  ।
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 पूर्ति  तथा  वस्त्र  मन्‍त्री  ने  जूट  उद्योग  की  समस्याओं  पर  विचार-विमर्श  के  लिए  21
 1985  को  कलकत्ता  में  एक  बंठक  ली  जिसमें  जूट  मिल  केंदीय  सरकार  के  संबन्धित

 मन्त्रालयों  के  प्रतिनिधि  और  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मन्‍्त्री  और  श्रम  मन्त्री  उपस्थित  उक्त
 बठक  में  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  निर्णय  सर्वसम्मति  के  लिए  गए  :--

 410.
 सट्टू  की  प्रवृत्तियां  समाप्त  करने  के  लिए  कच्चे  जूट  की  अधिकतम  सांविधिक

 कीमत

 (2)  मिलों  द्वारा  अधिकतम  स्टाक  जमा  करने  की  सीमा  कम

 (3)  भारतीय  रिजवं  बेक  के  साथ  जूट  मिलों  के  लिए  कार्य-पूजी  की  आवश्यकता
 सम्बन्धी  प्रदन

 (4)  जूट  माल  हेतु  मांग  बढ़ाने  के  उद्ं  श्य  से  जूट  मिलों  के  लिए  पूर्ति  तथा  निपटान

 महानिदेशालय  की  मार्फत  बीटिवल  थेलियों  हेतु  आर्डरों  में  बद्धि  करने  के  सम्बन्ध  में
 न्धित  मन्त्रालयों  और  विभागों  से  पता  करते

 (5)  मिलों  और  व्यापारियों  से  जूट  स्टाकों  की  जमाखोरी  समाप्त  करने  हेतु
 यान  को  तेज

 (6)  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  जूट  मिलों  में  कार्य  पाली  2]  से  कम  कर  18
 करते  पर  विचार  करने  के  लिए  अनुरोध  किया

 (7)  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  बन्द  पड़ी  मिलों  में  औद्योगिक  विवाद  शीघ्र
 निपटाए  जाने  सम्बन्धी  समझौता  कार्यवाही  तुरन्त  करने  के  लिए  भी  अनुरोध  किया  गया  ।

 सिक्कों  के  आयात  का  प्रादेश

 2927.  भरी  इस्रजोत  गुप्त  :  क्या  विस  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : .
 विभिन्‍न  देशों  के  टकसालों  की  विभिन्‍न  मूल्यों  के  सिक्‍कों  की  कितनी  मात्रा  का

 भादेश  दिया  गया

 क्‍या  आयात  किये  गये  सिक्कों  का  अ  कित  मूल्य  न्यूनाधिक  ढलाई  की  लागत  जितना

 ही  होगा  और  ढलाई  के  लिये  वास्तव  में  कितना  मूल्य  वसूल  किया  और

 भारतीय  सरकार  की  टकसालों  का  उत्पादन  सिक्कों  की  मांग  को  कब  पूरा  कर

 पायेगा  ताकि  आयात  की  आवश्यकता  न  रहे  ?  .

 वित्त  मंत्रालय  में  राश्ष्य  मंत्री  जनादंन  सूचना  नीचे  दी  गई

 मूल्य  वर्ग  संख्या  करोड़  रुपयों  में  टकसाल/फर्म  और  देश  का  नाम

 अददों  में  अ  कित  मूल्य

 एक  रुपया  $0  50  करोड़  मंसर्स  बिरमिधम  मिट  प्रोडक्ट्स
 य०  के०

 तदेव  तदव
 तदव  मेसर्स  रायल  यू  ०के

 50  पैसे  75  37.5  करोड़  मंसर्स  हुंडाई
 दक्षिण  कोरिया

 25  पैसे  25  6.25  करोड़  मैसर्स  रायल  कंनेडियन
 कनाडा

 जोड़  200 143.75  करोड़  ———
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 आयात  किए  जा  रहे  200  करोड़  अदद  सिक्कों  का  अ  कित  मूल्य  143.75  करोड़  रुपए

 के  बराबर  है  और  आयात  की  कुल  लागत  लगभग  64.69  करोड़  रुपए
 1988-89  तक  नोएडा  स्थित  नई  टकसाल  के  चालू  हो  जाने  यह  आशा  की  जाती

 है  कि  सरकार  अपनी  टकसालों  से  सिक्‍कों  की  मांग  को  पूर्णरूप  से  पूरा  कर  संकेगी  ।

 स्‍्पू  बंक  आफ  है  डिया  को  कनाट  सकस  स्थित  शाला  को  हुआ  घाटा

 2928.  भरी  कालो  प्रसाद  क्या  वित्त  भनन्‍्त्रो  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्यान  12  1985  के  नवमारत  टाइम्स  में  अधिकारियों  की

 वजह  से  बंक  के  लाखों  रुपये  डूब  गयेਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया

 गया  जिसमें  कहा  गया  है  कि  न्यू  बंक  आफ  इ  डिया  की  कनाट  सर्कस  स्थित  शाखा

 के  अधिकारियों  की  वजह  से  बंक  को  लाखों  रुपये  का  घाटा  हुआ
 यदि  तो  उक्त  मामले  से  सम्बन्धित  तथ्य  क्या  और

 उक्त  बंक  के  सम्बन्धित  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बिस  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  भौर

 समाचार  का  आशय  बंक  के  एक  ग्राहक  से  बे  किंग  कम्पनियां  का  अर्जन  तथा  अन्तरण  )
 1980  की  धारा  13  (1)  तथा  बेंकरों  में  प्रचलित  रीति-रिवाजों  तथा  प्रथाओं  के

 बंकों  के  ग्राहकों  से  संबंधित  सूचना  प्रकट  नहीं  की  जा  सकती  ।
 बक  ने  सूचित  किया  है  कि  यह  यूनिट  1974  में  ही  रुणण  हो  गया  था  और  उसे  हानि

 हुई  थी  ।  बंक  द्वारा  किसी  अधिकारी  के  विरुद्ध  कार्रवाई  किया  जाना  आवहयक  नहीं  समझा
 गया  ॥

 ]
 मोटे  अनाजों  के  निर्यात  पर  लगे  प्रतिबन्ध  हटाना

 2929.  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  मन्त्रालय  द्वारा  गठित  मारतीय  निर्यात  संगठन  तथा  अन्य  बड़े

 व्यापारिक  संगठन  मोटे  अनाजों  तथा  अन्य  मोटे  किस्म  का  के  निर्यात  पर  लगे

 बन्ध  को  समाप्त  करने  के  लिये  सरकार  पर  दबाव  डाल  रहे
 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  मूल्याँकन  किया  है  कि  इस  प्रतिबन्ध  को

 समाप्त  से  देश  में  मुखमरी  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  जायेगी  और  यदि  तो  क्या  इस  स्थिति
 को  ध्यान  में  रखते  हुये  निर्यात  की  अनुमति  दी  और

 व्यापारियों  और  उक्त  संगठनों  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  पर  दबाव  के  कया
 कारण  हैं  ?

 बाणिण्य  म  त्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०ए०  :  से  सरकार  को

 गेर-वासमती  चावल  के  निर्यात  की  अनुमती  देने  के  लिए  सुझाव  प्राप्त  हुए  गर-बा  समती
 चावल  के  निर्यात  को  अनुमति  न  देने  की  नीति  बिना  परिवर्तन  के  जारी  है  ।

 [  अनुबाद  ]
 भारत  से  अमरोका  को  निर्यात

 2930.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  बाणिग्य  मसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मारत  से  अमरीका
 को

 निर्यात  बढ़ाने  की  कोई  गुजाइश  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  और  विश्व  में  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  ही  एक  ऐसा  सबसे  बड़ा  आयातक  देश  है  जिसने  1984  के  दोरान  341  बिलियन

 अमरीकी  डालर  के  विश्वव्यापी  आयात  किए  उस  बाजार  में  मारत  का  भाग  अत्यन्त

 कम  है  ओर  इसमें  मारत  का  भाग  1984  के  दोरान  लगभग  7%  रहा  इस  उस

 बाजार  को  निर्यात  बढ़ा  ।  के  लिए  गु  जाइश  है  और  विशेष  रूप  से  सिलेसिलाए  संसाधित

 हीरों  तथा  सम्बद्ध  चमड़ा/चमड़ा  कुछ  इजीनियरी  माल  आदि के  क्षत्रों  में  ॥
 कतिपय  विशेषरूप  से  वस्त्र  तथा  इजीनियरी  के  लिए  भविष्य  में  अमरीकी

 सरकार  की  नीति  पर  निर्मर  करेगा  क्‍योंकि  उस  देश  में  इन  क्षत्रों  में  संरक्षणव।द  क॑  विचार  तीख्

 हो  रहे  हैं  ।

 अध्रक  का  निर्यात

 2931,  श्रीमतो  जयम्तो  पटनायक  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेने  कि  :

 वर्ष  1984-85  के  दोरान  कुल  कितने  टन  अश्नक  का  निर्यात  किया

 क्‍या  सरकार  ने  अभ्रक  के  निर्यात  में  आए  गतिरोध  को  दूर  करने  के  प्रयत्न

 किए
 यदि  तो  वर्ष  1985-85  के  दोरान  कितत्र  टन  अश्रक  के  निर्यात  किए  जाने  की

 सम्मावना  और
 अश्नक  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  पो०  ए०  :  1984-85  के

 भारतीय  अभश्रक  व्यापार  निगम  जो  कि  साधित  अश्नक  के  निर्यात  के  लिए  सरणीः

 करण  अभिकरण  25.70  करोड़  रु०  मूल्य  के  लगमग  18410  मे०  टन  साधित  अश्नक  का  निर्यात
 किया  ।

 से  विद्व  में  प्रौद्योगिकीय  परिवर्तनों  के कारण  साधित  अश्रक  का  निर्यात
 अश्रक  के  मूल्य-वर्धित  रूप  को  धीरे-धीरे  बढ़ावा  दे  रहा  1985-86  के  दोरान  मिटको  को  26

 करोड़  रु०  मूल्य  के  लगमग  15000  मे०  टन  साधित  अश्लरक  के  निर्यात  की  आश्षा  अभ्रक  के

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  हाल  में  उठाए  गए  कदम  ब्रिज-माइका  ब्लोकों  पर  निर्यात  शुल्क  समाप्त
 करना  और  निर्यातों  के  लिए  मूल्य  व्धित  उत्पादों  के  बनाने  वाले  अभ्रक  एककों  को  बढ़ावा
 मिटको  ने  इस  नीति  के  अनुसरण  में  माइका  और  माइका  कंपेसिरट

 के  एकक  स्थापित  किए  मिटको  द्वारा  अन्य  मूल्य-वर्धित  अश्रक  परियोजना  आयोजित  की

 गई  है  ।

 राज्य  व्यापार  निग्रम  के  साध्यस  से

 खाश  तेलों  का  आयात

 2932,  भी  मोहनभाई  पट  ले  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  खाद्य  तेलों  का  आयात  राज्य  व्यापार  निगम के  माध्यम  से  किया

 जारहा  ,

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  वर्ष-वार  आयात

 किए  गए  तेल  की  मात्रा  और  मूल्य  क्‍या

 पर
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 राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  खाद्य  तेलों  का  इस  समय  कुल  कितना  मंडार

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उनके  वास्तविक  मंडार  में  तथा  कागजों  में  उल्लिखित  भंडार  में
 भारी  अन्तर  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  तथा  इसके  कारण  क्या  और  इसके  लिए
 दोषी  कौन  है  ?

 बाणिफ्य  मसजालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  आयात  किये  गये  खाद्य  तेल

 का  विवरण  निम्नोकत  प्रकार
 —

 फ्क्तीय  वष  मात्रा  मूल्य
 है  लाख

 1982-83  9.80  418.00
 1983-84  '  14.09  846.00
 1984-85  15.55  1286.00

 "(aafert)
 )

 को  खाद्य  तेलों  का  वास्तविक  स्टाक  लगमग  2.49  लाख  एम  टन

 और  वित्तीय  वर्ष  1983-84  के  खाता  स्टाक  तथा  वास्तविक  स्टाक  के  आंकड़ों
 का  मिलान  कर  लिया  गया  1983-84  के  दोरान  कुल  914  लाख  रु०  मूल्य  की  15,950  एम०
 टी०  की  कमी  थी  |  1984-85  के  सम्बन्ध  आंकड़ों  का  मिलान  कार्य  चल  रहा  ये  कमियां

 मुख्य  रूप  से  आन्तरिक  रिफाइन  करके  तथा  संसाधित  करने  तथा  डिब्बा

 बन्‍्दी  के  दोरान  होती  हैं  |  रिफाइन  करने  तथा  डिब्बा  बन्‍्दी  आदि  के  राज्य

 व्यापार  निगम  के  प्रबन्धों  में  वे  मग्डारण  सीमाएं  निर्धारित  की  जाती  हैं  जो उनकी  लापरवाही  के

 कारण  कमियों  का  विधिवत  दावा  किया  जाता  है  तथा  उनका  हिसाब  रखा  जाता  आन्तरिक

 परिवहन  के  दोरान  खाद्य  तेलों  को  बीमे  के लिए  विधिवत  कवर  किया  जाता  है  तथा  कमियों  का

 दावा  बीमा  करने  वालों  से  किया  जाता

 स्टेट  बक  आफ  इ  डिया  के  कर्मचारियों  के  लिए
 पेंञ्न  योजना  लाग  किया  जानता

 2933.  भी  बो०  एस०  कष्ण  अधूयर  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  स्टेट  बंक  आफ  इ डिया  के  कर्मचारियों  पर  पेंशन  योजना  लागू  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  स्टेट  बंक  आफ  मैसूर  आदि  जंसे  स्टेट  बेंक  आफ  इण्डिया
 के  अधीनस्थ  बंकों  में  कार्यरत  कमंचारियों  पर  पेंशन  योजना  लागू  करने  का

 बिल  सगत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जतादन  जी

 इस  समय  मारतीय  स्टेट  बेक  क॑  अनुषंगी  बेंकों  में  से केवल  एक  बंक  अर्थात्‌  स्टेट  बेंक

 आफ  हैदराबाद  में  पेंशन  योजना  मारतीय  स्टेट  बंक  के  अन्य  अनुषंगी  बंकों  में  पेंशन  योजना

 लागू  करते  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 व  गलोर  सिटी  भें  राष्ट्रीवककृत  णोंकों  को  शालाएं

 2934,  भो  बी०  एस०  कृष्ण  अयूयर  :  क्‍या  वित्त  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बंगलौर  सिटी  में  राष्ट्रीयकृत  बेंकों
 की

 कितनी  शाखाएं  कार्यरत
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 een  9  (a)  9  ऊ  बंगलौर सिटी में  सभी  राष्ट्रीयकृत
 क्‍या  बंगलौर  सिटी  में  सभी  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  की  शाखाएं  प्रत्येक  एक  अथवा  दो

 किलोमीटर  की  दूरी
 पर

 जय  नगर  सकिल  माल्लेश्वरम  सकिल  और  केम्पेगौडा  रोड  में  राष्ट्रीयकृत  बंकों  की

 कितनी  शाखाएं  ओर

 कया  यह  सच  नहीं  है  कि  कर्नाटक  में  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  राष्ट्रीयकृत  बंकों  की  शाखाएं

 नहीं  खोली  गयी  हैं  ?

 बिल  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  जनादन  मारतीय  रिजर्व  बंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  बंगलौर  शहर  में  सरकारी  क्षेत्र  के  24  बंकों  की  390  छाखाए  कार्य

 रत  हैं  ।

 बेंकों  से  मारतीय  रिजर्व  बेक  द्वारा  रिहायशी  व  वाणिज्यिक  इलाकों  के  लिए

 रित  दूरी  की  छर्तों  का  पालन  किए  जाने  की  अपेक्षा  की  जाती  मारतीय  रिजर्व  बंक  ने  कहा  है

 कि  इस  बात  की  पुष्टि  करना  सम्मव  नहीं  कि  बंगलौर  शहर  में  सभी  राष्ट्रीयक्ृत  बेकों  की  शाखाएं

 एक  एक  दूर  किल्पेसीटरीया  दो  किलोमीटर  की  दूरी  पर  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 अपेक्षित  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :
 आओ

 इलाके  का  नाम  राष्ट्रीयकृत  बंकों  की  कार्यरत  शाखाओं

 की  संख्या

 के०  जी०  रोड  14
 मल्लेष्वरम  18

 जयानगर  18 गिल  —
 जी  नहीं  ।  1985  के  अन्त  में  कर्नाटक  में  ग्रामीण  केंद्रों  में  राष्ट्रीयकृत  बेंकों

 137  झाखाएं  इसके  अतिरिक्त  राज्य  के  ग्रामीण  क्षत्रों  में  क्ष  त्रीय  ग्रामीण  बंकों  ने  902
 शाख।एं  खोलीं

 सहकारो  अंकों  को  भुगतान  करने  के  लिये  नावाड  से  भारतोय  रिजब
 बक  हारा  बसूल  किया  गया  ब्याज

 2935.  भ्रो  एम०  रघुमा  रेडडी  :  कया  विस  मर्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 राज्य  सहकारी  ब॑  कों  को  आगे  मुगतान  के  लिए  दी  गई  धन  राशि  पर

 तीय  रिजर्व  बंक  से  किस  दर  से  ब्याज  लेता  है

 नाबाडं  द्वारा  राज्य  सहकारी  बेंकों  स ेउन  को  दी  गयी  उसी  धनराशि  पर  किस  दर

 से  ब्याज  लिया  जाता  और

 क्‍या  भारतीय  रिजव  बेंक  और  द्वारा  वसूल  की  गई  ब्याज  की  दर  में  कोई

 अन्तर  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिश  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जमादन  :  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण

 विकास  बेक  विभिन्‍न  अनुमोदित  प्रयो  जनों  के  लिए  राज्य  सहकारी  बेकों  सहित  अपने  ग्राहकों  को

 अल्पावधिक  ऋणों  और  अग्नरिमों  की  जो  सुविधाएं  देता  है  उसके  संबंध  में  मारतीय  रिजवं

 बे  क  द्वारा  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  को  मंजूर  किए  गए  ऋण  के  ब्याज  की  दर  पहली

 जुलाई  1985  से  5.75
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 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  राज्य  सहकारी  बंकों  को  विभिन्न  ब्याज  दरों
 पर  अल्पावधिक  ऋण  और  अग्रिम  देता  ब्याज  की  ये  दरें  ऋण  के  प्रयोजन  पर  निर्र  करती
 हैं  ।  अल्पावधिक  ऋणों  की  अधिकांश  रकम  7%  वार्िक  ब्याज  पर  दी  जाती  है  ।

 इस  समय  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक  को  1.25  प्रतिशत  वार्षिक  का
 माजिन  उपलब्ध  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  के  सामान्य  ऋण  पर  जो  मार्जिन
 उपलब्ध  कराया  जाता  है  उसका  निर्धारण  सहकारी  बंकों  का
 गत  प्रशिक्षण  सांख्यिकीय  आंकड़ों  का  संग्रह  और  विशेष  अध्ययत  आदि
 जेसे  विभिन्‍न  कार्यों  की  लागत  को  हिसाब  में  लिए  जाने  के  बाद  किया  जाता

 कोयला  खानों  में  नियमित  शोर  नंसिशिक  अभिक

 2936.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  सु  क्षी  :  क्या  ज्लान  और  कोयला  मनन्‍्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1985  को  मारत  में  कोयला  खानों  में  कार्यरत  नियमित  और  नेमित्तिक
 श्रमिकों  की  कुल  संख्या  कितनी

 उन्हें  1984-85  दोरान  कुल  कितनी  मजदूरी  दी

 उक्त  ब्ष  में  उत्पादन  का  लक्ष्य  कितना  था  और  क्षमता  का  कुत्न  कितना  उपयोग
 और

 3।  1985  को  कोकिंग  कोल  का  प्रति  क्विटल  मूल्य  कितना  था  ?

 शान  ओर  कोयला  ममण्जो  बसंत  :  से  कोल  इंडिया  लि०
 ओर  सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  के  संबंध  में  संगत  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :  --

 गएाजपपि/णि।यखएणगगि[र्क+फकफफकजकफक्ाऊो
 फोल  इडिया  सगरनी  कोलियरज

 कंपनी  लि०

 1.  दिनांक  31-3-1985  को

 नियमित  कामगारों  की  संख्या  /27,635  75,656

 2.  दिनांक  31-3-1985  को

 बदली  कामगारों  की  संख्या  28,366  9,935

 3.  वर्ष  1984-85  में  दी  गई  कुल  मजदूरी
 करोड़  रुपयों  में-लगमग  )  1187  159

 4.  उत्पादन  लक्ष्य  टटनों  1310.87  170
 5.  वर्ष  1984-85  में  क्षमता  का  उपयोग  89%,  77.53%

 दिनांक  31.3.1985  को  कोककर  कोयले  की  ग्र  ड  के  रु०  17.50  से
 लेकर  र०  46.00  प्रति  क्विटल  तक  अलग-अलग  थी  ।

 परद्िचम  व  गाल  में  पहसन  न्लों  का  बरगद  होना

 2937.  भरी  प्रिय  रंजन  दास  सुझी  :  क्‍या  पूति  ओर  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेगे

 कि

 (%)  परिच्म  बंगाल  में  15  जुलाई  1985  तक  कितनी  पटस्नन  भिलें  बन्द  हो  गई  और

 उससे  कितने  मबदूर  प्रभावित  हुये
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 इन  यूनिटों  को  पुनः  खोलने  के  लिये  सरकार  ने  क्‍या  प्रयत्न  किये

 वर्ष  के  दोरान  अम्बई  शोर  अहमदाबाद  की  बोमार

 कपड़ा  मिलों  को  वित्तीय  सहायता  के  रूप  में  कुल  कितनो  राष्षि  खचं  को  और

 उन  वर्षों  में  समान  कारणों  से  पश्चिम  बंगाल  को  बीमार  पटसन  मिलों  के  सम्बन्ध  में

 किततो  राक्षि  खर्च  की  गई  ?

 पूति  ओर  वस्त्र  मम्त्रालय  के  राज्य  सग्त्री  चन्द्र  शोख्धर  15  1985

 को  पद्दियमों  बंगाल  में  बन्द  पड़ी  पटसन  मिलों  की  संख्या  17  थी  जिनसे  लगभग  60,500  कामगार

 प्रभावित  हुए  ।  3  स्थायी  तौर  पर  बन्द  पटसन  जिनमें  6,900  कामगार  अन्त  ग्रंस्‍्त
 शामिल  नहीं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 और  रुग्ण  वस्त्र  तथा  पटसन  मिलों  को  वित्तीय  सहायता  प्राथमिक  तोर  पर

 बेंकों  ओर  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  अलग-अलग  मामले  के  आधार  पर  दी  जाती  है  ।

 विवरण

 इस  संबंध  में  यह  बताया  जाता  है  कि  पटसन  मिलों  के  प्रबन्धकों  द्वारा  हाल  की

 बन्दी  मिलों  के  बन्द  होने  के  लिए  नोटिस  में  दिया  गया  सामान्य  कारण  भ्ौद्योगिक  विवाद  है
 श्रौद्योगिक  विधाद  अधिनियम  के  अन्तगंत  ऐसे  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  राज्य  सरकार  उचित

 प्राधिकरण  है  |  ऐता  पता  चला  है  कि  बहुत  सी  मिलों  के  मामले  में  द्विपक्षीय  तथा  त्रिपक्षीप

 भोता  कार्यवाईयां  पहले  ही  अन्तिम  अवस्था  में  15  1985  के  बाद  से  6-8-85  तक  प०

 बंगाल  में  5  पटसन  मिलें  खुल  गई  हैं  ।  तालाबन्दी  समाप्त  कर  दी  गई

 21-5-85  को  कलकत्ता  में  पूतति  तथा  वस्त्र  मंत्री  ने पटसन  उद्योग  में  संकट  के  सम्बन्ध  में

 एक  बंठक  ली  जिसमें  केन्द्रीय  श्रमिक  यूनियनों  पटसन  मिसों  के  केन्द्रीय  सरकार  के

 संबंधित  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधि  और  पद्चिमी  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  तथा  श्रम  मंत्री  उपस्थित  ये  ।

 बम्द  पढ़ी  पटसन  भिलों  को  खोलने  को  सुकर  बनाने  के  लिए  इस  बंठक  मे  महत्वपूर्ण  निर्णय
 लिये  गये  ।  पूर्ति  और  वस्त्र  मंत्री  ने  जन  1985  के  आरम्भ  में  कुछ  बन्द  पड़ी  पटसन  मिलों  को  जल्दी

 खोलने  की  संभाभ्यता  का  पता  लगाने  के  लिए  मारतीय  पटसन  मिल  एसोसिएशन  के  प्रतिनिधियों

 को  दिल्ली  भी  बुलाया  था  ।  केन्द्र  सरकार  ने  21-5-85  को  हुई  बेठक  में  लिए  गए  निर्णयों  को

 कार्यास्वित  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  है  और  इस  मामले  में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  साथ

 बराबर  सम्पकक  बनाए  हुए  है  ।  बाकी  बन्द  पड़ी  मिलों  को  पनः  खोलने  को  प्रक्रिया  को  तेज  क  रने  के

 लिये  कई  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  और  इस  उदहं दय  के  लिये  सचिव  )  ने  8  1985  को

 कलकत्ता  से  पष्चचमी  बंगाल  में  बन्द  पड़ी  पटसन  मिलों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  भी  एक  बंठक
 की

 7  1985  तक  पश्चिमी  बंगाल  में  6  पटसन  मिले  पुनः  खूल  गई  हैं  ।

 रबड  उत्पादकों  को  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  लाथां  जाना

 2938.  प्रो०  पी०  जे०  करियन  :  क्‍या  वाणिज्य  सरत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  रबड़  उत्पादकों  को  बोमा  योजना  के  अल्तगंत  लाने  का  कोई  बिचार  और
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  भ्योरा  क्‍या  है  ?

 ह
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 :  (  जी  तथापि  के  रल
 राज्य  में  स्थित  रबड़  बागानों  के  बीमे  को  योजना  पहले  से  ही  चालू  है  ।

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 कच्चे  लोहे  की  कमी

 2939.  श्री  मर  सिह  राठवा  :  क्या  खान  और  कोयला  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 सरकार  को  विदित  है  कि  देह  में  कच्चे  लोहे  की  कमी  है  भर  अनेक  लघु

 गुजरात  अपना  काम  चलाने  के  लिये  बड़ी  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़  रहा
 कच्चे  लोहे  की  कमी  होने  के  क्या  कारण  भोर

 लघु  एककों  को  बंद  होने  से  बचाने  के  लिये  उनको  पर्याप्त  मात्रा  में  कक्चा  लोहा
 लब्ध  कराने  के  लिए  कया  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्री  ०  नटवर  :  से  सधु  क्षेत्र  की

 इयों  की  कच्चे  लोहे  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  संबंधित  राज्यों/संष  क्षासित  राज्यों

 द्वारा  की  जाती  ये  राज्य  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  लोहे  तथा  इस्पात  कलकता  द्वारा

 इन  राज्यों  को  आवंटित  सप्लाई  में  से  करते  हैं  ।  वर्ष  1985-86  की  प्रथम  तिमाही  के  दौरान  दक्षिण

 में  परिवहन  सम्बन्धी  समस्याओरों  तथा  गुजरात  में  अक्वांत  परिस्थितियों  के  कारण  1.4  लाख  टन  के

 स्थान  पर  1.2  लाख  टन  कच्चे  लोहे  की  सप्लाई  की  जा  सकी  ।

 जहां  तक  गुजरात  का  सम्बन्ध  है  इस  राज्य  में  अक्षांत  परिस्थितियों  के  कारण  41,500  टन

 के  आवंटन  के  स्थान  पर  1985  के  दोरान  21,100  टन  कच्चे  लोहे  की  सप्लाई  की  जा

 सकी  ।  परन्तु  1985  के  दोरान  गुजरात  को  11200  टन  कच्चे  लोहे  का  प्रेषण  किया  गया

 क्लौर  1985  में  भर  13,000  टन  कच्चे  लोहे  का  प्रेषण  करने  की  सम्भावना  है  ।

 माध्यम  भारतीय  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  लि०  की  मात  कच्चे  लोहे
 का  भायात  करके  देशीय  उपलब्धि  को  पूरा  किया  जा  रहा  -

 मध्य  प्रदेश  द्वारा  जिश्व  अंक  से  प्राप्त  ऋण  का  कम  उपयोग  किया  लाना

 2940.  श्री  कमल  नाथ  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  राज्य  में  चालू  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बेक  द्वारा

 मंजूर  ऋण  का  कम  उपयोग  किए  जाने  से  सम्बन्धित  मामले  की  जांच  करने  को  कहा  गया

 क्‍या  राज्य  सरकार  से  कोई  उत्तर  प्राप्त  हुआ  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  नहीं  |  तथापि  हम  मध्य

 प्रदेश  सरकार  को  समय-समय  पर  अलग-अलग  परियोजनाओं  में  उधार/ऋण  के  उपयोग  में  होने

 वाली  चकों  के  बारे  में  लिखते  रहे  हैं  ।

 और  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  अभ्तिम  तारीक्ष  से  पहले
 ही  समस्त  उधार/ऋण  का  उपयोग  करने  के  लिए  कदम  उठा  रही  हैं  ।  कुछ  मामलों  जहां  ऋण

 की  क्षय  को  बढ़ाता  भआरावह्यक  समझा  गया  हम  विषय  बेंक  से  ऋण  समाप्ति  की  अंतिम

 बढ़ाते  के  लिए  अमुरोध  करते  रहे  हैं  ताकि  उभार/ऋण  का  पूरा-पूरा  ड़पयोग  किया  जा  सके  |  ,
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 बक  कर्मचारियों  को  अण्डमान  विद्येष  भत्ता  दिया  जाना

 2942,  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  अंडमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  में  काम  करने  वाले  बेंक

 चारियों  उन्हें  अंडमान  विशेष  प्रतिपूर्ति  भत्ता  मौर  विशेष  क्षेत्र  जो  पूर्वत्तिर  क्षेत्र

 ओर  अंडमान  में  काम  करने  वाले  स्थानान्तरणीय  सरकारी  कमंच।रियों  के  मामले  में  दिया  जाता

 के  बारे  में  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कार्य वाई  की  गई  ?
 .

 वित्त  मग्जालय  में  राज्य  संत्री  जनादं  न  :  ओर  अंडमान  ओर

 निकोबार  द्वीप  समूह  में  नियुक्त  अधिकारियों  और  कमंकारों  को  विशेष  भत्ता  दिये  जाने  के  बारे  में

 सरकार  भारतीय  बेक  संब  अधिकारियों  के  मामले  में  सरकार  द्वारा  मार्यदर्शी  सिद्धांत  जारी

 किए  जाने  और  कमंकारों  को  यूनियनों  के  साथ  हुए  सममोतों  में  सरकार  की  हिदायतों  के  अनुसार
 संशोघन  किए  जाने  का  अनुरोध  प्राप्त  हुमा  है  ।  सरकार  मामले  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 सावंजनिक  क्षेत्रों  के  ब  को  में  कार्यकारी  निदेशकों  के

 पर्दों  का  पुनर्गठन

 2943.  श्री  जी०  एम०  बनातबवाला  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सावंजनिक  क्षेत्रों  क ेसभी  बंकों  में  कायंकारी  निदेशकों  के  पदों  के  पुनगंठन  के

 बारे  में  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही
 तो  कोन  से  तथ्य  हैं  जिनके  कारण  पुनगंठन  की  यह  कार्यवाही  की  जा  रही

 चेयरमंन  तथा  कायंकारी  निदेशक  के  बीच  नीति  संबंधी  मामलों  पर  मतभेदों  तथा

 विवादों  को  न  होने  देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ताकि  बेक  के  कार्यनिष्पादन  पर

 कुप्रमाव  न  भौर

 कब  तक  सभी  नियुक्तियां  होने  की  आशा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  जनादंन  :  ओर  राष्ट्रीयकृत  बंक

 ओर  प्रकीर्ण  उपबन्ध  )  1970  ओर  1980  में  यह  व्यवस्था  की  गयी  है  कि  सरकार

 किसी  भी  राष्ट्रीयक्ृत  बंक  में  दो  पूर्णकालिक  निदेशक  नियुक्त  कर  सकती  है  जिनमें  से  एक  प्रबन्ध

 निदेशक  होगा  ।  दूसरे  पूर्णकालिक  की  जिसे  कार्यपालक  निदेशक  का  पदनाम  दिया  गया

 नियुक्ति  की  व्यवस्था  समाप्त  नहीं  की  गयी  इस  पद  की  बहाली  का  सवाल  पंदा  ही

 नहीं  होता  ।

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  तथा  कार्यपालक  बेक  के  दो  पूर्णकालिक  निदेशक

 होते  हैं  ।  सरकार  द्वारा  नियुक्त  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  सबसे  बड़ा  कार्यपालक  होता  है  और

 उसके  बाद  दूसरा  स्थान  कार्यपालक  निदेशक  का  आता  है  और  इनसे  सभी  पहलुओं  से  बेक  के  कार्य

 मिलकर  कारगर  ढंग  से  चलाने  की  उम्मीद  की  जाती  यद्यपि  दोनों  निदेशकों  के  विचारों  ओर

 दृष्टिकोण  में  मतभेद  होना  स्वाभाविक  है  फिर  भी  अगर  ऐसा  अनुभव  हो  कि  ऐसे  मतभेदों  से  बेक  के

 काम  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  तो  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  आवश्यकतानुसार  उपयुक्त  कारंवाई

 करेगी  ।

 कार्यपालक  निदेशक  की  नियुक्ति  और  ऐसी  नियुक्ति  किए  जाने  का  समय  अलग-अलग

 _  बेंकों  को  आवदयकताओं  ओर  परिस्थितियों  पर  निर्भर  करता
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 लक्ष्मी  क्मशियल  अंक  के  लेखों  को  अन्तिम  रूप  बेगा

 2944,  भ्री  एस०  बसवराजू  :  क्‍या  बित्त  मन्न्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  के  लक्ष्मी  क्मक्षिययल  बेंक  के  विलय  के  फंसले  से  पईले
 इसके  लेखों  को  3]  1984  तथा  फिर  30  1985  को  अद्यतन  कर  उचित  रूप  से
 मिल!या  तथा  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  बारे  में  तथ्य  क्या  और

 इसके  किसी  राष्ट्रीयकृत  बेंक  में  विलय  के  फैसले  के  कार्यान्वयन  से  पहले  इसके  लेखों
 को  उचित  रूप  में  पूरा  करने  तथा  लेखा  परीक्षा  करने  के  बारे  में  क्‍या  कार्यवाही  करने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  जनावन  :  ओर  लक्ष्मी  कमशियल
 बेक  लि०  के  अनुरोध  पर  सरका र  ने  बेंक  को  बककारी  विनियमन  1949  की  धारा  53
 के  अन्त्गंत  दिनांक  3]  1985  तक  उक्त  अधिनियम  की  धारा  3]  के  उपबन्धों  से  छुट  दे

 दी  है  जिससे  बंक  उक्त  तारीख  तक  अपने  लेखाओं  को  अंतिम  रूप  के  सकेगा  ।

 रिजव  बेक  ने  1984  के  लिये  कानूनी  लेखा-परीक्षकों  और  शाखा  लेखा

 क्षकों  की  नियुक्ति  के  संबंध  में  बंक  के  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  कर  दिया  भारतीय  रिजवं  बेक  ने

 लक्ष्मी  क्मशियल  बंक  लि०  के  अधिस्थगन  की  तारीख  से  तुरन्त  एक  दित  पहले  को  तारीख  तक  की

 स्थिति  के  अनुसार  जिस  दिन  तक  अधिस्थगन  लागू  तुलन-पत्रों  की  लेक्षा-परीक्षा  करने  के  लिये

 लेखा  परीक्षक  भी  नामित  किए  हैं  ।

 कछ  लनन  क्षेत्रों  को  गर  सरकारो  क्षेत्र  द्वारा  खनन  काय  के  लिये

 अना  रक्षित  करने  का  प्रस्ताव

 2945.  थी  विजय  कुमार  यादव
 क्री  बाई०  एस०  महाजन

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (  क्‍या  कुछ  खनन  क्षेत्रों  को  गेर-सरकारोी  क्षेत्र  द्वारा  खनन  कार्य  के  लिए  अनारक्षित
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचा  राधोन

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  उसके  क्‍या  कारण  भोर

 नीति  में  इस  परिवर्तत  से  सरकार  को  क्‍या  वित्तीय  तथा  अन्य  लाभ  होने  की

 बना  है  ?

 खान  और  कोयला  मंत्रों  वसंत  :  और  खनिज  सलाहकार
 परिषद  ने  सरकारी  सेक्टर  के  उपक्रमों  के लिए  आरक्षित  खनिजधघारी  क्षेत्रों  की  सूची  बनाने  तथा
 उन  क्षेत्रों  की निकट  भविष्य  में  जरूरत  के  बारे  में  सरकारी  सेक्टर  के  उपक्रमों  से  बातचीत  करने

 की  सिफारिश  की  इस  मुद्दे  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  विचार  करके  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए
 खान  बिभाग  में  एक  समिति  बनायी  गई  है  ।

 नीति  में  परिवतंन  से  सरकार  को  होने  वाले  वित्तीय  लाभों  का  आकलन  इस  समय

 करना  संभव  नहीं  क्योंकि  अमी  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  अस्तुत  नहीं  को

 :  क्‍या  इस्पात  खान  और  कोयला  मंत्रो  यह  बताने  को
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 जा  हज  ..  नीता

 को  किंग  कोल  में  राख  को  मात्रा  में  वद्धि

 2946.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  कया  खान  झौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  वर्षों  के  दोरान  इस्पात्त  संयंत्रों  को  दिए  गए  कोरकिंग  कोल  में  राख  की
 ओसत  मात्रा  लगभग  19  प्रतिशत  से  बढ़कर  24  प्रतिशत  हो  गई

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्या  और  इससे  इस्पात  संयंत्रों  का  उत्पादन  किस
 सीमा  तक  प्रभावित  हुआ  भर

 इस  संबध  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 खान  झोर  कोयला  सनन्‍्त्री  बसन्‍्त  :  से  पिछले  वर्षों  के
 इस्पात  संयंत्रों  को  सप्लाई  किए  गए  कोककर  कोयले  के  राख  के  अदा  में  कुछ  वाशरियों  के

 संबंध  में  वद्धि  हुई  ह ैओर  कुछ  अन्य  के  संबंध  में  कमी  आई  इसका  विवरण  नीचे  दिया  गया

 है  ।  वर्ष  1984-85  में  वर्ष  1983-84  की  तुलना  में  स्पष्ट  सुधार  हुआ

 कोल  ह  डिया  लि०  को  बादारियों  में  धले  कोयले  में  राख्त  का  अदा

 संयंत्रों  मे ंबिब्लेषण  के

 वाशरो  79-80  80-81  81-82  82-83  83-84.  8485

 22-1  23.4  22.2  22.1  22.9  22.1

 दुग्दाना  22.4  23.1  22.3  22.7  23.0  22.2

 भोजूडीह  19.1  19.7  20.5  21.0  21.8  21.1

 पाथरडीह  22-1  22.2  22.7  22.1  22.6  22.5

 सुदामडीह  शुन्य  18.8  19.8  20.7  21-4  21.5

 मूनीडीह
 ा

 पा  पा
 17.8.  18,6

 बरोरा
 ओके

 पा
 19.9  20.3

 का  रगली  18.1  18.2  18.0  18.0  18.1  18.1
 कथारा  19.6  19.3  18.8  19.3  18.6  19.1

 स्वांग  20.0  20.4  18.9  18.6  18.2  19-2

 गिडी  20°6  21.6  19,6  19.3  19.3  19.7

 कोककर  कोयले  में-राख  के  अंध  में  व॒द्धि  से  ब्लास्ट  भट्टी  की  उत्पादकता  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ता  है  परन्तु  इस  प्रभाव  की  सही-सही  सीमा  इस्पात  संयंत्रों  मे ंअलग-अलग  रहती  है  ।  फिर

 आमतोर  पर  यह  कहा  जाता  है  कि  राख  के  अ  छा  में  [%  वृद्धि  से  गर्म  धातु  के  उत्पादन  पर

 30%  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  |

 इस्पात  संयंत्रों  को  दिए  जाने  वाले  कोयले  की  किस्म  में  सुधार  के  लिए  कोल  इंडिया  लि०

 ने  सुधार  की  निम्नलिखित  कारवाई  को

 1.  फीड  कोयले  से  बाहरी  सामग्री  को  निकालना  और  किस्म-नियंत्रण  सख्त  करना  ।

 2.  कच्चे  कोयसे  की  सप्लाई  क॑  उन  दोषपूर्ण  स्रोतों  को
 हटा  देना  जिन्हें  निर्दिष्ट  कर  दिया

 गया  है  ।
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 3.  विद्यमान  वाशरियों  का  बेहतर  प्रवन्ध  जिससे  कार्य-निष्पादत  स्तर  इृष्टतम  सीमा  तक

 पहुंचे  ।

 4...  विद्यमान  वाशरियों  का  आधुनिकीकरण  ओर  जहां  आवश्यक  हो  बहां  इस  काम  को
 उच्च  अग्रता  देना  ।

 5.  यह  सुनिए्चत  करना  कि  सातवीं  योजना  में  जो  नई  वाष्वरियां  शुरू  की  गई  है  ओर
 जिनके  धुरू  किए  जाने  का  प्रस्ताव  उनका  काम  इस  प्रकार  हो  कि  वह  अपने
 डिजाइन  स्तर  का  कारयं-निष्पादन  दे  सकें  ।

 6.  कोयले  के  परिष्करण  में  नई  प्रौद्योगिकी  लागू  करना  ।

 भारतोद्  स्टेट  दोंक  का  दक्षिण  अफ्रीका  के  कुछ  ब  को  के  प्राधिकत
 एजेंट  के  रूप  में  काम  करना

 2947,  भ्रीमतो  गोता  मुश्नर्जो  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  स्टेट  बेंक  दक्षिण  अफ्रीका  के  शी्ष॑स्थ  बेंक  बरकलेडर

 का  प्राधिकृत  एजेंट

 क्‍या  यह  भो  सच  है  कि  भारत  में  काये  करने  वाले  चार्टर्ड  बेंक  का  दक्षिण  अफ्रो का
 के  चोटी  के  दूसरे  बेंक  स्टेडडं  के  साथ  विलय  हो  गया  भौर

 यदि  तो  उपयुक्त  क्रियाकलाप  भारत  की  दक्षिण  अफ्रोका  के  रंगभेद  शासन  का

 आर्थिक  बहिष्कार  करने  को  नीति  के  साथ  किस  प्रकार  मेल  खाते  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादन  :  बाक  लेस  बेंक  लि०  यूनाइटेड
 किंगड़म  में  निगमित  एक  प्रमुख  ब्रिटिश  बेंक  भारतीय  स्टेट  बेंक  और  अन्य  कई  भारतीय  बंकों

 का  बाक्‌  लेस  बेंक  लि०  के  साथ  तदनुरूप  संबंध

 रिजवं  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  1853  की  रायल  चार्टर  द्वारा  स्थापित  चार्टंड  बेक

 की  पूजी  स्टेड्ड  एण्ड  चार्टई  बेकिंग  ग्रूप  लि०  नामक  धारक  कम्पनी  द्वारा  1970  में  अपने  स्वामित्व

 में  ले  ली  गई  1975  में  बेंक  का  यूनाइटेड  किगहम  का  कारबार  स्टेंडईडं  एण्ड  चार्टर्ड  बेंक  पी०

 एल०  सी०  को  अन्तरित  कर  दिया  गया  ब्रिटिश  संसद  द्वारा  पारित  एक  अधिनियम  के

 सरण  चार्ट  बेंक  1984'  नामक  शीषष॑ंक  से  स्टेंडर्ड  चार्टेंड  बंक  पी०  एल०
 सी०  के  बे  किंग  कारबार  का  फिर  से  कुछ  गठन  हुआ  मारत  में  बेंक  के  मुख्य  कार्यपालक

 कारी  के  अनुरोध  पर  और  यूनाइटेड  किगड़म  में  उसके  सालिपिटरों  द्वारा  इसकी  पुष्टि  किए  जाने

 पर  कि  बेंक  अपने  मोजूदा  चार्टर  को  बनाए  रखेगा  और  कि  उसे  कोई  नया  चार्टर  जारी  नहीं  किया

 जाना  है  और  ये  कि  यह  केवल  चार्टड  बंक  से  स्टेंड्ड  चार्ट  बंक  में  नाम  परिवर्तन  का  ही  सवाल

 इसलिए  रिजर्य  बेंक  1-1-1985  को  बेक  के  नाम  में  द  चार्ट  बक  से  स्टेंडड  चार्टड  बेक  में  परिवतंग

 को  अधिसूचित  कर  दिया  ।

 यह  सवाल  पंदा  हो  नहीं  होता  ।  '

 सरकारो  क्षेत्र  के  पाय  उपक्षमों  को  एक  ही  नियंत्रण  के  अधीन  लाना

 2948.  भी  अजीत  कुमार  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  सभी  चाय  उपक्रमों  कौ  एक  ही  नियंत्रण  के  श्षीत

 लाते  का  कोई  प्रस्ताव
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  बारे  में  अब  तक  यदि  कोई  प्रगति  हुई  है  तो  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  ए०  :  अभी  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।  -

 भोर  प्रइन  हीं  नहीं  उठते  ।

 हथकरथधा  के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  का  पता

 लगाने  के  लिये  प्रयास

 2949,  भरी  बो०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  पूर्ति  श्ौर  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 क्‍या  हथकरघा  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  का  पता  लगाने  ओर  देशीय  बाजार  का

 अधिक  वेज्ञानिक  ढंग  से  उपयोग  करने  के  लिये  कोई  विधेष  प्रयास  किये  जा  रहे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पूति  ओर  बच्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  शोस्तर  :  और

 र्शष्ट्रीय  बाजार  में  हृथक  रघा  माल  के  निर्यातों  को  तेजी  से  बढ़ाने  के  लिए  उठाये  गये  मुरूय  कदम

 निम्नलिखित

 (5)  हृषकरघा  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  विशेष  मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  तथा  क्रता-विक्र ता
 बेठकों  में  माग  लेती  ह ैओर  बाजार  अध्ययनों  का  संचालन  भी  है  ।

 (i)  विदेक्षों  स ेकलर  तथा  डिजाइन  सर्वंधी  प्राप्त  जानकारी  हथकरघा  माल  की  विपणन

 क्षमता  में  सुधार  के  लिए  बिनिर्माताओं/निर्यातकों  के  बीच  प्रसारित  की  जाती  है  ।

 (iii)  हृथकरघा  उत्पादों
 के  लिए  नकद  मुआवजा  सहायता  उपलब्ध

 (1४)  आर०  ई०  पी०  लाइसेंसों  के  अन्तगंत  अनिवाय  अन्तनिवेश्ों
 के

 आयात  को  अनुमति

 घरेलू  बाजारों  का  लाभ  उठाने  के  लिए  उठाये  गए  मुख्य  कदम  निम्नलिखित  हैं  --

 (i)  आकाक्षवाणी  ओर  अन्य  जन  माध्यमों  के  जरिये  अचार  ।

 (४)  हथक  रघा  तथा  उसके  प्रौद्योगिकीय  सुधारों  के  बारे  में  जानकारी  देने  वाला  तकनीकी

 के  लेंडरों  आदि  का  मुद्रण  ।

 (iii)  प्रमुख  शहरों  ओर  पंयंटक  केन्द्रों
 मे ंहोडिग्स  का

 लगाया  जाना  ।

 राउरकला  में  सहायक  एककों  को  समस्याएं

 2950,  श्री  राधाकांत  डिगाल  :  क्‍या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  प्रबन्धकों  के  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र

 में  और  उसके  हृदं-गिर्द  स्थापित  सहायक  एककों  के  प्रति  असहयोग  पूर्ण  रबये  की  जानकारी

 यदि  तो  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  प्रबन्धकों  द्वारा  सहायक  लघु  उद्योगों  से

 सहयोग  न  करने  के  क्या  कारण  और

 राउरकेला  में  स्थापित  सहायक  एककों  की  समस्याओं  की  जांच  करने  के  लिए  कया

 कदम  उठाए  गए  हैं  !

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  सम्त्री(कु०  मटबर  :  ओर  यह  सच  नहीं  है  कि

 राठरकेखा  इस्पात  का  राउरकेसला  इस्पात  कारखाने  में  तथा  इसके  इ्द-गिद  स्थापित  सहायक
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 ले  सम»
 उद्योगों  को  सहयोग  नहीं

 दे
 रहा  वास्तव  में  पिछले  पांच  बर्षों  के  दोरान  राउरकेला  में  तथा

 इसके  इ्द-गिर्द  स्थापित  सहायक/लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  दिये  गये  भ्ार्डरों  के  मूल्य  में  बढ़ि  हुई  है
 जैसाकि  अगले  पष्ठ  पर  तालिका  में  दिये  गये  ओकड़ों  से  स्पष्ट

 वर्ष  दिये  गये  अ।ड  रो  का  मूल्य
 रुपये  )

 1980-81  7.60
 न

 198 1-82  10.37

 1982-83  11.63
 1983-84  11.25
 1984-85  12..3

 कम  व  एम
 इस  तंथ्य  के  बावजद  कि  माल-्सची  पर  नियंत्रण  रखने  के  परिण।मस्व%प  वर्ष  1981-82  से

 राउरकेला  हस्पात  कारखाने  में  आर्डर  देने  की  समग्र  स्थिति  में  काफी  कमी  हुई  अनुषं  गी/लघु  क्षेत्र
 की  इकाइयों  को  दिये  गये--आर्डर  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 राउकेला  इस्पाछ  कारखाने  के  प्रबन्धकों  ने  राउरकेला  में  स्थापित  सहायक-सघु  क्षेत्र

 के  उद्योगों  की  समस्याओं  का  समाधान  करने  के  उदृध्य  से  निम्नलिखित  उपाय  गये

 (i)  इन  हकाहयों  के  सामने  आ  रहीं  समस्याओं  के  बारे  में  कारखाने  के  प्रबन्ध  निदेशक

 संयंत्र  स्तर  पर  परामर्शी  समिति  की  बंठकों  में  विचार-विमर्श  करते  इन  बेठकों

 में  उच्चोग  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधि  तथा  कारखाने  के  सम्बन्धित

 कारी  भी  भाग  लेते  हैं  ।

 (ii)  स्थानीय  इकाइयों  को  जारी  की  जाने  वाली  पेश्षकशों  को  संख्या  में  वद्धि  करने  के  लिए

 राउ  रकेला  इस्पात  कारखाने  के  सामग्री  प्रबन्धन  विभाग  के  अधिकारियों  तथा

 केला  के  अपर  के  बीच  साप्ताहिक  बंठकें  करने  की  भी  पद्धति

 लागू  की  गई  है  ।

 (iii)  महा  प्रबन्धन  की  अध्यक्षता  में  भी  एक  उप-समिति  का  गठन

 किया  गया  जिसकी  नियम्रित  रूप  से  बंठक  होती  इन  बेठकों  में  लषु

 सहायक  उद्योगों  के  सामने  आ  रही  समस्याओं  की  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 हाल  में  29-5-1985  को  हुई  संयत्र  स्तर  की  परामर्ती  समिति  की  बंठक  में  राउरकेला  के

 इद-गिद  स्थापित  सहायक/लघू  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  उद्ं  श्य  से

 निर्धारित  हानिपूर्ति  की  घारा  को  समाप्त  करने  तथा  रेट-कांट्रेकट  प्रणली  को  लागू  करने  जेसे

 प्रोत्साहनों  की  घोषणा  की  गयी

 गर-प्रमुकष  क्षेत्र  कोयले  का  झ्रावंदत

 2951.  प्रो०  राम  कृष्ण  सोरे  :  क्या  शान  भौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  कोयला  व्यापारी  संघ  ने  सरकार  से  गे  र-प्रमुख  क्षेत्र  को अधिक  कोयला

 आबयंटित  करने  का  आग्रह  किया  ओर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 167
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 खान  ओर  कोयला  मंत्री  बसंत  :  हां  ।

 उपभोक्ताओं  की  जरूरत  का  कोयला  रेल  भौर  सड़क  दोनों  से  दिया  जाता  उन

 उपभोक्ताओं  की  कुल  जरूरतें  रेल  द्वारा  पूरोी  नहीं  होती  हैं  जो  द्वारा  के  अग्रता  क्रम  में

 तीचे  हैं  क्योंकि  इस  क्रम  में  उच्चतर  अप्रता  वाले  अत्यंत  महत्वपूर्ण  उपभोक्ताओं  को  प्राथमिकता  के

 श्राधार  पर  कोयला  पहुंचाना  क्रावश्यक  होता  है  ।  इसलिए  कम  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के उपभोक्ताओं को

 उनकी  आवश्यकता  का  शेष  कोयला  सड़क  से  ले  जाने  की  अनुमति  दी  जाती  छोटे  उपभोक्ताओं

 को  उच्चतर  अग्रता  देकर  स्टाकयार्डों  से कोयला  पहुंचाने  के  प्रयास  भी  किए  जा  रहे  हैं  ।

 सरकारी  उद्यम  चयन  ओड़  भ्रोर  सरकारो  उत्तम  ब्यूरो  के

 कार्यकरण  को  सुधारना

 2952.  प्रो०  राम  कद्ण  सोरे  :  क्या  विश्त  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सरकारी  उद्यम  चयन  बोर्ड  और  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  के  कायंकरण

 को  सुधा रने  का  विधार  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  और  सरकार  द्वारा

 योजना  आयोग  के  तत्कालीन  सदस्य  की  अध्यक्षता  में  गठित  विशेषज्ञ  समिति  की

 रिशों  के  आधार  पर  सरकार  ने  हाल  ही  में  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  के  दायित्व  एवं  कार्यों  को

 निर्धारित  किया  है  ।  सरकार  द्वारा  अन्य  सभी  मंत्रालयों/विभागों  की  भांति  सरकारी  उच्चयम  कार्यालय

 तथा  सरकारी  उद्यम  चयन  मण्डल  के  कार्य-निष्पादन  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  है  तथा  उसकी

 कारगरता  एवं  कार्य-कुशलता  बढ़ाने  के  लिये  समय-समय  पर  समुचित  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 खनिज  भोर  धातु  व्यापार  निवम  द्वारा  तांथ  ओर  निकल  को
 कोमत  में  व॒द्ध

 2953.  ध्रो०  रास  कद्ण  मोरे  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निगम  ने  हाल  ही  में  तांबे  ओर  निकल  की  कीमतें

 बढ़ाई  और

 (a)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 ..._  बाणिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  संजी  पो०  ए०  :  और  भारतीय
 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  ने  भारतीय  रुपये  की  अ्रपेक्षा  पौंड  स्टलिंग  की  बद्धि  के  कारण

 1985  और  1985  में  ताम्बे  तथा  निकल  की  कीमतों  में  वृद्धि  की  ।  अधिकांश  श्रेणियों
 में  1985  भर  1985  में  कीमतें  गिर  गई  हैं  ।

 केरल  के  इलायथीो  उत्पावकों  को  सहायता

 2954.  भी  पी०  ए०  एम्टनो  :  क्‍या  वबाजिश्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  के  रल  में  इलायची  को  नकद  फसल  के  उन  उत्पादकों  को  वित्तीय  सहायता  देने

 का  कोई  प्रस्ताव  है  जिनको  फसलें  हाल  ही  को  बाढ़ों  भोर  भू-स्खलतों  के  कारण  गणष्ट  हो  गई

 क्षौर  . |
 (*)  बरदि  तो  तत्सस्वल्वी  भ्यौरा  क्‍या  है  !
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 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मत्रो  पो०  ए०  :  ओर  केरल  सरकार

 से  बाढ़  पीड़ित  क्षेत्रों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  मांगने  वाली  ज्ञापन  प्राप्त  होने  पर  एक  केन्द्रीय  अध्ययन
 दल  ने  मौके  पर  अध्ययन  करने  के  लिए  बाढ़  पीड़ित  क्षेत्रों  का  दोरा  किया  ।  दल

 की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  है  भौर  कृषि  मंत्रालय  में  इसकी  जांच  को  जा  रही  इध
 रिष्  की  गई  स्वीकृति  के  ब्यौरे  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  बकों  द्वारा  प्रूप  हार्डसग  सोसायटियों  को  ऋण

 2955.  श्री  पो०  ए०  एंटनी  :  क्या  विश  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  वेंक़ों  को  ध्रुप  हाउसिंग  सोसायटियों  को  ऋण  देने  की  अनुमति
 देने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्री  जनाव न
 :  ओर  भारतीय  रिजवं

 बेंक  द्वारा  जारी  किये  गये  मार्ग  दर्शी  सिद्धांतों  के  सहकारी  समितियां  बेकिंग  क्षेत्र  क ेलिए

 निर्धारित  राह्षि  के  आवास  वित्त  लेने  की  पात्र  मारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  आवास

 बित्त  पर  जारी  किये  गये  वर्तमान  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुसार  अनुसूचित  बाणिज्यिक  बेंकों  से

 आवास  निर्माण  गतिविधियों  के  लिए  पिछले  वर्ष  को  किसी  एक  खास  तारीख  को  कुल  अधिमों  की

 राह्षि  के  0.5  प्रतिध्षत  हिस्से  तक  ऋण  देने  की  अपेक्षा  की  जाती  इस  समय  एक  ब्ष  के

 आवास-वित्त  के  वास्‍्ते  150  करोड़  रुपए  की  रकम  रखी  गयी  जिसमें  से  बेंकों  को  65  करोड़
 रुपये  की  रा्ति  प्रत्यक्ष  वित्त  के  रूप  में  पात्र  ऋणकर्त्ताओों  को  निंदिष्ट  दरों  पर  देनो  होती

 परेटिव  ग्रुप  हास्॒सिंग  सोसायटियां  अ।वास  वित्त  अन्तगंत  पात्र  ऋणकर्त्ताओं  की  श्रेणी  में  आती

 के  रल  में  पड़ा  5  करोड़  रुपये  मुल्य  का  प्रनविका  हुथकरधा  कपड़ा

 2956.  भी  बो०  एस०  विजयराघवन  :  क्‍या  पूति  ओर  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  हथकरधे  का  5  करोड़  रुपए  मूल्य  का  कपड़ा  केरल  में  अनबिका  पढ़ा

 कया  इससे  राज्य  में  हथकरबा  क्षेत्र  में संकट  की  स्थिति  पंदा  हो  गई  और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पूति  ओर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  भरा  शलर  और  केरल

 राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  के  केरल  हथकरधा  बुनकर  सहकारी  केरल

 हथकरघा  बुनकर  एपेक्स  प्राइमरी  समिति  तथा  केरल  राज्य  हुथफरधा  विकास  निगम  के  पास  20

 करोड़  रु०  मूल्य  के  लगभग  हथकरघा  कपड़े  का  मंढार  राज्य  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  विश्विष्ट

 रियायत  अवधि  के  दौरान  इस  भंडार  को  अधिप्राप्ति  तथा  बिक्री  के  लिए  रखा  जाता  है|

 राज्य  सराकर  ने  हथकरघा  वस्त्र  के  संबचित  भंडार  को  समाप्त  करने  के  कई  कदम

 उठाए  हैं  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  दिनों  की  संरुया  में  वद्धि  करके  प्रति  बर्ष  0।  दिनों  की  विशेष

 रियायत  दी  जिसमें  सरकारी  कर्मचारियों  तथा  अन्य  साबंजनिक  संस्थाओं  के  लिए  उधार  बिक्री

 की  अनुमति  दी  हैं  ।  उन्होंने  केरल  के  भीतरी  जिले  में  स्थापित  बिक्री

 केस्द्रों/तालुरु  मुस्य  कार्यालयों  तथा  राज्य  के  सभी  अन्य  भागों  में  हृधकरथा  कपड़े  की  विकी  को  बढ़ावा

 दिया  है  ।  राज्य  सरकार  ने  राज्य  में  कुछ  और  हथकरथा  खुदरा  दुकाने  शोले
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 ओवरड्राफूट  के  बारे  में  राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों  को
 वंठक

 2957.  भ्री  पी०  नामग्याल  :  क्‍या  बित्त  भम्त्नी  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उन्होंने  उन  राज्यों  के  मुख्यम  त्रियों  की  एक  बेठक  बुलाने  का  निर्णय  किया  था

 जिन्होंने  भारतीय  रिजव॑  बंक  से  ओव रड्राफ्ट  ले  रखे

 कया  बेठक  बुलाई  गई  थी  ओर  यदि  हां  तो  उस  बेठक  का  कया  परिणाम  और

 क्या  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  1984-8$  के  दौरान  ओर  1985  के  श्रन्त  तक  लिए  गए

 ओवरडूपटों  के  ब्योरे  की  एक  सूची  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  '  ओर  भारतीय  रिजवं

 बेंक  के  साथ  ओवरडूफ्टों  वाले  कुछ  राज्यों  के  मुरुपमंत्रियों  के  साथ  वित्त  मंत्री  ने  विचार-विमर्श
 किया  था  ।  इस  विचार-विमर्श  के  केन्द्र  ने  28-1-1985  की  स्थिति  के  अनुततार  राज्यों  के

 90  प्रतिशत  ओवरड्ाफ्टों  को  1986-87  से  शुरू  होने  वाले  4  वर्षों  वापस  अदा  किये  जाने  वालें

 मध्योवधि  ऋण  में  परिवर्तित  करने  का  निर्णय  लिया  शेष  10  प्रतिशत  को  |  1985
 तक  राज्पों  द्वारा  अपने  ही  प्रयासों  से  समाप्त  किया  जाना  है  ।

 31-3-85  तथा  25-6  85  की  स्थिति  से  अनुसार  राज्यों  के  ओवरडूफ्टों  को  दर्शाने

 बाला  एक  विवरण-पत्र  समा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 राज्यों  के  ह्लोबरड्राफटों  को  ददानि  वाला  जिवरण-पत्र

 रुपये

 धोषरड्ाफ्ट

 31-3:1983  को  26-6-1985  को

 2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश
 172.21  94.62

 ।

 2. असम 33.44 3, बिहार 46.68 ---- 4. गुजरात 5. हरियाणा 36.47 6. हिमाचल प्रदेश 7. जम्मू एवं कष्मीर के के 8. कर्नाटक 9. केरल मध्य प्रदेश -- ।. मद्दाराष्ट्र ---- -- मलिपुर 26.05 मेघालय मिमिकीम गागालेंढ 37.73 2.36
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 1  2  3.  _
 उड़ीसा  देदा में करले पटसन का उत्पादन कस होते के कारण
 पंजाब  wen मंत्री यह  82.79
 राजस्थान  5

 डसखचस्
 का

 सिक्किम  4  +

 तमिलनाडु  सा

 20.  त्रिपुरा  पा
 दबा

 उत्तर  प्रदेश  372.40
 22.  पद्िच्म  बंगाल

 जोड  :
 HUY

 रिजव  बक  में  खाता  नहीं  है  ।

 देदा  में  करले  पटसन  का  उत्पादन  कस  होते  के  कारण

 2958.  श्री  मोहम्मद  सहुफूज  अलो  खां  :  क्‍या  पूर्ति  ध्लौर  बस्तर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  देश  में  कच्चे  पटसन  का  उत्पादन  गिर  रहा  है,जिसके  फलस्वरूप  सरकार  को  इसका
 विदेशों  स ेआयात  करना  पड़ता  है

 यदि  तो  क्या  पटसन  के  उत्पादन  में  कमी  होने  का  कारण  यह  है  कि  मिल  मालिकों
 द्वारा  पटसन  उत्पादकों  को  उचित  मूल्य  न  देकर  उनका  शोषण  किया  जाता

 यदि  तो  शोषण  करने  वाले  मिल  मालिकों  के  विरुद्ध  अब  तक  कोई  कार्यवाही  न
 किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 यदि  कायंवाही  की  गई  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पूति  और  वस्त्र  सन्ज्रालय  के  राश्ष्य  मंत्री  चस्द्र  हांलर  देश  में  कच्चे
 सन  के  उत्पादन  में  वर्ष  प्रति  वर्ष  व्यापक  उतार-चढ़ाव  रहे  सरकार  से  घरेल  तक  के
 सीजनों  में  पटसन  की  लगातार  चार  कम  फसलों  के  परिणामस्वरूप  सरकार  को  घरेल  पूर्तियों  में
 कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  के  सीजन  के  दौरान  विदेश  से  कच्चे  पट्सन  की  लगभग  सामान्य
 लाख  गाठों  की  एक  छोटी  मात्रा  के  आयात  की  व्यवस्था  करनी  पड़ी  ।  यह  मात्रा  ख  ले  सामान्य
 लाइसेंस  के  अन्तर्गत  नेपाल  से  कच्चे  पटसन  की  एक  छोटी  मात्रा  के  सामान्य  आयात  और  छात  प्रति
 शत  निर्यात  अभिमुख  एककों  द्वारा  किये  गये  आयातों  के  अतिरिक्त  चालू  पटसन  सीजन  सरकार
 के  दौरान  लगमग  85  लाख  गाठों  की  एक  भरपूर  पटसन  फसल  होने  की  संमावना  है  ।

 कच्चे  पटसन  की  कीमतें  काफी ऊपर  तथा  थीं। हाल  सीजनों  के  दौरान  सरकार  द्वारा
 घोषित  न्यूनतम  साँविधिक  कीमतों  से  काफी  ऊपर  रही  हाल  के  वर्षों  में  देश  में  कच्चे  पटसन
 के  उत्पादन  में  उतार  चढ़ाव  के  लिए  काफी  हृद॒तक  प्रतिकल  मौसम  सम्बन्धी  परिस्थितियों  को
 उत्तरदायी  ठहराया  जा  सकता

 तथा  सरकार  पटसन  उपजकर्त्ताओं  के  हित  की  रक्षा  करने  के  लिए  प्रत्येक  सीजन तम
 न्यूनतम  समर्थन  कीमतों  की  घोषणा  करती  है  और  मारतीय  पटसन  निगम  को  पूरे  देश  में

 तम  समर्थन  कीमतें  बनाये  रखने  का  कार्य  सौंपा  गया  है  ।

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  हारा  कार्य  निव्षादन
 2959.  भी  जगस्ता्ं  पठनायक  :  कया  ख्वान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 क्‍या  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  का  उत्पादन  स्तर  असनन्‍्तो  षजनक  है
 यदि  तो  इसकी  उत्पादन  दर  तथा  उत्पदन  क्षमता  कया  है  तथा  यह  कब  से  है

 तथा क्या पंचवर्षीय सातवीं योजना के दौरान संयंत्र के से बढ़ाकर 2.5 मिलियन टन विस्तार गा
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 करने  के  लिए  पश्चिम  जमंनी  से  अधिक  वित्तीय  सहायता  मिलने  से  लक्ष्यों  के  अनुसार  स्थिति

 जनक  प्रतीत  होती  भोर

 यदि  तो  इसकी  बर्तमान  प्रगति  तथा  कार्य  निष्पादन  के  बारे  में  ब्योरा  क्या  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  भन्‍त्रो  नटबर  :  से  पिछले  कुछ  बर्षों  के

 दौरान  राठरकेला  इस्पात  कारखामे  सामने  आ  रहो  बिजली  की  सप्लाई  से  संबंधित

 वर्तमान  कच्चे  माल  र  कोयला  भौर  उपस्करों  की  स्थिति  को  देखते  हुए  राउरकेला  इस्पात

 कारखाने  में  विक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन  सन्तोषजनक  पिछले  तीन  वर्षों  में  बिक्रेय  इस्पात  का

 उत्पादन  निम्नलिखित  रहा  :  --

 ल्‍  नेे+झ

 वर्ष  वाधिक  कार्यक्रम  के  वास्तविक  पूर्ति  का  प्रतिशत

 निर्धारित  अनुसार  उत्पादन  कार्यक्रम  के

 क्षमता  अनुसार  क्षमता

 1983-84  1225  ,  838  992  103  10
 1984-85  1225  838  863  108  83

 वालू वर्ष (अप्रेल-जुलाई 1985) के  940  उड़ीसा राज्य विद्युत  बोर्ड द्वारा  83

 वालू  वर्ष  के  के  दोरान  उड़ीसा  राज्य  विद्युत  बोर्ड  द्वारा  बिजली  की
 सप्लाई  पर  लगाए  गए  प्रतिबन्धों  क ेकारण  विक्रय  इस्पात  के  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  ।
 बिजली  को  कमी  के  कारण  इस  अवधि  के  दोरान  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  में  का कोई  टन  की
 कमी  हुई  है  ।

 सातवीं  योजना  के  दौरान  राउरक ला  इस्पात  कारखाने  का  बिस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।  हालांकि  कारखाने  का  नवीकरण  प्रोद्योगिकीय  उन्नयन  करने  का  एक  प्रस्ताव  है  जो
 सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  सातवीं  योजना  में  इस्पात  क्षेत्र  के लिए  श्रावंटन  को  अभ्तिम  रूप  दिए
 जाने  के  पचात  सरकारी  स्वीकृतियां  होने  के  बाद  ही  इस  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  घन  की
 करने  के  बारे  में  निर्णय  लिया

 मुद्रा  घोडाले  को  जांच

 2960.  भी  एम०  रघुमा  रेड्डी
 भी  धर्म  सिह  मलिक

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  के  समाचारपत्र  में  प्रकाक्षित  इस
 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  जाने  को  भ्रकादा  में  आये  सनसनी  खेज  मुद्रा
 घोटाले  की  जिसमें  46  लाख  रुपये  तस्करी  से  ले  जाने  के  भारोप  में  तीन  थ्यक्ति  अर्थात
 गेश  उसको  पत्मी  पार  ओर  चरद्रकांत  सी-अमीन  क्षामिल  को  रफा-दफ़ा  कर  विय

 गया  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिसत  सम्भालय  राज्य  मंत्री  जनावंन  :  ओर  सरकार  प्रइन  में

 उल्लिखित  समाचार  को  देखा  सम।चार  में  इस  बात  का  कहों  भी  उल्लेख  नहीं  है  कि

 इस  मामले  में  छानबीन  को  रफा-दफा  कर  दिया  गया  दिनांक  ]9  StH  को  बरामद  को

 | : क्या बित संत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
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 गई  46.63  लाख  रु०  की  विवेशी  मुद्रा  पहले  ही  अभिगृहीत  की  जा  चुकी  विदेशी  मुद्दा  को

 तस्करी  के  घिलसिले  में  सर्व  श्री  मुरुगेश  आशुतोष  प्रफुल्ल  चन्द्र  मानावटी  ओर  बन्द्रकांत

 शिवाभाई  अभीन  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  था  और  बाद  में  बिदेक्षी  मुद्रा  स ंरक्षण  ओर  तस्करी

 निवारण  अधिनियम  के  तहत  उन्हें  नजरबन्द  कर  लिया  गया  था  |  उक्त  मामले  में  आगे  जांच  जारी

 है  और  कानून  के  तहत  यथापेक्षित  समुचित  कारंवाई  सभी  अन्तग्रंस्त  व्यक्तियों  के  बिरद्ध  की
 रुण्ण  कपड़ा  मिलों  का  बिस  पोषण

 2961.  भी  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  :  क्‍या  पूति  झोर  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  बम्वई  ओर  अहमदाबाद  की  कुछ  रुग्ण  मिलों  का  वित्तपोषण

 करने  और  उनका  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  के  लिये  सहमत  हो  गई  भोर

 यदि  तो  पश्चिम  बंगाल  की  रुग्ण  कपड़ा  मिलों  की  सहायता  करने  के  लिए  उसी

 तरह  के  प्रयास  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पूति  ओर  बस्त्र  सम्त्रासय  के  राज्य  मंत्री  बगझलर  :  द्वाल  ही  में  बम्बई

 अथवा  अहमदाबाद  में  किसी  भी  रुप्ण  कपड़ो  मिल  को  अधि  प्रहीत  करने  का  कोई  मिर्णय  भारत

 कार  द्वारा  नहीं  लिया  गया  अधिकारियों  का  एक  दल  सभी  रशाम्पों  में  बन्द  मिलों  की  समस्याक्रों

 की  जाँच  कर  रहा  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  का  आधुनिकोकरण
 2962.  भरी  ससयेख  नारायण  सिंह  :  क्या  पूर्ति  ओर  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  का  302  करोड़  रुपये  की  लागत  का  कोई  आधुमिकीक रण
 कार्यक्रम  जंसाकि  दिनाँक  13  1985  के  टाइस्सਂ  में  प्रकाशित  हुआ

 क्‍या  हस  योजना  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  मिगम  की  मिले  सक्षम  हो
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  बया  थोर

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  का  इस  योजना  को  किस  प्रकार  बिल  प्रदान  करने  का
 विचार  है  ?

 पूति  और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चराझखर  :  राष्ट्रीय  वस्त्र  तिगम
 ने  शराघुनिकीक रण  फे  लिए  302  करोड़  रु०  की  अवदयकता  का  अनुमान  लगाया  था  और  तबनुसार
 योजना  प्रावधान  का  सुझाव  दिया  ।

 और  सीमित  संसाधनों  के  समुचित  उपयोग  के  लिए  चूनिदा  आधुमिकीकरण
 कार्यक्रम  को  अपनाना  अभी  तक  मिलवार  योजनाएं  तैथार  महीं  की  गई  हैं  ।

 सातवीं  योजना  के  दोराम  एन०  टी०  सी०  के  श्रप्तिक  योजनाओं  के  यौक्तिड्ीकरण
 ओर  आधुनिकोक रण  के  लिये  योजना  आयोग  ने  अब  तक  117  करोड़  रु०  का  परिव्यय  बताया  है  ।

 संसस  मोदी  स्टोमस  एण्ड  सिगरेट  यूनिटस  के  विरद्ध  उत्पाद  और
 सीमा  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  अधितिण पतन  मासले

 2963.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  कया  बित्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  कया  मोदो  ग्रुप  आफ  इ  डस्ट्रीज  की  मेसस  मोदी  स्टोगस  एंड  सिमरेट  शूलिडस के  विदद्

 उत्पाद  और  सीमा  छुल्क  के  कुछ  मामले  अधिनिभंयत  के  लिये  लम्बित  भर

 173
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  वया  है
 !

 वित्त  मन्त्रालप  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  :
 ओर  सम्भवतया  प्रश्न

 का  सम्बन्ध  मोदी  स्टोन  टायरों  के  निर्माता  मेससं  बाम्बे  टायर  इंटरनेशनल  लिमिटेड  ओर  मोदी

 उद्योग  समुह  की  एक  सिगरेट  कम्पनी  मंसर्स  गारफ़  फिलिप्स  दृण्डिया  बस्बई  से  मेसरस

 बाम्ये  टायर  इंटरनेशनल  लिमिटेड  के  सम्बन्ध  में  अपराध  का  कोई  भी  मामला  न्यायनिर्णयन  के  लिए

 बकाया  नहीं  पड़ा  है  ।  मंसस  गाडफ़  फिलिप्स  इण्डिया  लिभिटेड  के  विरुद्ध  अपराध  के  चार  मामले

 न्यायनिर्णय  के  लिए  बकाया  इनमें  से  तीन  मामले  तो  उत्पादन  शुल्क  माज्त  के  न्यून-मूल्यांकन  ४

 हैं  और  एक  मामला  शुल्क  का  भुगतान  किए  बिना  उत्पादन  शुल्कय  माल  को  निकासी  किए  जाने  के

 बारे  में  हैं  ।

 ]

 नई  दिल्‍ली  में  करोल  बाग  स्थित  इ  डियन  ओवरसीज  बं  क

 द्वारा  ऋणों  का  दिया  जाना

 2964.  भी  बनबारो  लाल  बेरवा  :  कया  बितत  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  में  करोल  बाग  स्थित  इंडियन  ओवरसीज  बेंक  में  उन

 पार्टियों  को  ऋण  दिया  गया  जो  प।श्रता  की  अपेक्षित  छर्तों  को  पूरा  नहीं  करतो

 उन  थ्यक्तियों।फर्मों  को  संख्या  कितनी  जिन्हें  इस  बेक  ने  1984  में  जमा  राक्षि  से

 अधिक  रकम  निकालने  की  सुविधा  दी  थी  तथा  उन  व्यक्तियों/फर्मों  की  संख्या  कितनी  जो  जमा

 राषि  से  40  लाख  रुपये  अधिक  राषहि  मिकालने  की  सुविधा  के  हकदार  हैं  तथा  जिन्हें  बेंक

 कारियों  ने  जमा  राधि  से  13  करोड़  से  2  करोड़  रुपये  तक  अधिक  राक्षि  निकालने

 ऐसे  मामलों  को  संक््या  कितनी  है  तथा  उन  पार्टियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिन्होंने  ऋण

 लौटाने  में  भ्रबनो  असमर्थता  व्यक्त  की  भौर
 ह

 इन  रकमों  को  जसुल  करने  के  लिए  बंक/मन्त्रालय  का  कार्यवाही  करने  का  विचार

 वित्त  समण्ञज्ञालय  में  राज्य  भन्त्री  जनादन  :  जी  नहीं  ।

 बेंक  के  अनुसार  केवल  40  लाख  रुपए  की  ओवर  ड्राफ्ट  की  सुविधा  पात्र  किसी
 फर्म  को  1.50  करोड़  रुपए  से  2  करोड़  रुपए  तक  रकम  निकालने  को  सुविधा  नहदों  दी  गई

 और  ये  सवाल  पेदा  ही  नहीं  होते  ।

 [  अनुवाद  ]

 बम्बई  में  राजत्व  आसचता  पध्रधिकारियों|हारा  एक  जहाज  से  2  करोड़  रुपये  के

 मुल्य  को  बस्तुओं  का  पकड़ा  जाना

 2965.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  बिस  सन्‍ज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  राजस्व  आसूचना  अधिकारियों  ने  12  जुलाई  1985  को  शतिंगापुर  से  बम्बई  आए

 एक  जहाज  से  लगभग  2  करोड़  रुपएं  के  मूल्य  की  निधिद्व  वस्तुएं  पकड़ी  जिसमें  कपड़ा
 बी०  सी०  आर०  और  कलाई  घड़ियां

 यदि  तो  पकड़ी  गई  वस्तुओं  का  पूरा  ब्यौरा  कया  है  ;

 कया  इस  सम्बन्ध  में  किन्हीं  व्यक्तियों  को  पकड़ा  गया  है  ;  और
 यदि  तो  पकड़  गए  बव्यक्त्तियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 वित्त  मंजलय  में  राज्य  संत्री  :  ओर  राजस्व  गुप्तचर्या
 जोनल॑  के  अधिकारियों  ने

 दिनांक  12/13  1985  को
 नियर'जलयान  द्वारा  सिंगापुर  से  आए  चार  आधानों  की  जांच  की  थी  जिसकी  मा  लसूची  में  यह
 उल्लेख  था  कि  उनमें  एक्रिलेमाइड  के  1200  ड्रम  उन्होंने  2  लाख  रुपए  के  मूल्य  के  चार

 आधानों  के  साथ  निम्नलिखित  माल  को  भी  पकड़ा  :---

 लाख  रुपयों  में  )
 तन  अमम«ममक  मानने  अमन  कनन-न«-ी

 माल  मात्रा  मूल्य )

 पःझेक्सलइल  227188.5  गज  73.05

 2.  बी०  सी०  आर०  701  नंग  91.65

 3.  घड़ियां  37,300  नग  27.76
 4.  एक्रिलेमाइड  5000  किलोग्राम  3.50

 (100  ड्रमों
 *

 5.  विविध  माल  0.20

 जोड़  196.16

 नहीं  ।  अमी  तक  कोई  व्यक्ति  तजरबन्द  नहीं  किया  गया  ।

 इसका  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।  *

 हण्डियन  झ्ायरत  एण्ड  हटील  कम्पनों  सिसिदेंड  हारा  गर--सरकारी
 खानों  से  लोह  अयस्क  को  खरीद

 2966-  भ्री  इखजीत  गृप्त  :  क्या  खान  और  कोयला  सरत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  मालूम  है  कि  इण्डियन  एंड  स्टील  कम्पनी  के  प्रबन्धक  चिरिया  और

 मनोहरपुर  स्थित  अपनी  रक्षित  खानों  से  लोहे  अयस्क  खरीदने  के  बजाय  उड़ीसा  की  गर

 सरकारी  खानों  से  लौह  अयस्क  खरीद  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  क्‍या  प्रबन्धकों  ने  इस  तरह  की  अनियमिततापूर्ण  प्रक्रिया  अपनाने  से

 पहले  मंत्रालय  अथवा  मारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  की  स्वीकृति  ली  थी  ;  और

 क्‍या  ऐसा  बड़बिल  के  खान  मालिकों  को  संतुष्ट  करने  के  लिए  किया  गया  जो

 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  द्वारा  अपर्थाप्त  मूल्य  दिये  जाने  की  शिकायत  कर  रहे  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ०  नटवर  और  इण्डियस  आयनर  एण्ड
 स्टील  कम्पनी  लिभिंटेड  गुआ  और  चिरिया/मनोहरपुर  स्थित  अपनी  गृहीत  खानों  से  लौ

 अयस्क  का  इष्टतम  इस्तेमाल  कर  रही  है  |  इन  गृहीत  खानों  से  लौह  में  इस्तेमाल

 में  लाये  गये  कुल  लौह  अयस्क  का  70  प्रतिशत  बंठता  है  ।

 गुआ  तथा  चिरिया/मनोहरपुर  का  लौह  अयस्क  अन्तनिहित  रूप  से  नरम  तथा  प्राकृतिक
 रूप  से  चूर्णशील  है  जिसमें  लोहे  की  मात्रा  कम  है  और  अल्यूमिना/सिलिका  का  अनुपात
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 लात्मक  है  |  चू  कि
 में  सिन्‍्टर  संयंत्र  की  सुविधा  नहीं  है  इसलिए  भ्रौद्योगिकीय  दृष्टि  से

 अल्यूमिना/सिलिका  की  बेहतर  मात्रा  के  ठोस  अयस्क  का  मिश्रण  करना  जढूरी
 मिना/सिलिका  के  कम  अनुपात  बाला  ठोस  अयस्क  गुआ/चिरिया/मनोहरपुर  में  उपलब्ध  नहीं  है
 लिए  एम०  एम०  टी०  सी०  और  ओ०  एम०  डी०  सी०  से  लौह  अयस्क  खरीदती  ये
 दोनों  सरकारी  क्षंत्र  की  कम्पनियां  हैं  |

 धमन  भट्टी  के  मधुरण  करने  के  लिए  द्वारा  गृहीत  स्रोतों
 को  छोड़कर  अन्य  स्रोतों  से  लौह  अयस्क  की  खरीद  स्टील  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा
 सामग्री  प्राप्त  करने  के  बारे  में  स्वीकृत  कार्यक्रम  के  अनुसार  है  ।

 विद्यत  क्षेत्र  क ेलिए  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाना
 .  ०  थो०

 दे
 े  है 2267

 दी  ४  कुमार
 :  क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  विद्य त  क्षंत्र  के  उपत्रमों  द्वारा  बांड  जारी  करने  की  सरकारी  योजना
 असफल  सिद्ध  हुई  है  ;

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्‍या  थे  ;

 क्‍या  अब  ये  उपक्रम  पूजी  बाजार  के  माध्यम  से  कम  लागत  पर  अतिरिक्त  संसाधन

 जुटा  रहे  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  इन  बोर्डों  पर  आकर्षक  दरों  पर  ब्याज  दिये  जाने  सम्बन्धी  निदेश
 अन्ततो  गत्वा  इन  उपक्रमों  पर  एक  भारी  बोझ  साबित  होगा  ;

 क्या  ये  उपक्रम  भी  यह  महसूस  करते  हैं  कि  बांड  जारी  करना  अतिरिक्त  संसाधन

 जुटाने  का  बुद्धिमानी  पूर्ण  तरीका  सिद्ध  नहीं  होगा  ;  ओर

 क्‍या  विभिन्‍न  द्ष्टिकोणों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  सरकार  इस  निर्ष्कष  पर  पहुंची  है
 कि  इन  उद्यमों  को  पूंजी  बाजार  में  प्रवेश  करने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिये  ?

 विश  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादनत  :  से  सरकार  द्वारा  सार्वजनिक
 क्षेत्र  की  इकाईयों  को  कर  सम्बन्धी  लामों  सहित  उचित  ब्याज  दर  पर  बांड  जारी  करने  की

 अनुमति  देने  के  बारे  में  अमी  कोई  मार्गनिर्देश  नहीं  बनाये  गये  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मार्ग  निदेशों  को

 अन्तिमरूप  देते  समय  सभी  पहलुओं  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 [  हिन्दी  ]
 स्व-रोजगार  योजना  के  कार्यान्वयन  के  आरे  में  शिकायतें

 2968.  भ्री  श्ञास्ति  धारोबाल  :  क्‍या  बिस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  ऐसी  छिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  स्व-रोजागर  योजना  के  अन्तर्गत

 कुछ  रोजगारशुदा  थ्यक्ति  मी  राष्ट्रीयकृत  बेकों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  घन  का  लाम  उठा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  सरकार  को  इस  प्रकार  की  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  को  इस  प्रकार  की  भी  दिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  स्व-रोजगार

 योजना  के  अन्तर्गत  दिए  गए  ऋण  की  वसूली  न  हो  पाने  के  कारण  राष्ट्रीयकृत  बंकों  का  करोड़ों
 रुपया  डुब  जाने  की  सम्मावना  है  ;

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कारंबाई  की  गई  है  ;  और
 यदि  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  गई  तो  क्‍या  कारण

 [76
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 विक्त  मग्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादग  :  ओर  ऐसी  योजना  में
 जिसे  सारे  देश  में  बड़  पैमाने  पर  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  हसेशा  ही  देरी/ऋण्  मंजूर  न
 किये  ऋणों  का  दोषपूर्ण  वितरण  और  अपात्र  व्यक्तियों  द्वारा  ऋण  लिए  जाने  से  सम्बन्धित
 शिकायतें  हो  सकती  हैं  ।  जब  कमी  शिकायतें  प्राप्त  होती  उचित  उपचारात्मक
 वाई  के  लिए  उनकी  जांच  की  जाती  है  ।

 से  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्वरोजगार  देने  की  योजना  वर्ष  1983-84
 में  ही  शुरू  की  गई  थी  |  वापसी  अदयगी  के  लिए  देय  राशि  निद्दिचत  रूप  से  कम  ही
 ऐसा  निष्कर्ष  निकालने  का  कोई  कारण  नहीं  कि  योजना  के  अन्‍्तर्गंत  दिए  गए  ऋण  की  एक  बड़ी
 रकम  के  बटटे  खाते  डाले  जाने  की  सम्मावना  है  ।

 ]
 उवरकों  को  सप्लाई  के  लिए  पाकिश्तान  के  साथ  वार्ता

 2969.  भ्रो  जो०  जो ०  स्व ल  :  क्‍या  बणिम्य  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मारत  से  गेहूं  के बदले  पाकिस्तान  से  उर्वेरकों  की  सप्लाई  के  एक  सौदे  के  बारे
 में  बातचीत  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  यह  सौदा  हो  गया  था  ;  और
 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 बालनिज्य  सम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  और  पाकिस्तान
 से  200,000  में  टस  यूरिया  की  खरीद  और  उसके  समतुल्य  गेहूं  की  मात्रा  की  सप्च्नाई  की
 वता  का  पता  लगाया  गया

 जी  नहीं  ।

 पाकिस्तान  पक्ष  ते  संकेत  दिया  कि  उनकी  गेहूं  की  जरूरतें  पहले  ही  अन्य  साधनों
 द्वारा  पूरी  कर  ली  गयी  हैं  तथा  उनकी  कोई  अतिरिक्त  जरूरत  नहीं  है  ।

 दर्धघटना  थोमा  बोलता

 2970.
 हि  विश  मलेमबार  )

 क्या  बिस  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  एक  दुर्घटना  वीमा  योजना  शुरू  करने  का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  है  ;

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  कामगारों  स्वास्थ्य  तथा  सुरक्षा  को  महँ  नजर
 रखते  हुये  इस  योजना  को  लागू  करो  का  है  ;  और

 उपरोक्त  योजना  कब  खागू  की  जाएगी  ?

 बित्त  सरत्रालय  में  रफत्य  अफ्त्री  अगादत  हां  ।  इस  योजना
 को  शुरू-शुरू  में  देश  के  100  जितों  में  प्रारमभ्म  कित्र  जाएगा  जितका  चयत  राज्य  सरकारों/संघ
 शासित  क्षत्रों  की सलाह  से  किया  जाएगा  ।

 )  देश  के  औद्योगिक  कर्मचारी  कामगार  क्षतिपूर्लि  1923  अथवा
 कर्मचारी  राज्य  बीम  1984  के  अन्तगंत  लामानुप्योगी  हैं  मौर  इम  अधिनिमरमों  के

 गा
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 स्रार  उन्हें  काम  के  समय्र  होने  वाली  दुर्घटला  के  सभी  मामलों  में  मुआवजा/लाम  प्रदान  किया

 जाता  ऐसे  कर्मचारियों  के  लिए  अलग  से  कोई  दुर्घटना  बीमा  योजना  प्रारम्म  करने  का  इस

 समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 गरीब  परिवारों  के  लिए  व्यक्तिगत  दुर्घटना  बीमा  सामाजिक  सुरक्षा  स्कीम  को  प्रथम

 चरण  में  15-8-85  से  प्रारम्म  किया  जा  रहा  है  और  इसे  देश  के  78  जिलों  में  लागू  किया  जाएगा

 जिनका  चयन  राज्य  सरकारों/संघशासित  क्षेत्रों  की  सलाह  से  किया  जाएगा  ।

 12.00  भध्याहन

 भारत  छोड़ो  अन्दोलन  के  हहीदों  को  श्रद्धांजलि

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  आज  नौ  अगस्त  का  दिन  हमें  उस  ऐसी  ऐतिहासिक

 दिन  की  याद  दिलाता  है  जब  बम्बई  में  भारत  छोड़ो  संकल्प  द्वारा  आजादी  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण
 और  मेरे  विचार  में  अन्तिम  लड़ाई  शुरू  हुई  ।

 प्रोण  मघ  दंडबते  :  यह  एक  खास  स्थान  पर  शुरू  हुई  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ठीक  कहते  हमें  महाराष्ट्र  के  लोगों  के  प्रति  भी  श्रद्धांजलि

 अपित  करनी

 हम  उन  सभी  जिन्होंने  उस  समय  आजादी  के  आंदोलन  में  देश  के  लिए  अपनी

 कुर्बानियां  दी  को  याद  करते  हैं  और  अपनी  हादिक  श्रदांजलि  अर्पित  करते  हैं  ।  ऐसे  असंख्य

 लोग  भी  हुए  हैं  जिन्होंने  देश  के  लिए  कुर्बानी  दी  है  परन्तु  इन  लोगों  क  बारे  में  जनसाधारण  को

 बिल्कुल  भी  जानकारी  नहीं  लेकिन  फिर  भी  उनके  आत्म  बलिदान ने  देक्ष  में  स्वतंत्र  लोकतंत्र

 का  मार्ग  प्रशस्त  किया  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  सम्पूर्ण  समा  इस  बात  से  सहमत  होगी  ।  हमने  समा  में  आज  सुबह  सभी
 दलों  के  नेताओं  के  साथ  बंठक  भी  हमें  सरकार  से  अपुरोध  करना  चाहिए  कि  उसे  उन  सभी

 शहीदों  और  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  जिन्होंने  हूम  समी  को  स्वतंत्रता  दिलाई  एक  सुन्दर
 स्मारक  बनाना  चाहिए  |

 मैं  मी  समझता  हूं  कि  यह  एक  शुम  दिन  है  और  हमें  इस  शुम  अवसर  पर  एक  बार  फिर
 से  इस  बात  की  हपथ  लेनी  चाहिए  कि  हमें  उन  आदर्शों  को  नहीं  मुलाना  चाहिए  जिनके  लिए

 उन्होंने  लड़ाई  लड़ी  और  दुःख  सहे  और  हम  उन  लोकतांत्रिक  अधिकारों  तथा  विधेषाधिकारों  को

 बनाये  रख  का  भी  प्रयास  करेंगे  जो  इस  देष्  में  हम  सबको  स्वतन्त्रता  द्वारा  मिले  हैं  ।
 अब  हम  उन  छाहीदों  के  प्रति  श्रद्धांजलि  अपित  करने  के  जिन्होंने  अपने  जीवन  की

 आहुति  खड़  होकर  खड़  होकर  थोड़ी  देर  का  मौन  रखेंगे  ।
 तत्पध्णात  सदस्यगण  थोड़ी  दर  के  लिये  श्ौन  खड़े  रहे

 अध्यक्ष  महोदय
 :  श्रीमान  तिवारी  जी  ?

 प्रोਂ  क०क०  तिथारी  :  मैंने  एक  सूचना  दी  है  आपने  समाच्ारपत्रों  में
 कुंत्यन्त बेचेन  कर  देने  वाला  समाचार  पढ़ा

 |  का
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  ।  किस  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  दिया  है  ?

 प्रो०  के०  के  ०  तिवारी  :  आप  |  समाचार  पत्रों  में  अत्यन्त  बेचन  कर  देने  वाला  यह  समाचार

 पढ़ा  होगा  कि  कुछ  आंतकवादी  कमांडों  जो  किसी  खास  मकसद से  प्रेरित  है  और  जिनको
 स्तान  में  प्रशिक्षण  दिया  गया  दिल्ली  में  प्रवेश  कर  चुक  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  विषय  में  तथ्यों  को  जानना  चाहूंगा  ।  ५
 प्रोण  के०  क०  तिवारी  :  उनका  उहं  दय  हिसा  फ॑  लाना

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  प्र  विचार  करू गा  |  मैं  इस  संबंध  में  गह  मंत्री  जी  से  पूछूंगा  ।
 प्रो०  के०  क०  तिवारी  :  इंपया  गृह  मंत्री  जी  से  पूछिये*****  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  बताया  है  कि  मैं  इस  बारे  में  पूछंगा  ।  इस  सम्बन्ध  में

 पहले  ही  अच्छी  तरह  विचार  कर  रहा  है  *****  तथ्य  मिलने  पर  मैं  गृह  मंत्री  जी  से  बात
 डा०  कपा  सिंध  भोहई  :  कल  केंद्रीय  कक्ष  जो  कि  सम्पूर्ण  समा  की  सम्पत्ति

 श्री  शफी  ने******  पहले  मुझे  अपनी  बात  पूरी  कर  लेने  दीजिये  ।

 प्रो०  क०  क०  तिवारी  :  क्षमा  याचना  करना  ही  काफी  नहीं  वह्‌  एक  काफी  वयो  वृद्ध
 हयक्ति  हैं  |  वह  संविधान  समा  के  सदस्दय  थे  ।

 एक  सानसीय  सदस्य  :  यह  संसद  की  अवमानना  करना
 प्रो०  क०  के०  तिथारी  :  हमें  इसकी  मर्त्सना  करनी  चाहिए  ।

 *

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  सुनिये  ।  आप  बंठिये  ।  मुझे  भी  कष्ट  आपको  भी  कष्ठहै  ।

 पुराने  वाले  जो  संसद  सदस्य  थे  उनको  भी  तकलीफ  हुई  जो  वर्तमान  में  संसद्‌  ससदय  हैं  उनको  भी

 कष्ट  है  ।  यह  अच्छा  नहीं  ऐसा  मैं  मानता  हूं  ।  वे अपर  हाऊस  के  मंम्बर  मुत्त  साहब  से  मतग

 जी  ने  बात  की  थी  |  आदमी  पछतावा  तमी  करता  है  जब  वह  कोई  गलती  करता  कोई  बुरा  काम
 करता  है  ।  इसके  पश्चात्‌  और  कोई  सजा  नहीं  हुआ  करती  आप  बड़े  आदमी  आपको

 उदार  होना  चाहिए  और  कोई  माफी  माँगे  तो उसको  माफी  दिलानी  चाहिए  ।

 )
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  बड़ी  बात  और  क्‍या  हो  सकती  आप  तो

 बापू  के  पुजारी  वे  तो  यह  कहा  करते  थे  कि  अगर  कोई  ढक  थप्पड़  मारे  तो  अपना  दूसरा  मुद्द
 कर  दीजिए  |  कोई  बात  इतना  बहुत

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आपको  क्या  हो  गया  है  ?  आप

 [  भ्रगुवाद  ]
 प्रो०  एन०  जो  रंगा  दर  )  क्या  उन्होंने  क्षमा  याचना  की  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  मैं  कहना  चहाता  हूं  ।  राज्य  सभा  में  श्री  मट्दू  स्वयं  क्षमायाचना

 और  खेद  प्रकट  करेंगे  और  यहां  उनकी  तरफ  से  और  उनके  दल  की  तरफ से  श्री  काबूली  समा  में

 क्षमायाचना  करेंगे  |

 बिलास  भुर्ते  मबार  :  अध्यक्ष  जी'**
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मुत्त  मबार  जी  आप  क्या  कर  रहे  बात  खत्म  हो  गई  है  |  किसी  बात

 का  अन्त  हुआ  करता

 श्री  अश्तुल  रणोद  काश्लुली  :  स्पीकर  कल  जो  सेंट्रल  हाल  में  वारदात

 हुई  और  जिसके  बारे  में  आपने  मी  कहा  है  |  आपको  बता  दिया  था  कि  हमें  इसका  अफसोस

 है  ओर  श्री  मगत  जी  मिनिस्टर  आफ  पालियामेंट  अफेयर्स  हैं  उनके  साथ  भी  हमारी  बात

 हुई  थी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  कल  जो  सेंट्रल  हाल  में  बकाया  हुआ  वह  बहुत  पेनफुल  है  और  बहुत
 अफसोसनाक  है  |  हमारी  नेशनल  कांफ्रेंस  इस  मामले  में  इत्तिफाक  नहीं  कर  सकती  जो  हमारे  मेम्बर

 गुलाम  रसूल  मुत्त्‌  की  तरफ  से  वहाँ  हुआ  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 सेंट्रल  हाल  का  जो  बकार  और  पालियामेंट  का  जो  बकार  है  उसको  हमको  हर  कीमत

 पंर  बराबर  रखना  चाहिए  |  इस  मामले  में  हमारे  मेम्बर  की  तरह  से  जो  ज्यादती  हुई  हैं  उसका

 हमें  बड़ा  पछतावा  है  ।  जहाँ  तक  साहब  का  ताल्लुक  है  वे  मेम्बर  आफ  पार्लियामेंट  हैं  और
 चौधरी  मोहम्मद  शंफी  दोनों  हमारी  रियासत  से  तालुक  रखते  हैं  । चौधरी  साहब  तो  पुरा  फ्रीडम

 फाइटर  हैं  ।  उनके  लिए  हमारे  दिल  में  बहुत  ही  एंहतिराम  शेख  साहब  के  साथ

 कन्धा  मिला  कर  उन्होंने  फ्रीडम  मूमेंट  में  काम  किया  ।  बंदकिस्मती  से  उनके  साथ  कुछ  ऐसी  बात

 होगई  जिसके  लिए  मैं  समझता  हूं  कि  उनको  अब  जजबात  में  नहीं  बहना  चाहिए  ।  यह  एक  गलत
 बात  हुई  उनको  जजबात  में  नहीं  बहना  सेंद्रल  हाल  और  पालियामैंट
 पर  सब  की  निगाह  पड़ती  प्रस  वाले  हमको  छोड़ते  नहीं  हैं  ओर  उनके  माध्यम  से  पूरा  अवास

 हमको  देख  रहा  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  इस  बात  को  खत्म  कर  दीजिए  ।।  मैं  साहब
 की  तरफ  से  और  अपनी  पार्टी  की  तरफ  से  इस  बांत  पर  अफसोस  जाहिर  करता  हूं  और  दुःख  का

 इजहार  करता  इस  मामले  को  अब  यहीं  खत्म  कर  दिया

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  क्‍या  हो
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 12.07  सबण्प०

 ]

 —

 समा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 राष्ट्रीय  थक  भ्रोर  प्रकोर्ण  शलंक्षोचण  )  1985
 भारतोय  साधरण  धोसा  अस्॥ई  के  31  1984  को  समाप्त  हुए

 व  को  समीक्षा  तया  बादिक  प्रतिवेदन  सागालेंड  प्रामोण  कोहिमा
 ध्रादि  के  प्रतिवेदन

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  जनादग  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल
 पर  रखता  हूं  :

 (1)  बेक  कारी  कम्पनी  का  अर्जज  और  अन्तरण  )  1970  की  घारा  9
 की  उपधारा  (5)  के  अन्तगंत  राष्ट्रीयकृत  बक  और  प्रकीर्ण

 1985  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो
 भारत  के  राजपत्र  में  30  7985  को  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  559
 में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (2)  बंककारी  कम्पनी  का  जर्जन  और  1980  की  धारा
 9  की  उपधारा  (5)  के  राष्ट्रीयकृत  बंक  और  प्रकीर्ण

 1985  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रंजी  जो

 भारत  के  राजपत्र  में  30  1985  को  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  560
 में  प्रकाशित  हुई  थीं  ।

 [  प्रश्याल य  में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  ०टोी०  1278/85
 कृम्पणी  -1956  की  धारा  619  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत
 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ  ग्र जी  :--

 भारतीय  साधारण  बीमा  के  31  1984  को  समाप्त

 हुए  वर्ष  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारतीय  साधारण  बीमा  बम्बई  के  31  1984  को  समाए

 हुए  वर्ष  सम्बन्धी  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रण

 महालेखापरोक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 थालय  में  रखो  गइ  ।  देलिये  स  ल्‍्या  एल०  टी०  1279/85] ]
 निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  तंथा  अ ग्रेजी  —

 नागालेंड  ग्रामीण  के  31  1983  को  समाप्त  हुए
 वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  |

 में  रलो  गई  ।  दे  खिये  संश्या  एल०  टी०  1280/85]  ]

 प्रतापगढ़  क्षेत्रीय  ग्रामीण  के  31  1983  समाप्त

 हुए  वर्ष  का  लेखें  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [ प्रश्यासय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संश्वाਂ  एल०  टो०  1281/85].  .
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 कालाहाड़ी  आंचलिक  ग्रामीण  के  31  1983

 को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 मे  रखो  गह  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1282/85]  ]

 रत्लगिरि  सिंधुदुर्ग  ग्रामीण  के  3]  1983  को
 समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रक्षो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1283/85]
 अलोका  ग्रामीण  बं  के  3  1983  को  समाप्त

 ब्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरी  क्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 घालय
 में  रखो  गयीं  |  वेलिए  संख्या  एल०  टी०  1284/85 ]

 फंजाबाद  क्षेत्रीय  ग्राणीण  के  3]  1983  को
 समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रक्तो  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  1285/85] ]
 मिजोरम  ग्रामीण  के  3]  1983  को  समाप्त  हुए

 वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रंथालय  में  रखो  गई  ।  बेलिये  संक्या  एल०  टो०  1286/85]  ]
 मारवाड़  ग्रामीण  के  3]  1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष

 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखो  गई  |  देखिये  संख्या  एल०  टो०  1287/65]

 हिमाचल  के  3]  1953  को  समाप्त  हुए  वर्ष
 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  |

 में  रसख्तो  गई  |  देखिये  संध्या  एल*  टी०  1288/85 ]

 )  तु  गभद्वा  ग्रामीण  ब॑  के  31  1५83  को  समाप्त  हुए  वर्ष
 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  |

 [  प्रंथालय  में  रक्षो  गई  ।  देखिये  सक्ष्या  एल०  टी०  1289/85

 सुरेन्द्रनगर  ग्रामीण  बेंक  के  31  1983  को
 समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिये  सल्या  एल०  टी०  1290/85  ]
 लखीमी  गांवलिया  गोलाधाट  के  3]  1983  को  समाप्त

 हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन

 में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  दो०  ]
 बोलनगीर  आचलिक  ग्राम्य  बं  बोलनगी  के  3]  दिसम्बर  को

 समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक का  प्रतिवेदन  ।
 में  रखो  गई  ।  देखिये  सस्या  एल०  टो०  1292/85] ]

 हुए डे
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 निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण  संशोधन  1985  तथा  कॉफी  बोर्ड
 के  बष  1981-82  के  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेवन

 वाणिज्य  म॒  भालय  में  मंत्री  पी०  ए०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  समा

 पटल  पर  रखता  हूं  ।
 निर्यात  नियंत्रण  तथा  1963  की  धारा  |7  की
 उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण  संशोधन  नियम
 1985  की  एक  प्रति  तथा  अ'ग्रेजी  जो  मारत  के  राजपत्र  में  23

 1985  को  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  723  में  प्रकाशिकत  हुए
 [  प्रस्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  ]

 (2)  काफी  बोड्ड  के  वर्ष  देखिये  के  लेखाओं  पर  लेखापरीक्षक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अ ग्रेजी  पूंजी  ।

 (3)  उपर्युक्त  (6)  में  उल्लिखित  प्रतिवेदन  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संहया  एल०  टी०  ]

 म०प०

 राज्य  सभा  से  सन्देश
 दण्ड  विधि  संशोधन

 ]
 प्राप्त  जिसत

 से
 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव से

 प्राप्त  निम्न  संदेश  की  सूचना  समा

 को  देनी

 समा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  127  के

 उपबन्धों  के  अनुसार  मुझे  लोकसमा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  समा  8

 अगस्त  1985  को  अपनी  बंठक  लोक  सभा  द्वारा  5  1985  को  पारित  दण्ड

 विधि  संशोधन  (  संशोधन  )  विधेयक  1985  से  बिना  किसी  संशोधन  सहमत  हुई  है  ।”

 12.09  स०प०
 प्राकलन  समिति

 8  वां  प्रतिभेदन  तथा  कार्यबाही-सारांश
 जितामणों  पाणि  गृही  :  में  प्राक्लककन  समिति  वाणिज्य  मन्त्रालय-तम्बाक्‌

 बोर्ड  सम्बन्धी  8  वां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  और  समिति  की  तत्संबंधी

 बेठकों  का  कार्यवाही-सारांश  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 ]
 थी  असुदेश  आचार्य  :

 गत  कई  दिनों  से  मैं  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  से  पड़  |

 वाले  प्रभाव  के  संबंध  में  चर्चा  कराने  का  अनुरोध  कर  रहा  हूं***'** है
 (
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 अध्यक्ष  महोवय  :  मैं  इस  विषय  में  पहले  ही  कह  चुका  हूं
 ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  पहले  ही

 अपना  विनिर्णय  दे  चुका
 हूं  ।

 _
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  तो  होना  ही  था  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।  श्री  श्री  हरि  राव  ।

 |

 श्री  इखजीत  ग॒प्त  :
 क्‍या  आप  हमें  स्पष्ट  करेंगे  कि  इसमें  आपको  क्‍या

 आर्पत्ति  है  ?
 हा  ु

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  आपत्ति  केवल  समय  की  है  ।  मैंते  इस  पर  विचार  करू  मैं

 उनके  अनुरोध  पर  विचार  कर  रहा  हूं  और  मैं  इसे  देखूंगा''*'**
 )**

 ]
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  भी  मैं  मी  फिर  देखेंगे  देखेंगे

 श्री  वसुदेव  झ्ाचायं  :  क्या  कौरण  है  जो  आप  नहीं  कर  रहे  हैं  ?

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  उसमें  सब  दिया  हुआ  करना  तो  देखेंगे  ।

 )

 अनुवाब  |  ु
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सभा  के  सामने  आयेगाਂ  *'***

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  बात  की  इजाजत  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 )

 क्‍
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  जरूर  टाइम  से  आएगा  ।

 ]
 हर  चीज  अपना  समय  लेगी  ।  यह  अवश्य  आयेगा  ।

 मैं  भी  रोक  नहीं  सकता  ।

 )**

 ]  नर
 वि अध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्‍या  है  ?  क्‍या  आप  मुझे  धमका  रहे  हैं  ?  यह  मेरा  विनिर्णय  हैਂ

 **

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  धौंस  में  नहीं  आऊ  गा'**

 )**
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  श्रीहरि  राव'**

 *अकार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किग्रा  गया  ।
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 अध्यक्ष  महोदय

 प्राककलन  संर्भेति

 :  मैं  आपकी  कोई  आश्वासन  नहीं  दे  सकता***
 **

 अध्यक्ष  भहोश्य  :  मैं  नियमों  के  अनुसार  यह  करू  गा'*ਂ

 अध्यक्ष  महोदय
 )

 मैं  कारण  बताने  की  लिए  बाध्य  नहीं  अब  आप  अपनी  जगह  बंठे

 जाइये  ।  मैं  कारण  नहीं  बताऊंगा  और  नही  आप  मुझसे  वंजह  पूछ  सकते  हूँ  ।  आप  बेठ

 जाइए
 oo

 अध्यक्ष  महोदय  :

 अध्यक्ष  महोदय  :

 नहीं  किया  जायेगा''**

 अध्यक्ष  महोदय  :

 अध्यक्ष  महोदय  :

 अध्यक्ष  महोदय

 **

 अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  देता  हूं  ।  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  मी  शामिल

 *

 मैं  किसी  को  भी  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 धान  )  **

 कुछ  मी  रिकार्ड  न  किया  जाय***

 (  व्यवधाने  )  कक

 :  मैं  किसी  बात  की  अनुमति  नहीं  दे  रहो  हूं  ।

 )**

 :  जब  मौका  तब

 **

 :  किसी  को  भी  निकाला  नहीं  जा  रहा
 )*९

 :  कौन  कर  रहा  बंठिए  आप  ।

 मैं  किसी  के  सामने  नहीं  झुक  रहा  हूं
 **  ।

 *

 प्रोफेसर  मैं  किंसी  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  ।  कुछ  भी  कार्यवाहो
 वत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा'*'|

 |.  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 )
 **
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मेरा  अपना  तरीका  है  ।
 मैं  खुद  निर्णय  लेता

 व्यवधान )  **
 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  मी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  और  किसी  को  री

 अनुमति  नहीं  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  फायदा  बेठिए  |  श्रीहरिराव

 [  अनुवाद  ]
 मैं  किसी  के  लिए  भी  अनुमति  नहीं  दूंगा'*ਂ

 न  )  ध्ाई

 अध्यक्ष  महोदय  :
 जब  समय  आएगा  तब  मैं  बहस  की  अनुमति  दे

 )  **

 अध्यक्ष  महोवय
 :

 कुछ  भी  नहीं  कोई  भी  व्यक्ति  निकाला  नहीं  जाएगा  |  बंठ
 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  निणय  देख  है
 मैंने  उसके  बारे  में  चर्चा  और  मैं  जानता  हूं

 कि  कुछ  नहीं

 **

 )
 **

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  सही  समय  आने  पर  बहस  की  इजाजत

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  इजाजत  नहीं
 )  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  मुझे  काम  करने  देंगे  या  नहीं  ?  क्या  आप  चाहते  हैं  कि  समा
 स्थगित  कर  दी  जाए  ?

 )**

 प्रध्यक्ष  यह  तमी  होगा  जब  समय

 )  **

 प्रध्यक्ष  महोवय  :  मैं  वादा  नहीं  मैं  समयौनुसार  और  नियमानुसार  ही  होने  दूंगा  ।

 )**

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  समयानुसार  ही  बहस  हो  पाएगी  ।
 )**

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उन्हें  इजाजत  नहीं  दी  ।

 )
 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  जानता  |  मैं  इसे  नियमनुसार  ही  करू गा  ।

 *»कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 महोदय
 :  जब  यह  मेरे  पास  आएगा  तभी  मैं  देखूंगा  ।

 )  ९०
 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  नियमानुस  इजाजत  दी

 )  **

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कायंवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  |  मैंने  किसी

 को  भी  इजाजत  नहीं  दी  है  |  कुछ  मी  कायंवाही  बत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।
 *  *

 महोदय
 :  आपकी  मर्जी  है  ।  काम  चलाना  है  तो  बंठ  जाइए  ।

 ]
 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  की  धमकी  से  नहीं  डरू गा  ।

 (  व्यवधान  )  ०

 भ्रध्यक्ष  महोवय  :  किसी  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  जाएगा  ।

 )  **
 अध्यक्ष  महोदय  :  इजाजत  नहीं  दी  जाती  है  ।

 )
 *  *

 अध्यक्ष  महोवय  :  उन्हें  बोलने  दें  ।  मैं  उन्हें  राय  देने  से नहीं  रोकता  ।  वे  अपने  विचार
 व्यक्त  के  लिए  आजाद  हैं  ।  उनका  स्वागत  है  ।

 (  ध्यर  धान  )  कक

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  घण्टा  कर  लीजिए  या  पांच  घण्टे  कर  लीजिए  ।

 )
 *  *

 [  अनुवाद ]
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  नियमनुसार  ही  होने  दूंगा  ।

 )  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  प्रश्न  नहीं  पूछा  जाएगा  ।  मैंने  उन्हें  इजाजत  नहीं  दी  है  ।

 )
 **

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपनी  बात  पर  कायम  रहूंगा  जो  मैं  कहता  हूं  वही  अन्तिम  है  ।

 (  व्यवधान  )  **

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  जानता  बंठ  जाइए  |  मैं  आपको  नहीं  बता  सकता  |  जब  समय

 आएगा  तमी  मैं  निर्णय
 ;

 )  *०

 प्रो०  मधु  दं  डबते  कार्यमन्त्रणा  समिति  की  आगामी  बंठक  में  कृपया  इस  विषय

 पर  विचार  करें  ।

 में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  सहोदय  :
 आप  इस  पर  फिर  विचार  करें  ।  ऐसी  कोई  जटिल  अवस्था  नहीं  है  ।  मैंने

 आपसे  कभी  भी  इस  पर  विचार  कर  |  से  मत़ा  नहीं  किया  मैं  इसका  हमेशा  स्वागत  करता  हूं  ।

 (  उ्यत्र  ध्रात  |  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  हमेशा  विचार  क़रता  हूं  ओर  मैं  ओर  उसे  ही  मानता  जिसे  मैं

 उचित  समझता  हूं

 )  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  अच्छा  ठीक  नहीं  करते  तो  नहीं  करते  ।

 «&  १
 वह ठीक  है  यदि  आप  ऐसा  समझते  हैं  ।  वह  मेरा  काम

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीराव  ।
 '“

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आनरेबल  मेम्बर  को  बोलने  दीजिए  और  आप  लोग  बंठ  जाइए  ।

 )  **

 ]
 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  किसी  की  मी  इजाजत  नहीं  दी  गई  मैंने  किसी  को  इजाजत  नहीं  दी

 अब  श्री  राव  ।

 12.20  स०प०
 अविलम्बनोय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ओर  ध्यानाक्षण

 देहा  को  जनसंख्या  में  लिताजनक  रूप  से  द्धि होने  के  समाचार
 |]

 श्ोभोहरि  राव  :  में  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  का  अविलम्बनीय
 लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाता  हूं  और  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  उनके
 बारे  में  वक्तव्य  दें  :-..

 की  जनसंख्या  में  चिताजनक  रूप  से  वृद्धि  होने  के  समाचार  तथा  वृद्धि  रोकने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  किए  गए  उपाय  ।”

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्रो  मोहसिना  :  माननीय  अध्यक्ष
 सरकार  जनसंस्या  वृद्धि  दर  में  तेजी  से कमी  लाने  की  बात  को  अच्छी  तरह  से  समझती

 वृद्धि  दर  में  कमी  लाता  केश  के  सामाआाथिक  विकास  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  बात  है  ओर  इसे

 ध्यान  में  रखते  हुए  जनसंख्या  लियंत्रण  कार्यक्रम  को  समग्र  विकास  योजना  के  कार्यों  के  साथ  मिला

 विया  गया

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  जिसे  संसद  ते  अनुमोदित  किया  सब  2000  ६ई०  तक  जो
 दीघंकालील  जनाकिकीय  लक्ष्य  प्राप्त  किए  जाने  हैं  उनका  उल्लेख  किया  गया  है  ।  ये  लक्ष्य  हैं  —

 जर्मदर  को  प्रति  हजार  21,  मृत्युदर  को  9  ओर  शिक्षु  मृत्युद्र  को  60  से  नीचे  तक  इन

 *०कार्यवाही  वत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  क ेलिए  यह  आवश्यक  है  कि  कम  से  कम  60  प्रतिशत  पात्र  दम्पतियों  को  गर्भ

 घारण  के  प्रति  सुरक्षित  किया  लोगों  में  छोटे  परिवार  के  आदर्श  को  ध्यापक  रूप  से  बढ़ावा
 देने

 के
 लिए  शिशु  मत्यु  दर  में  कमी  लाना  मद्ठि्त्वपर्ण  बात  लोग  परिवार  नियोजन  अपनाने  के

 लिए  राजी  इसके  लिए  उन्हें  यह  विश्वास  दिलाना  होगा  कि  उनके  जो  बच्चे  हैं  वे  जीवित  रहेंगे  ।

 इसलिए  जच्चा-बच्चा  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  को  परिवार  कल्याण  कार्य  कम  का  एक  अभिरत  अंग  बना

 दिया  गया  है  ।

 आजादी  के  बाद  से  भारत की  जनसंख्या  दुगुनी  से  भी  अधिक  हो  गई  1981  के

 गगना  आंकड़ों  के  अनुसार  देश  की  6850  लाख  जनसंरुया  से  भी  कुछ  महत्वपर्ण  बातों  का  पता

 चला  ।  उदाहरण  के  लिए  दशकीय  वृद्धि  दर  में  निरंतर  बढद्ि  हुई  यह  1941-51  में  13.31
 प्रतिशत  से  बढ़कर  1961-71  में  24.8  प्रतिशत  और  उसके  बाद  1971-81  में  25  प्रतिशत  के

 पास  थी  |  वंसतेपरिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को  सत्तरहवें  दशक  के  अंतिम  वर्षों  में  काफी  धक्का

 पहुंचा  ।  दम्पति  सुरक्षा  दर  जो  1977  में  23.6  प्रतिशत  थी  बृह  1980  में  घटकर  22.2
 प्रतिशत  रह  गयी  ।  छठी  योजना  के  दौरान  इस  कर्यक्रम  को  फिर  से  ठीक  ढंग  से  चलाने  के  लिए
 जोरदार  प्रयास  किए  गए  ।  इन  प्रयासों  को  पूर्ण  राजनेतिक  वचनबद्धता  व  समर्थन  प्रदान
 किया  गया  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  आपको  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  छठी  योजना  के  दौरान

 किए  गये  कार्य  के  परिणामस्वरूप  1985  में  वम्पति  सुरक्षा  दर  32  प्रतिशत  के  आसपास

 पहुंच  जाने  का  अनुमान  है  ।  यद्यपि  हम  इसे  एक  अच्छो  उपलब्धि  समभते  हैं  कितु  हम  इतने  से

 ही  सन्‍्तोष  नहीं  कर  लेना  चाहते  ।  आगे  का  कार्य  और  भी  चुनोतीपूर्ण  है  ।  सातवीं  योजना  में

 हमारा  उहं द॒य  दम्पति  सुरक्षा  दर  42  प्रतिशत  प्राप्त  करना  है  ओर  हमें  भाषा  है  कि  हम  इस
 लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लेंगे  ।

 जनसख्या  नियंत्रण  कुछ क  प्रमुश्ष  बातों  पर  निर्मर  करता  है  ज॑ंसे  सहिलाओं  की

 विवाह  की  आयु  पहले  बच्चे  ओर  दूसरे  बच्चे  के  जन्म  के  बीच  उचित  अन्तर  रखना  और

 परिवार  के  आकार  को  दो  अथवा  कम  बच्चों  तक  रखना  ।  विभिन्‍न  सांस्कृतिक  और

 ऐतिहाधिक  कारणों  से  भारत  में  लड़कियों  का  विवाह  छोटी  आयु  में  कर  दिया  ज्ञाता  है  और  लेड़के
 की  आम  आकांक्षा  की  वजह  से  परिवार  का  वांछित  आकार  तीन  बच्चों  से  अधिक  हो  जाता

 आधुनिकीक रण  एवं  विकास  के  बढ़ने  के  साथ-साथ  लोग  अपनी  जीवन  शंली  में  परिवर्तन  लाएंगे
 और  कम  बच्चों  वाले  परिवार  के  आकार  को  अपनायेंगे  ।  यह  एक  दोधघंकालिक  प्रक्रिया

 हमारे  इस  काय॑  क्रम  का  उद्ं एय  लोगों  के  दुष्टिकोंण  और  आदतों  में  तेजी  से  परिव्तेन
 लाना  है  जिप्से  कि  जन्म  दर  में  तेजी  लाई  जा  सके  ।

 ऐसा  हस  गर्भ-निरोधकों  की  मांग  को  बढ़ाकर  तथा  सहज  सेभाएं  ओर  सामग्री  प्रदान  करक्रे
 करना  चाहते  इस  कायं  क्रम  की  सफलता  समाज  की  अधिक  से  |अधिक  सहभागिता  तबा
 अच्छी  किस्म  की  सेवाएं  उपलब्ध  करने  पर  निर्भर  करेगी  ।  सरकार  प्रमुख  समस्या  वाले  क्षेत्रों  का
 पता  लगाकर  तथा  समुचित  कार्य  तीतियां  अपताकूर  इस  कार्यक्रम  का  लघातार  मूल्यांकन  कर
 रही  है  |  हमने  हाल  हो  में  कुछ  वये  कदम  उठाए  हैं  जिनका  उल्लेश  मैं  संक्षिप्त  रूप  से  इस  प्रकार
 करना  चाहूंगी  :  हमने  समुदाय  के  विभिन्‍न  वर्गों  के  जिनमें  लोगों  के  चुने  हुए  प्रतिनिधि

 गेर-सरकारी  संगठन  तथा  संगठित  क्षेत्र  की  संथाएं  भी  क्षामिल  का
 अधिक  से  अधिक  सहयोग  लेने  के  लिए  बिभिन्‍न  कदम  उठाए  ब्यावसायिक  एजेन्सियों  की



 अविलम्दनीय  लोक  महृत्त्व  के  विषय  कौ  ओर  ध्यानाकर्षण  9  1985

 भागीदारी  के  जरिये  लोगों  में  परिवार  नियोजन  के  तरीकों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  हम  अपनी  कार्य
 नीति  फिर  से  तंयार  कर  रहे  हैं  जब  प्रचार  के  साधानों  में  हाल  ही  में  की  गई  प्रौद्योगिकी  प्रगति  को

 छोटे  परिवार  के  सन्देश  का  प्रभावकारी  ढ़ंग  से  प्रसार  करने  में  पूर्ण  रूफ  से  उपयोग  में  लाया  जाएगा  ।

 मौजूदा  आधार  भूत  ढांचे  से  अधिक  से  अधिक  परिणाम  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  इस  कार्यक्रम  के

 प्रबन्ध  में  सुधार  करने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाए  शुरू  किए  गए  हैं  ।  इस  कायंक्रम  के  निष्पादन
 की  मानिटरिंग  करने  और  इसके  प्रभाव  का  मूल्यांकन  करने  की  पद्धति  को  सरल  ओर  कारगर  बनाया
 जा  रहा  इन  सभी  उपायों  के  परिणामस्वरूप  चाल  वर्ष  में  इस  कार्यक्रम  के  निष्पादन  में  बहुत
 महत्वपूर्ण  सुधार  हुआ  है  ।  इस  वर्ष  की  पहली  तिमाहो  के  दोरान  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के

 मुकाबले  नसबंदी  के  काम  में  लगभग  50  प्रतिशत  अधिक  काम  हुआ  ।  आई०  यू०  डी०  कायेक्रम  का

 निष्पादन  70  प्रतिशत  से  भी  अधिक  हुआ  ।  हमें  आशा  है  कि  कार्य  की  इसी  गति  को  बनाए  रखा

 जाएगा  ओर  चालू  वर्ष  के  लक्ष्य  को  पूर्ण  रूप  से  प्राप्त  कर  लिया  जाएगा  ।

 12.26  स०प०

 महोदय  पीठासीन

 यघपि  सरकार  इस  संबंध  में  अपनी  पूरी  कोशिश  कर  रही  तथापि  यह

 महसूस  किया  गया  है  कि  मानव  आचरण  के  इस  नाजुक  कार  में  सरकारी  प्रयासों  से  सीमित
 परिणाम ही  प्राप्त  किए  जा;_सकते  परिवार  नियोजन  को  जन  आन्दोलन  बनाना

 माननीय  संसद  सदस्य  इनमें  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  कर  सकते  इन  कार्यक्रम  को  कंसे  एक
 जन  आन्दोलन  बनाया  जा  सकता  इस  संबंध  में  मैंने  सनी  माननीय  सदस्यों  को  उनकी  सहायता
 ओर  सहयोग  प्राप्त  करने  तथा  सुझाव  देने  के  लिए  लिखा  मैं  इस  अवसर  पर  एक  बार  फिर

 से  यह  अनुरोध  करना  चाहूंगी  कि  इस  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  कार्य  में  लोगों  के  चुने  हुए
 निधियों  का  योगदान  सर्वोपरि  महत्व  रखता  है  ।

 *हरी  श्रीहरि  राव  :  उपाध्यक्ष  पूरे  संसार  में  और  श्लासतोर  से  विकासशील  देक्षों

 में  आबादी  की  तीव्र  गति  से  वुद्धि  से  खतरा  बढ़  रहा  जहां  गरीबी  होगी  वहां  आबादी  भी

 बढ़ेगी  ।  गरीबी  के  होने  से  आबादी  निरन्तर  बढ़ती  जंसे-जंसे  आबादी  बढ़ती  है  वंसे-वंसे  गरीबी

 बढ़ती  यह  एक  दुस्चक्र  गरीबी  के  साथ  अज्ञानता  के  जुड़  जाने  से  आबादी  में  अन्धाघुन्ध
 बढ़ोतरी  होती  अनेक  देश  भरसक  प्रयास  करन  के  बावजूद  आबादो  में  वृद्धि  होने  के  कारण

 गरीब  ही  बने  रहते  हैं  |  प्रगति  की  राह  में  आबादी  को  वृद्धि  मुख्य  अड़चन  है  ।  इस  शती  की  समाप्ति

 तक  विकसित  और  विकासशील  देशों  के  बीच  यह  अन्तर  ओर  भी  बढ़  जाएगा  ।  आबादी  की  वद्धि
 से  सभी  प्रकार  का  आर्थिक  विकास  रुक  जाता  भारत  में  काफी  आथिक  विकास  हुआ  है  ।  लेकिन

 आबादी  की  वृद्धि  के  कारण  बह  निष्प्रभावी  हो  गया  है  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  हम  कितना  भी  अधिक

 विकास  कर  लें  जब  तक  आबादी  पर  निय  त्रण  नहीं  किया  जाएगा  तब  तक  उसका  कोई  प्रभाव  नहीं  होगा  ।

 यह  आशा  की  जाती  है  कि  दस  वर्षों  में  देश  की  प्राबादी  जो  इस  समय  68  करोड़  बन्द  कर  90  करोड़

 हो  सन्‌  2150  तक  भारत  संसार  का  सबसे  अधिक  आबादी  वाला  देश  हो  जाएगा  जिसकी

 आबादी  1.7  बिलियन  होगी  ।  अगले  15  वर्षों  में  प्रजनन  क्षमता  वाले  दम्पतियों  की  संख्या  बढ़  कर

 170  भिलियन  हो  जाएगी  जो  कि  हस  समय  123  मिलियन  इन  परिस्थितियों  में  यह  बड़े  दुर्भाग्य
 की  बात  है  कि  सरकार  उन्हीं  पुरानी  नीतियों  पर  चल  रही  है  जो  इससे  पहले  भी  असफल  रही

 —

 कतेलुगु  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अ
 ग्रं

 जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 है  ।  आधार  भूत  नीति  में  कोई  अतर  नहीं  आया  है  ।  परिवार  कल्याण  कायंक्रम  के  संगठनात्मक

 ढाँचे  और  प्रबन्धन  में  कोई  अंतर  नहीं  आया  इससे  सरकार  के  बिचारों  का  दिवालियापन  ही
 स्पष्ट  होता  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  पूछता  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  एक  बार  फिर

 राष्ट्रीय  नीति  की  पुनरींक्षा  करेगी  ?  क्या  नीति  में  आधारभूत  परिवर्तन  किया  जाएगा  ?  महोदय

 यह  आधारभूत  परिवर्तन  इसीलिए  जरूरी  है  कि  हम  अपना  उदृंष्य  पहले  पूरा  नहीं  कर

 हालांकि  पात्र  दम्पतियों  में  से  32  प्रतिशत  तक  ने  परिवार  नियोजन  के  तरीके  इस्तेमाल  किए  हैं

 कितु  अभी  भी  यह  चार  प्रतिशत  कम  चू  कि  हमारा  लक्ष्य  इसे  इस  दहाती  के  अंत  तक  60%
 तक  बढ़ाना  हैं  इसीलिए  वतंमान  नीति  से  लक्ष्य  प्रा  करना  तो  क्‍या  इसके  पास  भी  नहीं  पहुंचा
 जा  सकेगा  ।  यही  कारण  है  कि  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  बेहतर  परिणाम  प्राप्त
 करने  के  लिए  नीति  में  कोई  आधार  भूत  परिवर्तन  किया  जाएगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  प्रइन  पूछ  सकते  मन्त्री  के  वक्तव्य  के  आधार  पर  आप
 जो  भी  स्पष्टीकरण  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 श्रो  श्रीहरि  राव  :  हमारे  लोगों  के  बीच  कुछ  गलत  धारणाएं  बरी  हुई  हैं  कि
 केवल  हिंदुओं  को  ही  परिवार  कल्याण  के  तरीके  अपनाने  के  लिए  विवश्  किया  जाता  है  जबकि  अन्य
 धर्मों  के लोगों  को  नहीं  किया  जाता  ।  कुछ  लोग  यह  भी  कहते  हैं  कि  एक  दिन  भारत  पाकिस्तान
 बन  जाएगा  ।  हिंदुओं  की  आबादी  कम  हो  जाएगी  ओर  उनके  अनुसार  दूसरे  धर्मों  के  लोगों  की

 संख्या  बढ़ेगी  ।

 सरकार  को  इस  गलत  धारणा  को  दूर  करने  का  प्रयास  करना  चाहिये  मैं  जानना  चाहता
 हूं  कि  क्या  सरकार  धर्म  तथा  समुदाय  की  ओर  ध्यान  दिये  बिना  और  अधिक  प्रोत्साहन  देकर  सभी
 लोगों  को  परिवार  नियोजन  के  लिये  प्रोत्सहित  करने  का  प्रयास  कर  रही  है  ?  सरकार  को  वही
 नीति  अपनानी  चाहिए  जो  सभी  को  स्वीकार्य  हो  ।  कया  सरकार  ऐसी  ही  नीति  का  पालन  कर

 रही  महोदय  पद्दियमी  देशों  ने  जनसंख्या  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  नये  तरीके  निकाले  ये
 तरीके  हमारे.लिये  काफी  लाभकारी  सिद्ध  हो  सकते  हैं  यदि  हम  इन्हें  अपनी  परिस्थितियों  के  अनुकूल
 बना  लें  ओर  इनका  इस्तेमाल  मैं  यह  नहीं  चाहता  कि  सरकार  इनका  अ  घानुक रण  मैं

 चाहता  हूं  कि  सरकार  हमारी  परिस्थितियों  के  अनुसार  उनमें  आवध्यक  परिवर्तन  करके  लागू  करे  ।
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 इस  समय  सारा  कार्यक्रम  अफस्तरषाही  चला  रही  कार्यक्रम  बनाने  में  या  इसे
 क्रियान्वित  क  रने  में  विशेषज्ञों की  कोई  राय  नहीं  ली  जा  रही  ।  इस  अफस  रशाही  के  पास  कार्यक्रम  को
 सफल  बनाने  के  लिये  जरूरी  श्र  तर-विषयक  योग्यता  नहीं  इसलिए  कम  से  कम  अब

 कार  परिवार  कल्याण  के  कार्यक्रमों  को  चलाने  के  लिए  विशेषज्ञों  की  नियुक्ति  करेगी  ?  क्‍या  इसके
 बाद  विशेषज्ञों  को  ही  यह  कार्य  सौंपा  जा  रहा  है  ?

 परिवार  कल्याण  तथा  महिला  शिक्षा  दोनों  ए+  दूसरे  के  प्रक  मां  बच्चे  का
 पालन-पोषण  करती  है  ।  विगत  में  महिला  के  अनपढ़  होने  के  कारण  ही  यह  कार्य  क्रम  असफल

 इसलिये  सरकार  ने  महिलाओं  तथा  विशेषकर  अनपढ़  महिलाओं  को  शिक्षित  करने  के  लिये  अब  तक

 क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 सरकार  द्वारा  अब  दिये  जा  रहे  प्रोत्साइनों  मे ंकाफो  असमामता  जबकि  सरकारी
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 चारियों  को  परिवार  नियोजन  के  लिये  अतिरिक्त  वेतनवृद्धि  मिलती  है  जिसका  लाभ  उन्हें  पूरे  सेवा«
 काल  के  दौरान  मिलता  है  अन्य  लोग  जो  सरकारी  कमंचारी  नहीं  हैं  उस्हें  इसके  लिये  बहुत  थोड़ी
 राशि  मिलती  है  जिससे  चिकित्सा  व्यय  भी  प्रा  नहीं  होता  ।  क्या  सरकार  अब  उन  लोगों  को

 जो  सरकारी  कर्मचारी  नहीं  सरकारी  कर्मचारियों  को  दी  जाने  वाली  राशि  के  बराबर

 राशि  देने  के  इस  घनराहि  को  बढ़ाएगी  ?  इसका  लाभ  सभी  को  समान  रूप  से  मिलना  चाहिए

 थाहे  वे  सरकारी  कमंचारी  हैं  या  नहीं  !

 आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  पर  ऐसे  कार्यक्रम  दिखाये  जाने  चाहिये  जो  लोगों  को  परिवार

 नियोजन  के  लिये  प्रेरित  कर  सके  ।  क्या  सरकार  इस  परिप्रेक्ष्य  में  अपने  प्रसारणों  को  फिर  से  तैयार

 करेगी  ?

 यह  बड़  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  नसबंदी  के  बाद  बहुत  कम  चिकित्सा  सहायता
 दी  जाती  आप्रेशन  कराने  वाले  लोगों  की  देखभाल  के  लिये  हमारे  पास  पर्याप्त  बिकित्सा

 धाएं  उपलब्ध  नहीं  आप्रंशन  के  कुछ  मास  बाद  कुछ  ऐसी  समस्याएं  आती  हैं  जिनके  लिये

 तत्काल  चिकित्सा  सहायता  की  जरूरत  पड़ती  इसलिये  इसकी  नियमित  जांच  बहुत  जरूरी  है  ।

 जब  मैं  अपने  गांव  का  मुन्सिफ  था  तो  मुर्भ  नसबंदी  के  लिये  400  लोगों  को  लाने  का  काम  सौंपा

 गया  था  जो  कि  मैंने  किया  ।  आप्रेशन  के  बाद  इन  लोगों  की  देखभाल  के  लिये  तथा

 बंदी  के  कारण  उनको  हुई  तकलीफों  का  इलाज  करने  के  लिये  कोई  डाक्टर  नहीं  अत  में

 मु्े  स्थानीय  क्लबਂ  की  सहायता  से  उनका  इलाज  करवाना  पड़ा  ।  इसलिये  मेरा  यह
 कहना  है  कि  आप्रेशन  के  बाद  भी  सरकार  को  यह  देखना  चाहिये  कि  जिन  लोगों  ने  आप्रेशन
 करवाया  है  उनको  कम-से-कम  मास  तक  लगातार  चिकित्सा-सहायता  क्‍या  सरकार  का

 इस  दिद्वा  में  कोई  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 हमारे  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  राष्ट्र  को  21  वीं  शताब्दी  में  ले  जाना

 चाहते  मैं  इस  बात  की  प्रशंसा  करता  हूं  कि  सभी  क्षेत्रों  में  कम्प्यूटरों  का  उपयोग  किया  जा

 रहा  यह  इलंक्ट्रानिक  क्रांति  केवल  ओद्योगिक  क्षेत्र  तक  ही  सीमित  नहीं  रहनी

 इस  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  परिवार  कल्याण  कायंक्रमों  के  लिये  भी  किया  जा  सकता

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  निकट  भविष्य  में  सरकार  का  परिवार  कल्याण  कायंक्रमों  का

 करण  करने  का  कोई  विषार  है  ?

 हमारे  देश  के  विकास  के  लिये  जनसंख्या  में  हो  रही  बुद्धि  को  रोकना  बहुत  जरूरी

 है  ।  इसके  लिये  सरकार  को  भरपूर  प्रयास  करने  की  आवश्यकता  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मंत्री

 महोदया  मेरे  सभी  प्रएनों  का  उत्तर  देंगी  ।

 ]

 श्रीमती  मोहसिना  किदबवई  :  माननीय  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  कोई  सजशन

 नहीं  दिए  एक  आम  तरीके  से  उन्होंने  अपनी  बास  कही  है  !  उन्होंने  यह  बात  पछो  है  कि
 जनसंख्या  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  |  उनको  अच्छी  तरह  से  मालूम  यह  खुली
 हकीकत  है  ओर  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  है  कि आज  इस  देश  की  अगर  कोई  सबसे  बड़ौ  समस्या

 है  तो  बह  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  की  है  और  इस  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  रोकना  बहुत  ही  आवदयक

 यह  सिफ  हैल्थ  मिनिस्ट्री  का  ही  काम  नहीं  इसमें  हमारी  कोंणिश  के  बावजूद  जब  तक
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 पीपुल  पार्टिसिपेशन  नहीं  होगा  अगर  हर  हिन्दुस्तान  का  रहने  वाला  अपनी  जिम्मेदारी  न  समभे

 कि  इस  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  मुझे  रोकना  में  समझती  हूं  कि  हमारे  जितने  प्रोग्राम  हम
 उसमें  सफल  नहीं  हो  पाएंगे  ।

 आपने  एक  बात  कही  कि  सरकार  की  मशीनरी  कितना  काम  कर  रही  है  ?  आपको  याद

 होगा  कि  हमारी  लेट  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने कहा  था  कि  यह  आवाम  का  प्रोग्राम

 है  मौर  आवाम  के  लिए  इसलिए  इस  सारी  चीज  को  लेकर  हम  चाहते  हैं  कि  हमारी  सरकारी

 मणीनरी  बावस्ता  लेकिन  उसमें  आपकी  मदद  की  जरूरत  होगी  ।  मैंने  इस  सम्प्नन्ध  में  आप

 सबको  पत्र  ब्लाक  प्रमुख  और  आदि  सब  को  पत्र  लिखे  कि  वह  अपनी

 इयूएंसी  में  जाऊर  यह  काम  आपको  मालूम  डै  कि  जब  यह  हमारा  प्रोप्राम  छुकू  किया  गया
 था  तो  75-76  में  इसमें  एकदम  से  एक  भारी  रुकावट  आई  ।  76  और  77  में  जो  125
 मिलियन  एक्सप्ट्सं  थे  फंमीली  प्लानिंग  के  वह  77-78  में  घट  कर  4.7  विलियन  हो
 गए  ।  इसलिए  सन्‌  80  में  फिर  हमने  इसकी  तरफ  ध्यान  वेना  छुरू  किया  और  यह  खुशी  की
 बात  है  कि  एक  पोलिटिकन  कमिटमेंट  हमारा  शुरू  से  था और  आज  भी  और  आज  मैं  यह  कह
 सकता  हूं  कि  जो  उस  तरफ  हमारे  साथी  बंडे  हैं  उन्होंने  भी  अब  इसको  अहमियत  देना  शुरू  किया  ।

 उन्होंने  भी  यह्‌  सोचना  छुरू  किया  और  यह  सोचना  होगा  कि  यह  प्रोग्राम  जो  है  इसमें  आप

 मदद  दें  ।  लेकिन  मैं  चाहूंगी  कि  आप  हमें  मदद  इस  मामले  में  दें  कि  अपनी  कांस्टीच्यूए सी  में  जाकर

 इसका  प्रचार  करें  आज  हमारे  सामने  जो  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  की  बात  वह  सिफं  बच्चे  प॑दा

 होते  हैं  यही  नहीं  है  बल्कि  इन्फेट  मार्ट  लिटी  रेट  भी  हमारे  यहां  बहुत  हाई  लेकिन  हमारे  समाज

 की  जो  परेशानियां  हैं  उनको  भी  देखें  ।  अभी  आपने  दूमरे  देशों  की  बात  यरोपीय  देशों  में  तो

 इसकी  परेशानी  नहीं  लेकिन  चाइना  की  बात  कल  भी  इम  सदन  में  बहुत  कही  गई  ।  चाहना  में
 जिस  तरह  से  काम  होता  है  वहू  हम  अपने  मुल्क  में  नहीं  कर  अपने  मुल्क  के  हालात  को
 देखते  हुए  और  यह  देखते  हुए  कि  यह  एक  डेमोक्र  टिक  कंट्री  है  हमते  यह  तय  किया  है  और  आप
 सबने  यह  तय  किया  है  कि  इसको  वालंटरिली  करना  नेशनल  हैल्थ  पालिसी  जो  इस  सदन  ने

 अप्र व  की  उसमें  यह  है  कि  वालंटरिली  यह  काम  करेंगे  मोटिवेशन  से  ताकि  यह
 जिन्दगी  का  एक  हिस्सा  आज  मै  आँकड़ों  से  आपके  सामने  साबित  कर  सकती  हूं  कि  काम  हो
 रहा  जितनी  तेजी  से  हम  चाहते  हैं  वह  भते  ही  न  लेकिन  आप  देखें  कि  हमारी  विक्‍्कतें
 कितनी  हैं  ?

 आज  समाज  में  हमारे  यहां  जो  अर्ली  मैरिजेज  कम  उम्र  के  बच्चों  की  शादियां  हैं  उनसे
 कितनी  जनसंख्या  बढ़ती  हैं  और  कितना  नुकप्तान  महिलाओं  की  सेहत  पर  है  ?  आज  हमारे
 लिए  यह  जरूरी  है  कि  हम  यह  प्रोपेगेट  करें  कि कम  उम्र  के  बच्चों  की  शादी  न  हो  ।  हमारा  यह
 फानून  बना  है  कि  ]8  साल  से  कम  उम्र  की  लड़की  की  शादी  नहीं  हो  सकती  ।  लेकिन  आज  भी
 आप  गांवों  में  जाकर  10-11-12  और  ]5  साल  के  बल्वों  की  शादी  हो  जाती  यह  एक
 बहुत  बड़ी  बाधा  हमारे  यहां  है  ।

 आज  हमारे  लिए  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  स्टेरिलाइजेंशन  पर  ही  जोर  दें  |  जंसा  आपने  कहा
 स्पेत्विग  मेषड  के  लिए  भी  हम  प्रोपोगेट  कर  सकते  हैं  कि  स्पे/तिंग  हुम  इसीलिए  हमने  मेडीकल
 काउन्मिल  आफ  इष्डिया  से  यह  कहा  है  कि  यहू  जो  हमारा  मेडीकल  कोसं  हैं  उसमें  एक  एक्सट्रा
 कोसं  उनके  लिए  रहे  तासि  जो  लड़के  मेडीगल  कालेज  से  निकलते  हैं  और  डाक्टर  बनते  हैं  बहू  इन
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 समाम  चीजों  को  उसमें  रुचि  लें  और  इन  तमाम  कामों  को  उनसे  यह  उसमें

 डलवाया  है  ।

 सबको  मालम  है  कि  जब  यह  देश  आजाद  हुआ  था  तो  व्यर्थ  रेट  और  डेथ  रेट  में  बहुत  कम

 फासला  था  ।  लेकिन  आजादी  के  बाद  जब  हमने  चिकित्सा  सुविधायें  बढ़ाने  की  बात  की  ओर  बढ़ाते

 रहे  तो  इसका  नतीजा  यह  हुआ  कि  जो  47  और  48  पर-था  उजेंड  डेथ-रेट  था  वह  कम  होकर  अब

 81  में  11.9  आता  है  ।  यह  तो  एक  दम  से  घटा  क्योंकि  आपको  चिकित्सा  की  सुविधायें  दी

 लोगों  को  एजूकेट  किया  अच्छे  पानी  का  बन्दोबस्त  किया  गया  ओर  यह  हम  चाहते  हैं  कि

 2001  तक  यह  9  पर  पहुंच  जाय  ।  यह  तो  बहुत  जल्दी  घट  कर  नीचे  आ  गया  लेकिन  जो  ग्रोथ

 रेट  बीमारी  को  तो  रोक  सकते  हैं  सुविधायें  देक  प्लेग  वह  सब  खत्म  हो  लेकिन

 जहाँ  तक  पोपुलेशन  ग्रोथ  का  मामला  है  जब  तक  इसमें  अवाम  का  पा्टिसिपेशन  न  वार-फुर्टिंग
 पर  काम  न  हम  इतनी  जल्दी  इसको  नीचे  नहीं  ला  राकते  ।

 जहां  तक  आपने  कहा  कि  इसमें  कहीं  कहीं  गलतफहमियां  हो  जाती  हैं  मजहब  के  नाम

 मैं  समझती  हूं  कि  जो  भी  पढ़ा-लिखा  आदमी  जो  समभता  है  कि  छोटे  परिवार  हमारे  लिए  और

 मुल्क  के  लिए  बेहतर  हैं  वहां  कोई  भी  बन्धन  नहीं  यह  हमारा  जम्हूरियत-पसन्द  देश  हैं

 इसलिए  यहां  इस  किस्म  की  गलतफहमी  बहुत  फंलाई  जाती  सियासी  फायदे  के  लिए  भी  यह
 गलतफहमी  फलाई  जाती  है  और  इसका  नतीजा  आपने  77-78  में  देखा  है  ।  तो  मैं  समझती  हूं  और

 मुझे  तो  यह  भरोसा  है  कि  अब  ऐटमास्फेयर  भुल्क  में  बन  रहा  है  और  जिस  तरह  से  आप  सबकी

 इसमें  हमारी  मदद  उमसे  हमें  इसमें  कामयाबी  मिलेगी  और  कामयाबी  हासिल  करनी  ही

 पड़ेगी  ।  यह  बिलकुल  हमारा  एक  मकसद  है  कि  यह  सबसे  बड़ी  समस्या  इस  पर  हम  कामयाबी

 पाएं  ।  इसके  लिए  पोलिटिकल  एक  जगह  ऐसी  होती  चाहिए  जहां  सारे  पोलिटिकल  बन्धन  खत्म

 करके  नेदानल  हन्टरेस्ट  और  नेशनल  इश्यू  के  रूप  में  इसको  देखें  ताकि  इस  सबसे  बड़ी  समस्या  को

 हम  खत्म  कर

 ]

 क्रो  बो०  शोभनाहीदवर  राव  :  मन्त्री  महोदया  ने  जनसंख्या  में  वृद्धि  को
 कम  करने  के  लिए  किए  जा  रहे  कुछ  उपायों  के  बारे  में  बताया  हमारे  देश  1901  से

 1947  इन  सभी  47  वर्षों  जनसंख्या  में  केवल  50  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  जबकि  स्वतन्त्रता

 प्राप्ति  से  लेकर  अब  तक  यह  जनसंख्या  दुगनी  हो  गई  ।  इसके  मुख्य  कारण  चिकित्सा  सुविधाओं  के
 व्यापक  विस्तार  से  म॒त्यु  दर  कम  होना  तथा  सरकार  द्वारा  किए  गए  गरीबी  दूर  करने  के

 सिंचाई  सुविधाओं  में  बुद्धि  ओर  दालों  तथा  इन  सभी  चीजों  के  उत्पादन  में  वद्धि  होना  है  ।
 इस  समय  यह  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  वर्ष  2000  तक  हमारी  जनसंख्या  लगभग  100  करोड़
 हो  जाएगी  और  जंमाकि  मन्त्री  महोदया  ने  टीक  ही  कड़ा  है  कि  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।

 दुर्भाग्य  जनसंख्या  में  हो  रही  वृद्धि  को  न  रोक  पाने  के  कारण  योजनाबद्ध  विकास  तथा
 लोगों  का  जीवन  स्तर  ऊचा  उठाने  के  लिए  सरकार  के  सभी  प्रयास  बेकार  हो  गए  पिछले  15
 वर्षों  में  हमारी  प्रति  व्यक्ति  आय  में  भी  कोई  श्वास  वद्धि  नहीं  हुई  1970-71  के  प्रति  व्यक्ति  आय

 632  रुपये  थी  ओर  अब  712  वास्तव  में  देखा  जाये  तो  इसमें  कोई  वद्धि  नहीं  हुई  है  इस
 प्रकार  हमारे  देश  में  विकास  दर  2.25  प्रतिशत  है  जबकि  बहुत  से  यूरोपीय  देशों  में  यह  दर  शून्य

 विदोषकर  पद्च्रम  पूर्वी  जमंनी  और  कुछ  अन्य  देशों  में  यह  प्रतिशतता  नकारात्मक  है  ।
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 उन  जिनका  माननीया  मंत्री  महोदया  ने  अपने  भाषण  में  उल्लेख  किया  के

 उन्होंने  सरकार  द्वारा  किए  गए  बहुत  से  उपायों  के  बारे  में  भी  साफ-साफ  बताया  मैं

 इन  सब  उपायों  का  उल्लेख  नहीं  करूगा  ।  परन्तु  मैं  कुछ  और  सुकाव  वेना  चाहूंगा  और  उनके

 सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदया  से  अनुरोध  करू  गा  कि  वे  उन  पर  अच्छी  तरह  से  विचार

 करें  तथा  उनको  क्ियान्वित  करने  का  प्रयास  जो  कदम  हम  उठा  रहे  हैं  उनके

 अलावा  हमें  लोगों  को  तत्काल  जहूरत  के  बारे  में  भी  बठाने  का  प्रयास  करना  यद्यपि

 माननीय  मन्त्री  जी  ने  बताया  है  कि  1977-78  के  दोरान  हमने  अपने  वायदे  के  अनुसार  काम  नहीं

 यह  केवल  वायदा  तोड़ना  ही  नहीं  था  बल्कि  आपातकाल  के  दोरान  लोगों  को  यह  दुःश्षद

 अनुभव  हुआ  था  जब  इस  कायंक्रम  को  लागू  करने  वाले  लोगों  के  जरूरत  से  ज्यादा  उत्साह  अभियान

 के  कारण  इसका  लोगों  पर  बुरा  पड़ा  यहां  तक  कि  जिन  लोगों  में  प्रजनन  शक्ति  नहीं  थी

 उनका  भी  भाप्रेशन  कर  दिया  गया  और  अविवाहित  लोगों  का  भी  आप्रे  शन  कर  दिया  गया  मैं

 इस  ब्यौरे  में  नहीं

 प्रोਂ  मधु  वण्डवते  :  ऐसा  बहुत  अधिक  सावधानी  बरते  जाने  पर  हुआ  ।

 श्री  वी०  शोभनाव्रोश्वर  राव  :  यह  कहना  पर्याप्त  होगा  कि  स्त्रेच्छिक  तरीकों  तथा  प्रयासों
 से  यह  देश  आशातीत  प्रगति  कर  सकता  निसस्‍्संदेह  इसके  लिए  हमें  और  अधिक  प्रयास  करने

 होंगे  ओर  ये  प्रयास  छात्र  जीवन  से  ही  करने  होंगे  ।  छात्र  को  यह  बताना  होगा  कि  जनसंख्या  पर
 नियन्त्रण  रखना  राष्ट्रहित  तथा  उनके  अपने  हित  में  है  क्‍योंकि  वे  देश  के  भावी  नागरिक  हैं
 इसलिए  उन्हें  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  सभी  सुविधाएं  तथा  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ताकि
 वे  जनसंरुया  पर  नियन्त्रण  रख  सके  ।  बचपन  से  ही  उन्हें  मानसिक  रूप  से  इस  बात  के  लिए  तैयार
 किया  जाना  चाहिए  ।  उनके  पाठ्यक्रम  में  परिवार  नियोजन  को  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।
 सभी  धर्मों  के  लोगों  को  इस  बारे  में  जानकारी  देने  के  लिए  ठोस  प्रयास  किए  जाने  कोई
 भी  धर्म  यह  नहीं  कहता  कि  आप  अधिक  बच्चे  पंदा  कुछ  लोग  किन्हीं  कारणों  से  अधिक
 बच्चे  पंदा  करने  की  बात  का  समर्थन  करते  होंगे  । सरकार  को  इस  बारे  में  बहुत  अधिक  प्रचार
 करना  चाहिए  कि  घाहे  वे  किसी  भी  धर्म  के  हों  उन्हें  परिवार  नियोजन  अपनाना  थीन  में
 अन्य  उपायों  के  अलावा  वे  अल्प  समुदायों  के  लोगों  को  परिवार  नियोजन  अपनाने  के  लिए  प्रोत्साहन
 देने  के  लिए  बड़े  कड़े  उपाय  कर  रहे  इसी  तरह  से  हमारी  सरकार  को  भी  ये  उपाय  छुकू  करने

 चाहिएं  ।

 महिलाओं  को  समान  अधिकार  दिए  जाने  सरकार  का  यह  कहना  है  कि  उसने
 समान  अधिकार  दिए  हैं  जबकि  व्यवह्वारिक  रूप  से  इसे  पूरी  तरह  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  ।

 हिन्दू  धर्म  में  लोगों  की  यह  धारणा  है  कि  बुढ़ापे  में  माता-पिता  का  पुत्र  ही  सहायता
 करेगा  ।  सरकार  यह  देखे  कि  लोगों  के  दिलों  से  यह  धारणा  हटाई  जाये  और  यवि  लड़की  है  तो

 वहू  भी  परिवार  की  सहायता  निश्चित  रूप  से  करेगी  माता-पिता  के  मन  में  हमें  इस  प्रकार  का
 विद्वास  पंदा  करना  चाहिए  ।

 इसी  प्रकार  ग्राम  पंचायतों  को  संट  खरीदने  की  जनुमति  दी  जानी  बाहिए  और

 इसके  लिए  सरकार  द्वारा  50  प्रतिशत  राज  सहायता  दी  जानी  रेडियो  और  साहित्य  की

 तुलना  में  लोगों  को  बिक्षेपकर  परिवार  नियोजन  की  जानकारी  देने  में  का  अपेक्षाकृत
 अधिक  असर  होगा  ।  सरकार  को  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सभी  आवद्यक  उपाय  करने
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 अआऔलण  आन  जलन  अन्त  5  गजल  की  विनय  तन

 चाहिए  और  विशेषकर  ऐसे  कार्यक्रमों  द्वारा  लोगों  को  बताया  जाना  चाहिए  कि  परिवार  नियोजन

 अपनाने  वाले  थ्यक्ति  को  इससे  क्या  लाभ  नसबन्दो  के  लिये  आपने  राशि  को  70  से

 बढ़ाकर  ]00  तक  क्षिया  इसमें  बढ़ोत्तरी  बहुत  यह  राक्षि  काफी  बढ़ाई  जानी  चाहिये
 ताकि  जिन  नोगों  के  एक  या  दो  बच्चे  है  वे  स्वेच्छा  से  आप्रेशन  करवाने  के  लिये  आगे  आएं  ।  जब
 आप  सरकारी  कर्मचारियों  को  इतने  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैंतो  भाम  लोगों  को  दिये  जाने  वाले

 प्रोत्साहन  को  भी  बढ़ाया  जाये  ।

 माननीय  मन्त्री  जी  ने  उस  स्क्रीम  के  बारे  में  बताया  है  कि  दो  बच्चों  के  बाद  गर्भ-निरोधक

 उपाय  अपनाने  वाले  व्यक्तियों  को  हरे  काड  जारी  किये  जाएं  ।  यह  बहुत  अच्छा  उपाय  मेरा

 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह्‌  एक  बच्चे  के  बाद  निरोघक  उपायों  का  इस्तेमाल  करने  वालों  को

 नीले  कार्ड  जारी

 केवल  दो  बच्चों  से  ही  हमारे  देश  की  जनसंख्या  बहुत  बढ़  जाएगी  ।  परन्तु  इसमें  कोई
 जबरदरती  नहीं  होनी  चाहिए  ।  यदि  कोई  परिवार  परिवार  नियोजन  को  अपनाना  चाहता  है  तो
 अवध्य  ही  सरकार  को  ऐसे  लोगों  को  क्षिक  प्रोत्स|हुन  देना  चाहिए  विशेष  रूप  से  मंत्री  जी  द्वारा

 बताए  गए  मामलों  में  ऐसे  लोगों  को  विशेष  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मेरा  यह  भी  अनुरोध  है  कि  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  चिकित्सा  सुविधाओं  के  विस्तार

 आवाधीय  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  एकीकृत  आदिवासी  विकास  कायंत्रमों

 इत्यादि  में  उन  लोगों  को  वरीयता  दी  जानी  चाहिए  जिन्होंने  परिवार  नियोजन  आपरेशन  करवाया

 है  तथा  जिन्होंने  परिवार  नियोजन  आपरेशन  सम्बन्धी  सरकार  की  राय  को  मान  लिया  इसके
 अतिरिक्त  2000  ईस्वी  के  अन्त  तक  जन्म  दर  20,  मृत्यु  दर  9  तथा  छिष्यु  मत्यु  दर  60  तक  नहीं  पहुंच
 सकती  जब  तक  कि  चिकित्सा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  कायंक्रमों  क ेलिए  और  अधिक

 राशि  आवंटित  नहीं  की  जाती  ।  विकास  के  मामले  में  अन्य  देशों  से  तुलना  में  हम  बहुत  पीछे

 हैं  ।  अन्य  सभी  देश  हम  से  बहुत  आगे  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करू गा  कि  चिकित्सा  और
 परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  के  लिए  सरकार  और  अधिक  घनराशि  आवंटित  करे  ताकि  इन
 क्रमों  का  सफलतापूर्वक  क्रियान्वयन  किया  जा  सके  ताकि  आर्थिक  विकास  का  स्तर  प्राप्त  हो  तथा

 हमारा  जीवन-स्तर  तथा  हमारी  प्रति  ब्यक्ति  आय  उन  देशों  के  बराबर  पहुंच  सके  जिन्होंने  हमारे
 देशा  की  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  पश्चात  स्वतंत्रता  प्राप्त  की  मैं  अपने  देश  की  तुलना  संयुक्त  राज्य

 अमरीका  और  अन्य  किसी  पद्िचमी  देश  से  नहीं  कर  रहा  मैं  एक  बार  फिर  माननीय  मंत्री

 महोदय  जी  से  इन  सुझावों  के  क्रियान्वित  किए  जाने  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  करू

 श्रोमती  मोहसिना  किदवई  :  अभी  जो  माननीय  सदस्प  ने  सुझाव  मैं  उन  को  बताऊ

 कि  यह  स्कूल  ओर  कालेजों  के  सिलेबस  में  भी  शामिल  करने  की  बात  की  गई  है  क्योंकि  उनको  भी

 इस  बारे  में  मालूम  हँना  दूसरी  बात  यह  है  कि  जो  इन्सेटिव  मनी  या  कम्पेंसेशन  मनी

 देते  हैं  100  ठसे  बढ़ा  कर  120  रुपए  किया  गया  ग्रीन  कार्ड  हसलिए  छुरू  किए  गए  हैं
 ताकि  हाउसिंग  में  या  लेड  लेने  में  या  और  जो  चीजें  उनमें  से  उसको  प्रिफ़रेस  मिले  ।  इसी  तरह
 लाटरी  सिस्टम  भी  बहुत  से  प्रदेशों  ने  शुरू  किए  हैं  ।

 यह  जो  फंमीली  प्लानिंग  का  काम  यह  ज्यादातर  हस  बात  पर  मुनहसिर  करता  है  कि

 स्टेट  ग़बरनमेंट्स  कितनी  दिलचस्पी  लेती  हम  तो  उन्हें  गाइड  नाइन्स  देते  हैं  भौर  उन्हें  बताते  हैं

 196



 18  1907  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण

 लेकिन  जो  स्टेट  ज्यादा  दिलचस्पी  लेकर  कांम  करती  उसको  उतना  ही  बढ़ावा  मिलंता  इस

 भुल्क  में  बहुत  सी  ऐसी  स्टेट्स  हैं  जो  बहुत  अच्छा  काम  कर  रही  हैं  और  बहुत  ऐशवी  स्टेट्स  हैं
 जिन  के  यहां  ज़्यादा  काम  नहीं  हो  रहा  उन  के  लिए  अलग  अलग  स्कीमें  बनी  जो  स्टेट्स
 अच्छा  काम  नहीं  कर  रही  उनको  +िस  तरह  से  ऊपर  लाया  जाए  और  जो  कर  रही  उनको

 कैसे  एन्क्रज  किया  यह  हम  देखते  यह  मानी  हुई  बात  है  जंसा  कि  आप  ने  कहा  कि

 फोमेल  एजूकेशन  की  भी  हमारे  यहां  बहुत  बड़ी  कमी  है  ।  जिन  स्टेट्स  में  महिलाओं  की  एजूकेशन
 ज्यादा  है  और  उनकी  शिक्षा  का  इन्तजाम  राही  वे  स्टेट्स  इस  काम  में  भी  आगे  जेसे  केरल

 वहां  पर  फीमेल  एजूकेश्नन  का  परसेन्टेज  काफी  है  और  चाहे  इन्फेन्ट  मार्टलिटी  नेशनल

 लबिल  का  जो  फीगर  उससे  कहीं  कम  वहां  पर  फंमीली  प्लानिंग  में  भी  वे  बहुत  अच्छा
 काम  कर  रहे  इसलिए  जरूरी  है  कि  फीमेल  एजूकेशन  स्टेट्स  में  बढ़े  और  एजूकेशन  में

 एजुकेशनਂ  और  एजूकेशनਂ  को  बात  भी  जरूर  आनी  इसीलिए  आप  देख  रहे  हैं
 कि  जो  नेशनल  हैल्थ  पालिसी  हमारी  उसमें  हमने  फंमीली  के  काम  के  साथ  साथ  मदर

 एन्ड  चाइल्ड  हैलथ  केअर  व  भी  अहमियत  दी  है  क्योंकि  किसी  भी  कपल  को  परदुयेड  नहीं  किया
 जा  वे  कंविन्स  नहीं  हो  सकते  जब  तक  उन  के  जो  बच्चे  जिन्दा  उनकी  पूरी  देखरेख  का

 इन्तजाम  न  हो  ।  इन्फेन्ट  मार्टालेटी  रेट  हमारे  यहां  सब  से  हाई  है  लेशिम  फिर  भी  ग्रेजुअल
 हम  इसको  कम  कर  रहे  1921  की  जो  फीगर  वह  110  एक  हजार  पर  थी  जोकि  अब  कम
 हो  गई  बहुत  से  माननीय  मंम्बर  कहते  हैं  कि  हमारे  जो  फीगर्स  वे  सही  नहीं  हैं  लेकिन  मैं
 समभती  हूं  कि  जो  हमारे  दस  साल  के  फीगस  उनको  आप  उठाकर  तो  उनसे  इतना  तो

 मालूम  होता  है  ओर  जितनी  भी  स्टड्दीज  कराई  जाती  उन  से  पता  चलता  है  कि  लोगों
 को  यह  मालूम  है  कि  फंमीली  प्लानिंग  क्‍या  चींज  है  और  उसको  करना  चाहिए  गांवों  में  भी  और
 हाहरों  में  भी  ।

 1.00  भ्ा०  प०

 हमारी  कोछिश  यह  है  कि  हमारा  इन्फ्रास्ट्रक्चर  मजबूत  हो  जिसके  णरिये  से  हम  ज्यादा  से
 ज्यादा  फेप्तिलिटीज  पहुंचा  सकें  ।  आज  हम  हेल्‍थ  प्राइम  री  हेल्थ  सेन्‍्टर्स  और  कम्युनिटी  हेल्थ
 सेन्टर्स  बढ़ाने  की  बात  कर  रहे  हैं  वे  इसीलिए  कर  रहे  हैं  कि  हम  लोगों  के  पास  ज्यादा  से  ज्यादा
 फेप्तिलिटीज  पहुंचा  सकें  ।  हरेक  गांव  में  हैल्थ  गाईड  हरेक  गांव  में  हमने  ट्रेडीशनल  बर्थ  अर्टेडडेंट
 को  ट्रनिंग  देकर  वहां  रखा  है  ताकि  वहां  अच्छे  ढंग  से  डिलीवरी  हो

 इसलिए  हमारी  कोहिश  है  कि  हमारा  हृस्फ्रास्ट्क्चर  मजबत  हो  भोर  हम  क्यादा  से  ज्यादा
 लोगों  को  एजूकेट  कर  ज्यादा  से  ज्यादा  फेसिलिटीण  पहुंचा  सकें  ।  यह  कोशिश  की  जाती  है
 कि  जो  फंपिली  प्लेनिंग  का  काम  चल  रहा  है  वह  अवाम  के  जरिये  से  आपने  कहा  कि

 को-आप्र  जिला  परिषदें  जंसी  इंस्टीब्युशंस  को  भी  हन्वाल्व  करना  चाहिए  |  हम
 तमाम  लोगों  को  इन्वाल्व  कर  रहे  इसके  लिए  ब्रीफ  मिनिस्टर्स  को  भी  लिखा  गया  मिनिस्ट्से
 को  भी  लिखा  गया  है  ।  वोलेन्ट्री  आरगेनाइजेशंस  की  भी  मीटिंग  बुलाई  गई  उतको  भी  व्यादा
 से  ज्यादा  इन्वाल्व  किया  गया  है  |  जहाँ  मैं  जाती  हूं  बहां  हर  स्टेट  में  मैं  बोलेन्ट्री  आरगेनाइजेद्ांस
 की  मीटिंग  करती  हूं  ।  जो  हमारे  मेम्बर  पालियामेंट  हैं  उनसे  भी  मैं  दररुवास्त  करूगी  कि  वे  भी
 अपनी-अपनी  कॉस्टीच्यूएंसी  में  जाकर  बात  आपकी  बात  को  लोग  इससे
 आफिशियल  एजेन्सीज  का  ज्यादा  से  ज्यादा  इन्वोल्बमेंट  हो  हमारी  कोष्टिश  यह  है  कि

 भर



 हु
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 आपकी  मदद  भी  हमें  मिले  ।  अगर  आपकी  मदद  हमें  मिली  तो  मुर्के  लगता  है  कि  कुछ  काम  हो
 जायेगा  ।

 1.02  म०  प०

 तत्पधचात्‌  लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  दो  बजे

 सम्०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 अध्याहन  भोजन  के  पदचात  लोक  सभा  दो  बजकर  6  मिनट
 म०  १०  पर  पुनः  समवेत  हुई

 2.06  सण्प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 [  अनुवाद ]
 भो  सी०  माधव  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  यह  बहुत  आशइचयेंजनक  बात  है

 कि  हस  मामने  पर  तेलुगु  देशम  पार्टी  के  चार  सदस्यों  को  बोलने  का  अवसर  प्राप्त  हुआ  ।  चार
 सदस्यों  में

 दो  सदस्य-एक  अ  ग्रेजी  में  और  एक  तेलुगु  पहले  ही  बोल  चुके  क्योंकि  हम
 तीन  भाषाएं  जानते  मेरा  हिन्दी  भाषा  में  बोलने  का  विचार  है  ...

 ]

 मोहतरमा  मोहसिना  किदवई  जी  ने  काफी  बातें  हमारे  सामने  रखी  एपीचेज  के  जो

 उन्होंने  अच्छे  जबाव  दिए  उनसे  काफी  जानकारी  हमें  मिली  दो  तीन  सवाल  रह  गए  मैं
 ज्यादा  समय  नहीं  सिफफ  मंत्री  महोदय  की  राय  जानना  चाहूंगा  ।  एक  तो  यह  कि  आपने
 जितनी  फैमिली  वेलफंयर  की  स्कीम्स  बताई  वे  सब  वालेन्टरी  स्कीम्स  हैं  ।  इन  स्क्रीम्स  को  चलाने
 के  लिए  पैसा  लगता  है  तो  पैसा  दीजिए  ।  चाइना  के  बारे  में  आप  जानती  हैं  कि  वहां  तो  फोसं
 माल  किया  गया  |  सोशियो-इकोनामिका  कंडीशन्स  वहां  अलग  हैं  ।  वहां  पंसे  को  इतनी  जरूरत  नहीं

 लेकिन  फिर  भी  मैं  यह  कहूँगा  कि  चाइना  ने  पिछले  दस  सालों  में  हमसे  दस  गुना  वैसा  उस
 पर  खर्च  किया  है  |  पंसे  की  जरूरत  न  होते  हुए  भी  उनका  फंमिली  प्लानिंग  का  बजट  एग्रीकल्चर
 बजट  से  ज्यादा  होता  मुझे  पता  चला  है  कि  पिछली  पंचवर्षीय  योजना  में  1400  करोड़  रुपया

 खर्च  किया  मेरे  रूपाल  से  1438  करोड़  खर्च  हुआ  है  जो  कि  सही  सातबीं  योजना  में

 4800  करोडः  का  सुझाव  आपके  पास  गया  है  ।  मुझे  मालूम  हुआ  है  कि उसको  कम  करके  3256
 करोड़  कर  दिया  गया  है  ।  बडे  अफसोस  की  बात  कम  करने  के  लिए  क्‍या  फंमिली  बैलफंयर  ही
 मिला  पंता  तो  कहीं  से  ला  सकते  पंस्ता  जब  तक  खर्च  न  हो  तब  तक  यह  कामयाब  नहीं
 होगा  क्‍योंकि  जितना  भी  स्कीम्स  पिछले  तीस  सालों  में  चलाई  गई  है  उन  सबका  असर  अरबन
 मिडल  क्लास  पर  हुआ  है  ।  आपने  बताया  कि  कपल  प्रोटेक्शन  रेट  बढ़  गया  वह  सारा  शहर  का

 है  ओर  मिडल  क्लास  लोगों  का  देहात  में  जहां  ज्यादा  लोग  रहते  हैं  वहां  पर  कौनसी  स्कीम
 आपकी  कामयाब  हुई  ।  टर्मिनल  मंथड  या  स्थरलाइजेशन  प्रोग्राम  आपके  वहां  पर  कामयाब  हुए
 जो  कूछ  प्रथार  आपने  किया  या  जो  लिटरेचर  वर्ग रह  दिया  उसका  कुछ  भो  असर  गांब  में  नहीं

 1  बसे  असर  सिर्फ  टर्मिनल  मेघड्स  को  आपको  देखना  सातवों  पंच  वर्षीय  योजना
 में  आपने  टमिनल  मंथडस  के  लिए  3  करोड़  लोगों  को  टच  करने  का  टारगेट  रेखा  है  मगर  बहु  भी
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 _  डाउटफुल  है  क्या  आप  इतने  लोगों  को  टच  कर  क्यों  कि  क्षापते  जिस  सं  मप  3  करोड़
 लोगों  की  संख्या  निर्धारित  की  उस  वक्‍त  आपके  दिमाग  में  यह  था  कि  प्लानिंग  कमीशन  आपको

 4  करोड़  रुणए  4  हजार  करोड़  रुपये  की  मंजूरी  मिलने  पर  ही  आप  इस  टारगेट  को  एचोव
 कर  पाते  ।  जब  वह  मंजूरी  आपको  सिफ  लगभग  3  हजार  करोड़  रुपए  की  ही  मिली  है  तो  आप

 उस  संख्या  को  टच  नहीं  कर  पायेंगे  ।  आपकी  ऐसी  स्कीम्स  जो  देहात  के  लिए  मौज्‌  उन  स्क्रीमों
 को  आप  पुश-अप  नहीं  कर  ऐसा  मुझे  डर  है  ।  इसके  बारे  में  आप  अपने  उत्तर  में  प्रकाश
 डालें  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  कपिल  प्रोटंक्श  की  स्कीम  के  बारे  में  जंसा  आपने  अभी
 उसमें  आपका  अभी  रिजल्ट  32  परसंट  है  और  सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  में  आप  उसे  42  परसेंट
 करने  वाले  बाई  दो  एड  आफ  दी  सेंचुरी  यू,वान्ट  टू  एचीव  ए  मैं  फिर  से

 अ
 ग्रं  जी

 में  बोलने  लग  गया--क्या  इस  सदी  के  आश्विर  तक  आप  धिर्फ  60  फीसदी  लोगों  तक  पहुंच
 उन  लोगों  को  क्‍या  आप  प्रोटक्शन  दे  सकंगे  क्‍योंकि  प्रोटैेक्शन  का  मतलब  सिर्फ  इतना  नहीं  वसे

 यह  बहुत  अच्छा  शब्द  ओर  मैं  इसे  बहुत  लाइक  भी  फरता  क्यों  कि  आप  कपिल  को  प्रोटंबहन

 सिर्फ  अनएम्पलाय्मैंट  से  नहीं  कर  रहे  यू  आर  प्रोटेक्टिग  देम  फ्राम  फर्टिलिटी  ।  यह  भी  बहुत
 अच्छा  धाब्द  है  क्यों  कि आजकल  फर्टिलिटी  भी  एक  बीमारी  हो  गई  है  ।  उससे  बचने  के  लिए  ही

 यू  आर  यूजिंग  ए  वरी  गुड  वर्ड  ।  वर्डस  को  कोयन  करने  में  लगता  है  आपका  फंमिली  प्लानिंग
 डिपार्टमेंट  बहुत  माहिर  उस्ताद  है  |  मेरी  अर्जं  यह  है  कि  आपने  जो  32  परसेंट  की  संख्या  बताई

 वह  जरा  एक्जेजिरेशन  उसको  मैं  मानने  के  लिए  तंयार  नहीं  यदि  आप  32  परसेंट
 कपिल  को  प्रोटैक्ट  करने  में  सफल  हो  गये  तो  यह्‌  आपकी  महान  उपसब्धि  मगर  सचमुच
 में  क्‍या  ऐसा  हुआ  है  ।

 यहां  अभी  हमारे  दोस्तों  ने  बताया  कि  हमारी  ग्रोथ  रेट  दो  से  कम  हो  गई  मैं  हम  को  भी

 मानने  के  लिए  तैयार  नहीं  हूं  ।  बल्कि  कुछ  दोस्तों  ने  तो  ढाई  की  भी  बात  वह  तो  बिल्कुल  ही
 गलत  मगर  आप  दो  तक  ग्रोथ  रेट  को  करना  चाहते  हैं  और  वहू  इस  सदी  के  आखिर  तक

 करना  चाहते  यदि  आप  इस  सदी  के  आह्िर  तक  ग्रोथ  रेट  2  पर  ले  आते  हैं  तो  यह  भी
 आपकी  बहुत  बड़ी  सफलता  होगी  ।  मुझे  डर  है  हि  आप  उस  लक्ष्य  को  प्राप्त  न  कर  पायें  क्‍यों  कि
 जिस  तरह  से  आप  प्लान  लाते  हर  चीज  के  ऊपर  पंसा  ल्च  करते  बड़ी-बड़ी  रिबर  येली

 प्रौजेक्ट्स  पर  आपका  काफी  पंसा  खर्च  होता  मगर  फैमिली  प्लानिंग  के  ऊपर  आपका  उतना  पत्ता

 खर्च  नहीं  हो  रहा  वेसे  फंमिली  प्लानिंग  प्रोग्राम  अभी  नया  नहीं  चला  यह  तो  वही  से

 चला  आ  रहा  कि  में  आप  प्रति  परिवार  तीन  बच्चों  का  लक्ष्य  लेकर  भले  वही  आपका

 प्रौपागेंडा  होता  था  कि  प्रत्येक  परिवार  में  3  से  ज्यादा  बच्चे  नहीं  होने  चाहिए  मगर  समय  के

 राल  के  साथ  आपका  वह  लक्ष्य  भी  बेंज  हो  गया  ओर  अब  आपने  लक्ष्य  बताया  है  कि  प्रत्येक

 परिवार  में  दो  बच्चे  होने  उससे  अधिक  नहीं  चाइना  मगर  अब  तो  दो  बच्चे  प्रति  परिवार  के

 लक्ष्य  का  भी  सवाल  नहीं  कई  कन्ट्रीज  में  जंसे  चाइना  वहां  प्रति  परिवार  एक  बच्चे

 का  लक्ष्य  रखा  गया  इयलिए  एक  बच्चा  प्रति  परिवार  का  हमारे  फमिली  प्लानिंग  डिपार्ट  मैंट
 की  तरफ  से  प्रोपागेंडा  तो  होना  ही  यह  ध्येय  तो  होना  ही  मगर  इसका  मतलब

 नहीं  है  कि  हर  एक  परिवार  एक  ही  बच्चा  पंदा  करे  ।  फिर  भी  एट  एन  ऐवरेज  प्रति  परिवार

 एक  बच्चे  का  लक्ष्य  हमारा  हो  ।  इसको  कोन  जब  तक  आप  देहातों  में  नहीं  जायंगे  आम

 वैकवर्ड  कम्यूनिटी  लोगों  तक  नहीं  या  छोटे  गरीब  लोगों  को
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 नहीं  सममायेंगे  ।  क्‍यों  कि  उनके  लिए  तो  औलाद  ही  दौनत  होती  यह  हम  सब  अच्छी  तरह  से

 जानते  आप  यहां  मर्द  औलाद  और  औरत  औलाद  की  बात  करते  मैं  उससे  सहमत  नहीं  हूं  मैं

 उसको  नहीं  मानता  हूं  ।  देहातों  में  तो  ऐसी  मान्यता  है  कि  चाहे  लड़का  हो  या  तीन  साल

 बाद  वह  कमाई  करने  लग  जाता  है  ।  वहां  तो  कमाई  का  सवाल  सबसे  बड़ा  होता  है  |  झोलाद  पं

 करना  उनके  लिए  एक  जरिया  माशी  है  ।  जब  तक  यह  चीज  यह  जहनियत  मैं  यह

 भी  नहीं  कहता  कि  न  रहनी  चाहिए  क्‍यों  कि  वहाँ  का  सोश्यो-इकानामिक  कण्डीशन  ही  इस

 तरह  का  है  जो  उनको  ऐसा  सोचने  पर  मजबूर  करता  है  वह  तो  मगर  जब  तक  आप  उनको

 कुछ  इन्सन्टिव  नहीं  इन्ड्यूसमैंट  नहीं  पेसा  खर्च  नहीं  इस  कार्यक्रम  के  लिए  ज्यादा

 पैसा  नहीं  हर  एक  स्टैरिलाइजेशन  के  बदले  कम  से  कम  500-500  या  1000-1000  रुपए

 नहीं  तब्र  तक  आपको  इस  कार्यक्रम  में  कामयाबी  हासिल्न  होने  वाली  नहीं  आपका  यह  काम

 सक्सेस  होने  वाला  नहीं  है  क्योंकि  1956-57  में  हम  लोगों  ने  एक  सौ  रुपया  किसी  स्टेट  ने

 डेढ़  सौ  और  किसी  स्टेट  ने  दो  सौ  रुपया  दिया  ।  यह  जरूरी  है  क्योंकि  उनका  मोटिव  इकनॉमिक
 बच्चों  को  ज्यादा  पंदा  करने  का  जो  मोटिव  है  वहु  इकनॉमिक  है  और  इस  इकनॉमिक  मोटिव  को

 हमें  सममना  चाहिए  और  उनको  कोई  चीज  प्रोवाइड  करना  चाहिए  ।  हम  लोगों  ने  आंंप्रप्रदेश  में

 लेंड  रेवेन्यू  माफ  कर  सारे  किसानों  का  लेंड  रेवेन्यू  मुफ्त  में  माफ  कर  इस  पर  मुझे
 अफसोस  है  ।  अगर  हम  करते  कि  जो  भो  फंमिली  प्लानिंग  पर  अनल  जो  भी  आपरेष्न

 करवा  उसका  लेण्ड  रेवेन्यू  माफ  लेकिन  हम  उस  चीज  को  उरा  समय  मिस  कर

 पूरी  स्टेट्स  में  अब  एक  ट्रंण्ड  चल  पड़ा  किसी  न  किसी  रूप  में  आप  लेंड  रेवेन्यू  माफ  करने  वाले

 इसलिए  उनको  कह  दिया  जाए  कि  जो  भी  फंमिली  प्लानिंग  में  आपरेशन  उसकी  सारी

 मालगुजारी  माफ  तो  इतने  लोग  आएंगे  कि  कई  लोगों  को  हमें  वापिस  करना  पड़ेगा  कि  भाई
 सोने  के  आपरेशन  करने  के  लिए  जगह  नहीं  है  ।  इसलिए  आपसे  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  बार

 इस  काम  के  लिए  जितना  पैसा  दिया  जितनी  अलाटमेंट  उसको  तो  आप  कम  से  कम  बरकरार
 उसको  तो  आप  कम  न

 अभी  हमारे  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  इस  सदी  के  अत  तक  हमारी  आबादी  एक
 हजार  मिलियन  तक  बढ़  यानी  सन्‌  2000  तक  हमारे  देश  की  आबादी  एक  सौ  करोड़  हो
 जाएगी  और  फिर  हमें  क्लवाने  के लिए  खाना  नहीं  रहने  के  लिए  मकान  नहीं  रहेंगे  और
 फिर  बर्बादी  होगी  और  ऐसी  बर्बादी  होगी  जैसी  आजकल  इथोपिया  में  हो  रही  इथोपिया  में
 अभी  लोग  फाकाकशी  कर  रहे  हैं  और  मर  रहे  अकाल  पड्ट  रहा  है  वहां  की  आबादी  बढ़  रही  है
 क्योंकि  वे  अपनी  आबादी  को  उन  दिनों  में  बढ़ने  से  नहीं  रोक  सके  ।  इसलिए  अब  क्‍या  हो  रहा
 नेचर  खुद  आबादी  को  घटा  रही  इथोपिया  के  बाद  अब  कहीं  हिन्दुस्तान  में  ऐसी  स्थिति  न

 इसके  लिए  हमें  बहुत  प्रयास  करने  बैसे  हमने  इस  क्षेत्र  में  काफी  कोशिश  की

 बहुत  कुछ  काम  इसलिए  अकाल  और  दृथोषिया  ज॑सी  स्थिति  यहाँ  आने  से  पहले  ही  हमें
 समभ  लेना  चाहिए  |  हम  सब  लोगों  को  समझता  इस  बारे  में  आप  बहुत  कुछ  कर  रही
 हैं  ।  आप  चीफ  मिनिस्टर्स  को  जिट्ठियां  लिख  रही  लेकिन  हम  तो  समझे  हुए  हमें  चिट्ठी
 लिखने  का  इतना  फायदा  नहीं  होगा  ।  आप  तो  उन्हें  अगर  वे  न  तो  मैं  कहूंगा  ।---

 न  समभोगे  तो  मिट  जाओगे  ऐ  हिन्दुस्तान
 तेरी  दास्तां  भी  न  दास्‍्तां-अयाने  ।'

 क्षमती  सोहुसिता  उपाध्यक्ष  मैं  माततीय  सहएय  की  क्षाभारी  हूं  कि  उरहोंते
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 हमारे  कुछ  कामों  को  सराहा  है  और  हमें  कुछ  सर्जशन  दिए  पहली  बात  तो  मैं  उनको  यह

 कहना  चाहती  हूं  कि  हम  जो  काम  कर  रहे  हैं  उसका  असर  सिफ  हहरी  आबादी  पर  हो  रहा
 उनका  यह  कहना  ठीक  नहीं  मैं  उनको  1983-84  के  कुछ  आंकड़े  बता  हस  1983-84  में

 हमने  एस्कवेदन  प्रोग्राम  में  जो  काम  किया  उसमें  70  परसेंट  गांव  के  लोग  जिन्होंने  इसको  माना

 है  ओर  72  परसेंट  दूसरे  मेटर्स  जंसे  तो  ऐसा  नहीं  जेसा  आप  समभ  रहे
 अब  गांवों  में  भी लोग  समभते  हैं  कि  छोटे  परिवार  रखने  के  क्या-क्या  फायदे  पंसे  का  जहां  तक

 सवाल  हमारी  जो  इकनॉमिक  कंडीशन्स  उनको  देखते  हुए  जितना  पंसा  हो  सकता  उतना

 हम  ख  कर  रहे  हैं  ।  हमारी  अपनी  कोशिश  प्री  थी  कि  इसको  लेकिन  हम  प्लान  में  नहीं

 बढ़ा  तीसरी  बात  माननीय  सदस्य  ने  कही  कि  हम  आपको  चिटिठयां  लिखते  चिद्ठियां

 हम  इसलिए  लिखते  हैं  कि  आप  आवाम  के  चुने  हुए  नुमाइंदे  और  अपको  ज्िट्टी  लिखने  में

 हमारा  फायदा  यह  दै  कि  आपके  जरिये  आपकी  कॉस्टीटुएन्सी  में  हमें  झायदा  मिलने  बाला

 इसलिये  अगर  आप  सबका  इन्वाल्वमैंट  यह  खुशी  की  बात  है  कि  उप्त  मंजिल  पर  हम  पहुंचे  हैं

 जहां  सियासी  आपस  के  मतभेद  भी  इस  इृध्यू  के  सामने  कुछ  नहीं  हैं  और  एक  ही
 से  हम  लोग  सब  साथ-साथ  इकट्॒ठे  मिलकर  यह  बात  १२  रहे  लेकिन  जहां  तक  एजुकेशन  को  बात

 हमारे  समाज  की  इकनामिकली  कंडीशन  बंकवर्डनंस  वर्ग रह  सारी  बीजें  मिलकर  जो

 हमारे  समाजी  बंधन  वह  सब  मिलकर  भी  इस  प्रोग्राम  में  बाधा  डालते  हैं  ।  इसमें  सबसे  बड़ी
 श्वीज  फीमेल  एजकेशन  की  आती  है  क्योंकि  हमारे  यहां  अभी  भी  इसका  परसेंटेज  हाई  नहीं  हुआ

 जहां  यह  है  वहां  भी  नालेज  न  होने  से  यह  सारी  चीजें  हो  जाती  इसलिये  इस  वक्त

 जरूरत  इस  बात  की  है  कि  हम  इन  चीजों  को  प्रोपेगेट  क्योंकि  हमारे  समाज  के  कुछ  बंधन

 ऐसे  कुछ  हम  लोगों  की  तोपाइटी  ऐपी  है  कि  फंभिली  प्लानिंग  के काम  को  हम  संजीदगी  के

 साथ  नहीं  हमेशा  मजाक  में  ओर  लाइटली  लेते  हैं  ।  जसा  आपने  कहा  कि  लोग  मानते  भी  हैं

 कि  यह  हमारी  बड़ी  परेशानी  है  ।

 इससे  पहले  एरू  भाई  कह  रहे  थे  कि  पर-कंपिटा  पर  अगर  नजर  डालें  तो  एग्रीकल्चर

 वर्ग रह  में  हर  शोवे  पर  तरक्‍को  हुई  है  ।  मैं  यह  गिनना  नहीं  लेकिन  जब  प्रोपेगंड  की  बात

 भाती  है  तो  हम  भीड़  में  खो  जाते  इसलिये  जरूरत  मैंने  पहले  कह्मा  कि  ज्यादा

 स्ट्रक्बर  को  हम  देहात  में  ही  ज्यादा  बढ़ाते  हैं  ।

 प्री-इ  डीपेंडेंस  में  एक  डिस्ट्रिक्ट  में  एक  हस्पताल  होता  लेकिन  अब  चूंकि

 सहूलियतें  हुई  हैं  इसलिये  हम  डिस्पेंसरियां  नीचे  तक  पहुंचाना  चाहते  पहुंचा  भी  रहे  मुझे

 इसमें  शक  नहीं  है  कि  हम  नहीं  कर  हम  जरूर  कर  पायेंगे  ।  अगर  कमिटमेंट  पोलिटिकल

 बिल  है  तो  जरूर  यह  काम  होगा  ।  लेकिन  आज  जरूरत  यह  है  सब  का  सहयोग  हम  सथ

 मिलकर  इस  काम  को  करने  की  कोशछ्षिश

 आज  5,000  के  ऊपर  एक  सेंटर  यह  ठीक  है  कि  वहां  सारी  सुबिधाए  नहीं

 लेकिन  मैं  यह  मानने  के  लिये  त॑यार  नहीं  हूं  कि  जो  भी  हमारा  इंफ्रास्ट्व्चर  जितने  हमारे

 हास्पिटल  हैं  या  प्राइमरी  हैल्थ  सेंटर  वहां  कुछ  मिलता  ही  नहीं  ।  इसलिये  हम  देहात  की  तरफ

 जा  रहे  हैं  ताकि  वहां  के  लोगों  फो  सुविधा  मिले  और  इसके  साथ-साथ  मदर-चाइल्ड  हैल्थ  प्रोग्राम

 भी  अच्छे  ढंग  से  चले  ।

 हमारी  बहुत  सी  ऐसी  स्कीम  जंसे  यूनिवर्सल  इम्यूनाइजेशन  प्रोग्राम  को  हमने  लि

 ह
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 इसमें  सारे  मुल्क  में  अभी  30  डिस्ट्रिक्ट  हमने  सिलेक्ट  किये  1990  तक  हमारा

 हमा री  उम्मीव  है  कि  हम  इसे  पूरा  कर  लेंगे  कि  जो  एक्सपैक्टेंट  मदसं  हैं  वह  जीरो  से  लेकर 2  सह

 के  बच्चों  को  इम्यूनाइज  करा  लें  ओर  बीमारियों  से  बचा  ताकि  हमारे  यहां  इन्फेंट  मोस्टेलिटी

 रेट.कम  हो  सके  ।  यह  दोनों  बीज  साथ-साथ  चलने  की  बात  है  ।

 आई  सी  डी  एस  प्रोग्राम  चल  रहा  इन्टग्रे  टेड  चाइल्ड  डेवलपमैंट  कार्यक्रम  हमने  लिया

 इन्हें  रफ्ता-रफ्ता  हम  चाहते  हैं  कि  ये  काम  और  बढ़े  और  इनके  जरिये  हम  नीचे  तक

 एक  बात  आपने  कही  कि  चाहल्ड  नामਂ  |  इसे  हम  डिस्करेज  नहीं  लेकिन

 जो  हमारी  भ्रजेन्ट  पालिसी  है  बहू  चाइल्ड  नामਂ  की  अभी  हमारी  हालत  ऐसी  नहीं  है
 कि  हम  एक  बच्चे  पर  दृक्तिफा  दुसरे  जिन  मुल्कों  का  नाम  आपने  चीन  का  नाम

 उन्होंने  बहुत  से  अच्छे  काम  किये  लेकिन  मैंने,पहले  भी  कहा  है  कि  हमारे  यहां  जम्फूरियत
 इसमें  हम  बहुत  से  वह  काम  नहीं  कर  सकते  जो  दूसरे  मुल्कों  ने  किये  हैं  ।  हम  अभी  यह  कहते  हैं

 कि  एक  बच्चे  के  लिये  हम  उन  लोगों  को  डिस्करेज  नहीं  करते  ।  उनको  भी  सुविधा  देते  हैं  ताकि

 वह  आपरेशन  करा  जिमके  पास  एक  बच्चा  है  ओर  विलिंगली  चाहते  हैं  कि  एक  ही  बच्चा  हो  ।

 बहुत-सी  ऐसी  फैमिली  हैं  कि  एक  बच्चे  के  बाद  नहीं  चाहतीं  कि  उनह्के  दूसरा  बच्चा  आये  लेकिन

 हम  ऐसी  पालिसी  एक्सप्ट  नहीं  कर  सकते  ।

 जहां  तक  आ ग्ने  देहात  का  देहात  ने  हम  उतना  ही  काम  कर  रहे  हैं  और  देहात  के

 लोग  भी  विलिगली  चाहते  हैं  लेकिन  उनको  समभाने  की  बात  एजूकेट  करने  की  बात  अब

 यह  बात  उनकी  समभ  में  आ  रही  है  कि  यह  जो  केसप्ट  है  कि  जितने  ज्यादा  बच्चे  उतने
 ज्यादा  कमा  तो  उतनी  ही  ज्यादा  वह  परेशानी  उठाते  हैं  ।  अब  रफ्ता-रफ्ता  यह  चौज  आ

 रहीं  है  लेकिन  इसको  तेजी  से  आना  उसके  लिये  हम  पूरे  कदम  उठा  रहे  हमें  पूरा
 भरोसा  है  कि  यह  काम  हम  पूरा

 श्री  रासाश्रय  प्रसाद  सिह  :  ठपाध्यक्ष  इसमें  मैं  आपका  ज्यादा
 समय  नहीं  लू  विकासशोल  देशों  में  भारत  एक  ऐसा  बड़ा  देश  जिसकी

 सामाजिक  ओर  सांस्कृतिक  विषमता  बहुत  तेजी  से  बढ़  रही  है  ।  साथ  ही  साथ  जब  से  हमें
 आजादी  मिली  इस  विषमता  के  साथ-साथ  हमारी  जनसंख्या  भी  उसी  रफ्तार  में  बढ़ती  गई
 आज  जो  यह  जनसंख्या  बढ़ती  जा  रही  उससे  देश  की  क्या  हालत  यह  सोचने  का  विषय

 है  ।  किसी  भी  देश  के  लिये  ज्यादा  जमसंख्या  बढ़ना  नुक्सानदेह  होता  है  ।

 आजादी  से  पहले  हमारी  38  करोड़  की  आबादी  आज  वह  जनसंख्या  68
 करोड़  51  लाख  पर  पहुंची  यानि  कि  यह  दुर्भाग्य  से  बहुत  ज्यादा  बढ़ी  यह  सही  है  कि
 मुत्यु-दर  में  हमने  सफलता  पाई  लेकिन  जन्म  दर  पर  काब्‌  नहीं  था  सके  जन्म  दर  पर  अभी
 2.25  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  बढ़ती  है  जो  बीसवीं  सदी  के  अन्त  तक  95  करोड़  57  लाख  हो

 जैसा  कि  माननीय  सदस्या  ने  कहा  कि  हमने  1400  करोड़  रुपया  ख  लेकिन  मैं
 उनको  कहूंगा  जिस  रफ्तार  से  आबादी  बढ़ी  उसके  हिसाब  से  यह  रुपया  बहुत  कम  आपने
 गांव  के  अन्दर  पाँच  हजार  की  संख्या  पर  पंचायतों  के  लेबल  पर  स्वास्थ्य  सेंटर  तो  खोल  दिये
 लेकिन  प्रचार  केन्द्र  ओर  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलकर  आप  इस  जनसंख्या  वद्धि  को  रोक  नहीं  सकते  ।
 आपको  उनके  रहने  शोर  छ्षिक्षा  का  भी  पूरा  प्रवग्ध  करना  होगा  ।  उन  गरीबों  के  रहने  के  लिये  घर



 18  1907  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण

 नहीं  पुरुष  और  उनके  बच्चे  एक  ही  भोंपड़ी  में  रहते  उनके  पास  मनोरंजन  के  लिये
 न>कोई  रेडियो  भौर  टेलिविजन  ही  आपको  इसके  जिये  ऐसेःसाथन  जुटाने  होंगे  जिससे  कि  बह
 अपना  अनो  रंजन  भी  सक  भोर  परिवार  नियोजन  के  काये  क्रम  भी  सुन  सके  ।  वह  गरीब  लोस  तो

 सिर्फ  इतना  जानते  हैं  कि जब  उनका  पांच  बर्ष  का  लड़का  हो  जायेगा  तो  किसी  के  यहां  जानवर

 करा  तो  उसके  बदले  में  उसको  खाने  तथा  मअदुरी  को  कुछ  न  कुछ  तो  मिल  ही  इस
 चीज-को  MES) भल्पको  खास  तौर  पर  देखना  होगा  ।

 अब  आप  शिक्षा  की  बात  को  लें  ।  गांवों  में  गरीबों  और  हरिजनों  को  शिक्षा  के  लिये  जो

 अनुदान  दिया  जाता  उसको  यदि  आप  ईमानदारी  से  देखें  तो  आपको  पता  लगेगा  कि  वह  अनुद।न
 तो  मक्ता-पित्ता  खाते  क्योंकि  टाइम  पर  आप  नहीं  देते  84-85  का  णो  गरीब  हरिजनों
 को  अनुदान  मिला  है  वह  अभी  तक  उनको  नहीं  बंटा  ।  नतीजा  यहू  होगा  कि  उसकी  पढ़ाई  बन्द  हो
 जम्मगी  ओर  फिर  बहू  गरीब  का  गरीब  हो  कहीं  किसी  को  चरबाहो  या  हलवाही  करेशा  था
 और  कोई  इस  तरह  का  काम  तो  इन  सारी  चीजों  को  मिलाकर  आपको  पड़का  ।

 अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  पैसा  इस  पर  बहुत  कम  खच  हुआ  अशर  आप

 यहू-कर  दीजिए  कि  मालग्रुजारी  माफ  की  जाती  है  ओर  वऋ्रप  इस  परिकार  तियोजन के  लिए  अल्‍्ने

 अाइए  तो  जरूर  लोग  आए गे  ।  बरना  आज  तो  परिवार  नियोजन  की  यह  हाक्त  है  प्राकृतिक
 तौर  पर  जिन्होंने  परिवार  नियोजन  करा  लिया  है  बही  लोग  इस  में  भा  जवते  कुछ  अर्षਂ  फहले

 यह  सौ  और  पचास  रुपया  का  जो  जिक्र  चल  रहा  उसमें  हम  ने  देक्षा  कि  वही  लोग  फिर  इसमें
 भा  जाते  एस  तरह  से  इसमें  एजेंट  बहाल  हो  गए  हैं  ओर  इत्त  तरह  से  इसमें  अ्रभ्टाचार  चलता

 है  जिसमें  बहू  लोग  पंसे  कमाते  तो  इस  भ्रष्टाचार  को  भी  बन्द  नहीं  करेंगे  तो  आप  इस
 क्रम  को  सफल  नहीं  कर  पाए गे  ।  एक  तो  इसमें  बंसे  ही  तमाम  दिककतें  दूसरे  जो  पंश्ना  आप
 लगाते  हैं  वह  भी  नाजायज  तोर  से  चला  जाता  सही  रूप  में  बह  पंसा  भी  इस  कामः  में  खब  नही
 होता  है  ।

 आपने  जो  उपकेन्द्र  खोले  हैं  उनका  भी  मलाहिजा  कीजिए  ।  आप  यहू  कह  देते  हैं  कि  यह
 राज्य  सरकारों  का  काम  है  हम  केवल  गाहडंल।इन्स  देते  लेकिन  फिर  यहां  इस  पर  इतना  रोना
 क्यों  उपकेन्द्रों  में  क्या  स्थिति  वहां  जिनको  आपने  इस  काम  के  लिए  रखा  है  बह  रहते

 नहीं  हैं  ।  डाक्टर  जो  वहाँ  भंजे  जाते  हें  कह  छः  महीने  तक  वहां  नहीं  जाते  इसਂ  लिए  हसमें
 भी  अरप  को  सुधार  करना  परडंगा  ।  अगर  देश  इससे  बरबाद  होने  वाला  है  तो  इस  तरह  से  आप

 इस  काम  को  करेंगे  तो  कया  कामयाबी  आपको  मिलेगी  ?  अभी  हथ  मास्को  गए  थे  तो  १र

 26  वीं  प्रोग्रंस  को  दिलाया  जा  रहा  उसमें  सरकार  मे  महिलाभों  से  अमुरोध  किया

 था  कि  चार  बच्चे  तुम  पंदा  नहीं  करोगी  तो  कानूनी  रास्ता  अपनाना  तो  आपके
 रास्ते  में  जो  गड़बड़  है  उसको  आप  पहले  ठीक  कीजिए  ।

 पूडीबादी  रास्ते  से  हट  कर  समाजकादों  रास्ते  से  चलना  होगा  तभी  आप  अन-संर्मा  की

 वृद्धि  को  सेक  सकते  हैं  ।

 श्लैजती  भोहेसिसा  किदवई  :  मातनीय  सदस्य  ने  कई  सुमत्रव  दिए  जो  जवाब  मैंने
 दिए  हैं  उनमें  मे  सब  बातों  भा  गईं  |  मैं  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करूंगी  कि  जो  उन  के  और

 सुझाव  हैं  उनको  वह  लिक्षकर  हमें  हम  उस  पर  गौर  करेंगे
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 अनुबाद ]
 भी  एस०  एम०  भट्टम  :  हाल  ही  में  चालू  सत्र  में  मुझे  स्पष्ट

 हप  से  याद  है  जब  कांग्रेस  के  सदस्यों  ने  ध्यानाकर्षंण  प्रस्ताव  को  193  नियम  के  अधीन  चर्चा  में

 परिबतित  करने  की  मांग  ताकि  उन्हें  भी  चर्चा  में  भाग  लेने  का  अवसर  प्राप्त  हो  सके  ।  परन्तु

 यही  एक  विषय  है  जिसमें  हन्हें  भाग  लेने  में  कोई  रुचि  नहीं  है  |  मेरा  विचार  है  इससे  ही  उनकी

 रुचि  स्पष्ट  हो  जाती  जो  सत्तारूढ़  दल  ने  इस  विषय  की  ओर  दिखाई  पहले  माननीय  मंत्री

 महोदय  इसे  देख  लें  ।  विरोधी  दल  पूर्ण  सहयोग  दे  रहा  है  ।  विरोधी  दल  के  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये

 भाषण  में  सरकार  द्वारा  शुरू  किये  गये  कार्यक्रम  को  पूर्ण  सहयोग  देने  की  बात  कही  गई

 जब  सरकार  कुछ  लक्ष्यों  ओर  कुछ  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  बहुत  गम्भीर

 तथा  इच्छुक  बया  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कानून  बनाने  के  लिए  भी  सोचती  है  और  क्‍या  सरकार

 परिवार  के  आकार  की  उपयुक्त  सीमा  निद्चित  करने  के  लिए  भी  सोचती  है  ?  यदि  आवद्यक  हो

 तो  सरकार  अन्य  राजनेतिक  दलों  से  भी  विचार  कर  सकती  है  ।  इस  मामले  पर  राष्ट्रीय  स्तर  पर

 मतेक्य  किया  जाना  एक  नई  नीति  निर्षारित  करनी  पड़ेगी  उस  दृष्िट  से  क्‍यों  न

 सोचें  ?  जब  तक  सरकार  एक  नि््चित  दिशा  नहीं  सोचती  और  कुछ  आमूल  परिवतंन  नहीं

 यह  कहना  बहुत  कठिन  है  कि  सरकार  को  वांछित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  हो  सकेगी  ।  निश्चय  यह
 सच  है  कि  आजकल  लोग  बहुत  ही  सचेत  हो  रहे  हैं  और  धीरे-धीरे  परिवार  नियोजन  के  तरीकों  को
 क्षपना  हे  हैं  ।

 मैं  एक-दो  बात  कहना  चाहूंगा  ।  विकासशील  तथा  विकसित  देक्षों  की  जनसंरूषा  वुद्धि  को

 दर  में  बहुत  भिननता  विकासशील  देशों  में  जनसंरूपा  तीम्र  गति  से  बढ़  रहो  है जबकि  विकसित
 देक्षों  मे ंजनसंर्या  बहुत  धीमी  गति  से  बढ़ती  है  ।  विकसित  देशों  की  जनसंब्या  2000  ईतवों  तक

 1.2  बिलियन  से  बढ़कर  1.4  बिलियन  होने  का  अनुमान  है  ।

 अब  हम  आबधघं  विकसित  देशों  की  स्थिति  पर  एक  नजर  विकासशील  देक्षों  में  इसी
 अवधि  के  दोरान  जमसंरूपा  2.6  बिलियन  से  बढ़कर  8.4  बिलियन  होने  का  अनुमान  इससे  पता
 चलता  है  कि  गरीबी  ओर  तोत्र  गति  से  जनसंख्या  की  वृद्धि  एक  साथ  हो  रही  गरीबी  एक
 शाप  है|  गरीब  वर्गों  के  परिवारों  में  अधिक  संख्या  में  सदस्य  होते  हैं  जबकि  घनाढय  वर्गों  के
 बारों  में  कम  सख्या  में  सदस्य  होते  सामाजिक-आर्थिक विकास  के  सामान्य  स्तर  में  वृद्धि  से  जनन
 क्षमता  कम  होती  गरीबी  से  जनसंख्या  बढ़तो  है  तथा  जनसंरु्या  को  वद्धि  से  भी  गरोबी  बढ़ती

 यह  एक  कुचक्र  ह ैऔर  आपको  इसे  तोड़ता  हस  पर  दो  ओर  से  आक्रमण  किया
 जाना  आपको  सामान्यतः  लोगों  के  जीवन  स्तर  को  ऊपर  उठाना  होगा  तथा  लोगों  को
 प्र रित  भी  करना  इन  दोनों  कार्यक्रमों  को  एक  साथ  आगे  बढ़ाना

 योजना  और  परिवार  नियोजन  मूल  रूप  से  एक  ही  नीति  के  अभिन्न  अंग  यह  ए+  दूसरे
 से  सम्बद्ध  योजना  की  प्रगति  तथा  उन्नति  तथा  परिवार  नियोजन  की  प्रगति  तथा  उनन्‍मति

 दूसरे  से  जुड़ी  है  ।  इसी  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  योजना  और  विकास  की  सफलता  से
 सम्बन्धित  जब  तक  जनसंरुया  वद्धि  की  दर  कम  नहीं  हृती  तब  तक  विकास  बिल्‍्कूल  भी  सम्भव

 नहीं  परियार  नियोजन  भ्राविक  योजना  का  एक  अभिन्‍त  अंग  है  जंसा  कि  मंत्री  महोदय
 द्वारा  दिये  गये  पहुले  वक्‍तभ्य  में  बताया  गया
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 1981-82  वर्ष  में  योजना  आयोग  द्वारा  छठी  पंच्रवर्षीप  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया

 उस  समय  जनगणना  महानिदेशक  ने  बताया  था  कि  अब  230  लाख  जनसंल्या  को  ध्यान  में

 रखना  चाहिए  ।  जनसंख्या  वद्धि  की  दर  प्रति  हजार  33  नहीं  थी  अपितु  प्रति  हजार  36  उस

 समय  यह  बताया  गया  था  |  योजना  आयोग  को  सम्पूर्ण  छठो  पंथ्रवर्षीय  योजना  पुनविचार
 करना  पड़ा  तथा  उसको  फिर  से  तेयार  करता  पड़ा  ।  जनसंरूया  को  वृद्धि  राष्ट्रीय  निन्‍्ता

 का  विषय  है  ।  यदि  आप  जनसंख्या  व॒द्धि  की  ओर  ध्यान  नहीं  देते  तो  आप  सफलता  प्राप्त  नहीं  कर

 सकते  ।

 1901  से  1951  के  बीच  के  50  वर्षों  के  दोरान-जनसंरूपा  52  प्रतिशत  बढ़ी  ओर  24  करोड़
 से  36  करोड़  हो  गई  ।  1951  से  1981  के  बीच  के  30  वर्षों  में  जनसंख्या  में  90  प्रतिशत  वद्धि  हुई

 अर्थात्‌  जनसंख्या  36  करोड़  से  68  करोड़  50  लाख  हो  गई  ।  क्‍या  मारत  की  भूमि  इतनी  अधिक

 बढ़ती  हुई  जनसंब्या  का  भरण-पोषण  कर  सकती  है  ?  लगातार  परिवारों  की  बढ़ती  जनसंरुषा  से

 भूमि  के  टूकड़े  होते  जा  रहे  हैं  भोर  प्रत्येक  वर्ष  भूमिहीन  कृषक  लोगों  की  संख्या  बढ़  रही  है  ओर

 इसके  परिणामस्वरूप  गरीबी  बढ़तो  जा  रही  है  ओर  परिवारों  की  संख्या  बढ़  रही  है  ।

 अब  हम  देखते  हैं  कि  हरी  क्षेत्रों  पर  इसका  कया  प्रभाव  पड़ा  वर्ष  1950  में  लंदन  दुस रा
 बड़ा  शहर  था  ।  परन्तु  इस  छाताब्दी  के  अन्त  में  उसका  स्थान  पहले  25  बड़े  शहरों  में  मो  नहीं
 क्योंकि  विकासशील  देक्षों  की  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  से  ऐसी  स्थितियां  उत्पस्न  हो  रही  हैं  ।  इससे

 गम्भीर  आर्थिक  समस्याएं  भी  पंदा  हो  रही  हैं  ।

 मैं  मानता  हूं  कि  इस  समस्या  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  सुलमकाया  जाना  इस  तरह  के
 मामलों  में  पक्षपात  का  रबंया  नहीं  होना  चाहिए  ।  हम  माननीय  मन्त्री  जी  की  इस  बात  से  सहमत  हैं
 कि  हमें  दलगत  विचारों  से  ऊपर  उठ  कर  कन्धे  से  कन्धा  मिलाकर  इस  राष्ट्रीय  समस्या  का  समाधान
 करना  जिसके  बिना  देश  की  प्रगति  सही  दिशा  में  नहीं  हो  सकेगी  ।  माननीय  प्रधान  मत्री  ने

 हाल  ही  में  एक  घोषणा  की  जो  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुई  हैं  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  सरकार
 वार  नियोजन  के  लिये  प्रोत्साहन  देगी  तथा  परिवार  नियोजन  के  उपायों  को  स्वीकार  करने  वाले
 लोगों  को  सहायता  प्रदान  करेगी  ।  किन्तु  स्वास्थ्य  मंत्री  ने  इसकी  कोई  चर्चा  नहीं  की  यह  भी
 शित  हुआ  था  कि  ये  उपाय  अपनाने  वाले  देश  मरके  सभी  परिवारों  को  5  वर्षों  तक  के  लिए  50  रु०

 प्रति  मास  दिए  जायेंगे  ।  गरीबी  हटाने  के  कार्यक्रम  के साथ-साथ  यह  कार्यक्रम  भी  होना  चाहिये  तथा

 दोनों  परस्पर  जुड़  होने  चाहिये  ।  आपको  लोगों  को  प्रोत्साहन  देने  का  उपाय  करना  चाहिये  और
 लोगों  के  जीवन  स्तर  को  बढ़ाने  का  उत्तरदायित्व  लेना  चाहिए  तथा  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  इस  कार्य क्रम  को  लोग  स्वेच्छ  छ  प्रपनायें  ।  धन्यवाद  ।

 ]
 ओमती  मोहसिसा  कित्वई  :  माननीय  उपाध्यक्ष  तकरीबन  जो  सवाल  माननीय

 सदस्य  ने  उठाए  उन  सबके  जवाबात  इससे  पहले  बोलने  वाले  सदस्यों  के  सवालों  के  जबाबात  में
 दे  दिए  हैं  ।  जहां  जरू  लेंजिसलेशन  का  सवाल  अमी  कोई  भी  ऐसी  प्रपोजल  भ्र डर  कंसीडरेशन

 नहीं  है  कि  ऐसा  कोई  लेजिसलेशन  लाया  मैं  कई  दर्फ  कह  चुकी  हूं  कि  हमारे  देश  के  हालात
 को  देखते  हम  चाहते  हें  कि  यह  वालन्द्री  बेसेज  पर  हो  भोर  प्योरली  अपनी  इच्छा  के  मुताबिक

 काम  करें  ।  जहां  तक  पचास  रुपए  महीना  देने  की  बात  आपने  कही  वह  भी  अभी  अण्डर

 डरेशन  है  ।  यह  मामला  अमी  तय  नहीं  किया  गया  लेकिन  यह  जरूरी  हम  सोच  रहे  हैं  कि
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 किसी  तरह से  इंसेटिव  देकर  या  एजूकेट  जिस  तरह  से  भी  इस  काम  को  किया

 इंसेटित्र  देना  एक  प्रमग  बात  है  ।  मैं  ऐसा  सोचती  हूं  कि  हन्सेमम्टिव-कम  बच्चों  में  इस्सेन्टिव  अपने

 आप  ही  आ  जाते  किसी  भी  सूरत  किसी  मी  कीमत  पर  लोगों  की  समझ  में  आना  चाहिए
 कि  छोटी  फंमिली  रखना  खुद  हमारे  हक  में  भी  उतमा  ही  जरूरी  जितना  कि  सरकार  के  लिये  ।

 सरकार  भी  उन्हीं  की  मुल्क  भी  उन्हीं  का  और  मुल्क  के  हम  में  यह॒  चीज  जरूरी  यह
 लोगों  के  समझने  ओर  सोचने  का  तरीका  है  कि  यह  सरकारी  काम  इससे  सरकार  को  फायदा

 होने  वाला  लेकिन  अब  लोग  यह  लगे  हैं  कि  इससे  हमारा  भी  फायदा  होने  वाला  मैं

 आप  सब  साहेबान  का  शुक्रिया  अदा  करती  हूं  कि  आपने  यह  मसला  उठाकर  हम  सब  लोगों  को

 ध्यान  आकर्षित  किया  ।  मैं  समझती  हूं  कि  इस  मसले  पर  सभो  को  गम्भीरता  से  सोना  चाहिये
 ओर  गोर  करना  होगा  ओर  भाप  सब  को  इस  काम  को  करने  में  मदद  करनी  होगी  .।  यह  ठोक  है
 कि  यह  मसला  हेल्‍थ  मिनिस्ट्री  के  नीचे  लेकिन  सबको  देशहित  में  काम  करना  चाहिए

 ***'*'  खासतोर  से  नौजवानों  के  लिये***  )  जो  नौजवान  उनको

 भी  जोरों  के  साथ  हस  प्रोपंगेंडा  को  करना  होगा  ।  इन्टरनेशनल  यूथ  ईअर  जो  मनाया  जा  रहा
 मैं  समझती  हूं  कि  उसमें  इस  इश्ू  को  लेकर  चलना  होगा  कि  हमें  फेमिली  प्लानिंग  करनी  है  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मु  शो  :  इस  मसले  में  बोजवान  बहुत  होझ्ियार  ब॒जुर्ग  लोग  गलती

 करता  है  ।'''  '''

 श्रोमती  मोहसिना  किदवई  :  बुजुर्गों  ने  जो  गलतियां  करनी  वे  कर  चके  हैं  peers

 अमी  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  क्या  आप  32  परसेंट  कपल-प्रोटेक्क्षन-रेट  पर  सन्देह

 है  ।  मैं  समझती  अगर  यह  गलत  होता  तो  आबादी  आज  ओर  ज्यादा  बढ़ी  हुई  होती  ।  अगर

 हमारे  सामने  32-33,  परसेंट  न  होता  ओर  45  परसेंट  के  करीब  होता  ।  ये  जो  आंकड़े  दो-बार

 परसेम्ट  दृधर-उधर  की  बात  यह्‌  सोचना  कि  हम  प्रेज्युअली  बढ़  रहे  यह  शो  है
 कि  श्रब  लोगों  में  अवेयनंस  आ  गई  है  ।

 तकरोबन  मैंने  सभी  सवालों  के  जकब  दे  दिए  मैं  फिर  से  मंम्बरान  का  शुक्रिया  बदा
 करती  हूं  कि  उन्होंने  हमारा  ध्यान  इस  समध्या  की  ओर  आकर्षित  किया  ।

 2.45  म०प०
 सभा  का  कार्य

 ]
 संसवीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  गुलाम  नथी  :  अपकी

 मति  से  मैं  यह  सचित  करता  हूं  कि  12  1985  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सच्काह  के-कौैरान  इस

 सदन  में  निभ्म  लिखित  सरकारी  क।य॑  लिया

 (1)  भाज  की  कायंसूऔ  से  बकाया  किसी  सरकारी  मद  पर  विचार  ।

 (2)  तिस्‍्तलिखित  विधेयकों  पर  विचार  तथा  पारित

 तस्बाक्‌  बोर्ड  )  1985
 आतंकथाद  प्रभावित  क्षेत्र  संशोधन  ]985



 18  1907  समा  का  कार्य

 आवश्यक  सेवायें  अनुरक्षण  1985

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  पांडिचेरी  विश्वविद्यालय

 1985
 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किये  गये  रूप  में  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त
 विद्यालय  1985

 (3)  13  1985  को  अपराह्न  3.00  नियम  193  के  अधीन  देश  के
 विभिरन  भागों  में  अनुसूचित  जाति  भौर  अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  पर  तथाकथित  शत्याचार
 के  सम्बन्ध  में  चर्चा  ।

 प्रोण  एन०  जी०  रंगा  :  श्रीमान्‌  उपाध्यक्ष  महोदय  ।

 उपाध्यक्ष  महोद्यय  :  अब  कोई  निवेदन  नहीं  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  क्‍या  हम  ये  जान  सकते  हैं  कि  सत्र  के  बढ़ने  की  कोई  संमावना  है  ?
 आपके  समस्त  सहयोग  के  बावजूद  हमने  अब  तक  बहुत  कम  प्रगति  की  है  ।

 ॥॒

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं-नहीं  मैं  सदस्थों  से  के  कारये  के  सम्बन्ध  में  अपनी  बातें  कहने
 के  ख्िये!कह  रहा  हूं  ।  अब  श्री  वी०  एस०  व  अपनी  बात  कहें  ।

 श्री  वो०  शोभनाव्रोइबर  :  निम्नलिखित  बातों  को  अगले  सप्ताह  की

 कार्यसूची  में  क्षामल  किया

 (1)  अमरावती  एक्सप्रंस  जो  गुन्टाकल  भौर  हास्पेट  होती  हुई  गुन्ट्र  तथा  हुबली  के  बीच
 चलती  '  आंप्र  प्रदेश  के  कुनू  जिलों  के  लोगों  के  लिये  एक  बहुत  महत्त्वपूर्ण
 गाड़ी  इस  गाड़ो  में  क्षमता  के  130%  के  बराबर  लोग  यात्रा  करते  हैं  ।

 यद्यपि  इसे  अमरावतोी  एक्सप्रेस  कहते  लेकिन  वास्तव  में  यह  एक  फास्ट  पंसेंजर  गाड़ी
 है  ।  इ  जन  होने  के  कारण  ओर  675  कि०  मी०  की  दूरी  में  बहुत  अधिक  स्टेलल  होने

 बे

 कारण  यह  गुन्ट्र  से  हुबली  तक  24  घटे  लेती  है  जो  काफी  ऊबाऊ  है  ।

 कहैले  एक  गाड़ी  थी  जो  गुन्टर  से  सीधे  बंगलोर  जातो  इसे  बन्द  कर  दिया  गया  था

 बाद  में  अमरावती  एक्सप्रेस  में  कुछ  डिब्बे  जोड़  विए  जाते  थे  और  जो  गुन्टकल  में  बगलोर  जाने
 वाली  गाड़ियों  से  जोड़  दिए  जाते  थे  ।  अब  यह  सुविधा  बम्द  कर  दो  गई  है  जिससे  व्यापार  के  विचार

 से  तथा  परयंटन-के  लिये  बंगलोर  जाने  वाले  लोगों  को  बहुत  असुविधा  हो  गई  ।

 मैं  सरकार  से  इस  मामले  पर  विचार  करने  तथा  तुरन्त  निम्नलिखित  तपाय  करने  के

 लिये  अनुरोध  कश्ता

 )  गुम्टूर  से  हुबली  तक  225  भमराबती  एक्सप्रस-को  डीजल  इन्जन  से  चलाया  जाये  ।

 )  इस  गाड़ो  में  कुछ  डिब्बे  गुन्ट्र  से  जोड़े  जाये  जिन्हें  गुन्टकल  में  हटाकर  बंगलोर  जाने

 वाली  गाड़ियों  से  जोड़  विया  जाये  ।

 (2)  दर्क्षिण  मध्य  रेलवे  में  रायनपदु  स्थित  वेगन  मरम्मत  बकंशाप  की  स्थापना  की  गई
 जिसमें  प्रतिदिन  100  बेगनों  की  मरम्मत  की  जा  सकती  किन्तु  इस  समय  प्रतिदिन  सिर्फ  35
 वेगनो ंकी  मरम्मत  को  जाती  है  |  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  बंगनों  को  संख्या  बहुत  कम

 चालू वर्ष  बजट  में  बंगन  प्राप्त  करने  के  लिए  आवंटित  बढुत.कम  है  ।  मैं  सरकार

 से  प्राषनप्  करता  हूं  मक्कोसरी  तभा  उपस्कर  का  पूर्ण  उपयोग  करने  के  लिये  तथा  रेलवे  को
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 जनजनाज--++  55“ ७  वजन

 Cc.
 मरम्मत  किये  गये  वंगन  उपलब्ध  कराने  के  लिये  100  बंगनों  की  प्रतिदिन  मरम्मत  करने  का  कार्य

 आरम्भ  करने  के  लिये  कुछ  अतिरिक्त  कमंचारी  देकर  तुरन्त  उपाय  करे  ।

 झो  एस०  एम०  भट्टम
 :  निम्नलिखित  विषय  अगले  सप्ताह  की

 सची  में  शामिल  किए  जाएं  --

 भ्ांध्र  प्रदेश  क ेकरीमनगर  जिले  में  इन्द्रावती  तथा  गोदवरी  नदी  के  संगम  स्थल  पर  स्थित

 इच्छमपल्‍ली  परियोजना  का  सर्वेक्षण  करके  योजना  बनाकर  उसे  कार्यान्वित  करना  तथा  तदुपरांत
 उसका  कार्य  शुरू  करके  उसे  चालू  करने  का  कार्य  आंध्र  महाराष्ट्र  तथा  मध्य  प्रदेश  के
 निधियों  से  युक्त  एक  अन्तर-राज्यीय  नियन्त्रण  बोर्ड  के  द्वारा  किया  जाना  है  ज॑ंसाकि  गोदावरी  जल
 विवाद  अधिकरण  का  निर्णय

 इस  सम्बन्ध  में  जिन  मुख्य  बातों  की  ओर  शीघ्र  ध्यान  दिया  जाना  वे  इस  प्रकार

 )  परियोजना  के  लिये  नियन्त्रण  बोर्ड  बनाने  के  लिये  आंध्र  मध्य  प्रदेश  तथा

 महा  राष्ट्र  के  मुख्य  मन्त्रियों  की  एक  बंठक  बुलाना  ।

 तीनों  राज्यों  के  द्वारा  निमरन  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  किया  जाना  ।
 इस  परियोजना  से  प्रारम्मिक  तथा  दूसरी  अवस्थाओं  में  क्रमशः  182  तथा  160  मेगाबाट

 बिजली  का  उत्पादन  होगा  ।

 श्आंध्र  प्रदेश  के लिये  यह  एक  अति  महत्वपूर्ण  परियोजना  यह  बाढ़  नियन्त्रण  का  भी
 काम  करेगी  ।  आंध्र  प्रदेश  में  सिचाई  करने  के  लिये  जलाशय  से  85  टी०  एम०  सी०  जल  उपलब्ध
 होगा  ।  परियोजना  के  महत्त्व  को  देखते  हुए  यह  निवेदन  किया  जाता  है  कि  केन्द्रीय  मन्त्री  जल्दी  ही
 उपरोक्त  राज्यों  के  तीन  मुरुय  मन्त्रियों  की  बेठक  बुलायें  ताकि  इसे  स्वीकृति  दी  जा  सके  ।

 ]
 झरो  हरोश्  रावत  :  उपाध्यक्ष  मैं  संसदीय  काये  मंत्री  द्वारा  आगामो

 सप्ताह  की  कार्य  सूची  में  निम्न  दो  विषयों  का  समावेश  चाहता

 (1)  दिल्ली  में  पिछले  कुछ  महीनों  से  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  में  लगातार  गिरावट
 आाती  जा  रही  इस  सदन  के  एक  सम्मानित  सदस्य  की  ह॒त्या  इसकी  पराकाष्ठा

 अतः  इस  स्थिति  पर  सदन  को  चर्चा  करनी  चाहिये  ।

 (2)  एक  बहुत  बड़ी  संख्या  में  छात्रों  को  दिल्‍ली  विद्वविद्यालय  एवं  सम्बद्ध  शिक्षण
 संस्थाओं  में  प्रवेश  नहीं  मिल  पाया  प्रवेश  के  लिये  वे  छात्र  जब  अन्य  उत्तरप्रदेश  व  हरियाणा
 कालेजों  की  तरफ  भाग  रहे  हैं  तो  उनके  अभिभावकों  में  इसके  प्रति  गहरा  असंतोष  व्याप्त  है  ।

 इस  विषय  पर  भी  सदन  को  चर्चा  करनी  आभावद्यक

 धन्यवाद  ।

 भरी  काछो  प्रसाद  पांड  य
 :  उपाध्यक्ष  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में

 निम्न  विषय  को  सम्मिलित  करने  का  कष्ट

 ज्ञात  हुआ  है  कि  अलीगढ़  मुस्लिम  विद्यालय  प्रक्षासन  ने  पिछले  वर्ष  बिहार  के  छात्रों  का
 नामांकन  उनके  प्राप्त  अंकों  से  सात  प्रतिशत  कम  करके  तथा  इस  वर्ण  12%  कम  करके  उनके  नामों
 की  संस्तुति  की  फलस्वरूप  बहुत  से  मेधावी  छात्र  इस  संस्था  में  नामांकन  से  वंचित  रह  गये  ।
 अंक  कम  करने  का  कारण  बिहार  के  क्षिक्षण  संस्थाओं  में  अधिक  नकल  होना  बताया  गया  यह
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 a था  संस्थाओं  न

 आरोप  छात्रों  के  दाललिले  में  लगाने  का  स्पष्ट  मतलब  बिहार  की  श्षिक्षण  संस्थाओं  का  हो  नहीं  बल्कि
 बिहार  सरकार  का  अपमान  है  ।

 अतः  माननीय  धिक्षा  मंत्री  जी  से  अग्रह  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  जांच  कराएं  और  अलीगढ़
 मुस्लिम  विश्वविद्यालय  में  बिहार  प्रदेश  के  छात्रों  के  प्रवेश  हेतु  उदा  रतापुर्व  क  नीति  अपना  कर  तत्काल
 ठोस  कार्यवाही  करें  ।

 —  करार

 ]
 श्री  चिन्तामनि  पाणिप्रहो  :  मैं  अ  गले  सप्ताह  में  होने  वाले  सरकारी

 कार्यों  की  सूचि  में  निम्नलिखित  विषयों  को  सम्मिलित  करने  की  सूचना  देने  की  अनुमति
 चाहता  हूं  :---

 कि  उड़ीता  के  लिए  प्रस्तावित  इस्पात  जिसका  एक  बार  पहले  ही  पारादीप  पत्तन
 स्थल  पर  उद्घाटन  हो  चुका  को  डेटरी  पर  स्थानास्तरित  कर  दिया  गया  था  तथा  यह  निर्णय
 लिया  गया  था  कि  इसकी  क्षमता  15  लाख  टन  अब  इसकी  क्षमता  घटाकर  दो  साख
 टन  कर  दी  गई  है  तथा  यह  मी  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्मर  करता  है  इस  विषय  पर  सभा
 में  चर्चा  की  जानी

 श्रो  सोमनाथ  रथ  :  महोदय  मैं  निम्नलिखित  मामलों  को  12  अगस्त  1985
 से  आरम्म  होने  वाले  सप्ताह  में  सरकारी  कार्यों  की  सूची  में  सम्मिलित  करने  का  सुझाव

 देता  ~i--
 उड़िसा  सरकार  के  लिए  खनिजों  की  रायल्टी  राजस्व  का  एक  महत्त्वपूर्ण  स्रोत  खान

 ओर  तथा  के  प्रावधानों  के  अनुसार  चार  वर्षों  की
 अवधि  में  किसी  मी  खनीज  पर  लगने  वाली  रायल्टी  की  दर  को  एक  से  ज्यादा  बार  नहीं  बढ़ाया
 जा  सकता  ।  यह  देखा  गया  है  कि  रायल्टी  की  दरों  का  उड़ीसा  सरकार  के  बारबार  अनुरोध  करने

 तथा  केंद्रीय  इस्पात  तथा  खनिज  मन्त्री  के  आश्वासन  देने  पर  मी  चार  वर्ष  की  अवधि  के  बीत
 पर  पुनरीक्षण  नहीं  किया

 इस  संबंध  में  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  पिछले  चार  वर्षों  में  इस्पात  तथा  सीमेंट
 के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है  दूसरी  तरफ  इस्पात  तथा  सीमेंट  का  उत्पादन  करने  के  लिए
 प्रयोग  में  लाये  गये  खनिजों  तथा  अयस्कों  की  रायल्टी  की  दरें  वही  है  जो  चार  वर्षों  सेमी  पहले
 थी  ।  लौह  अयस्क  की  रायक्ष्टी  का  पुनरीक्षण  1982  में  होना  चाहिए  मैंगनीज  अयस्क  की
 दरों  का  संशोधन  1983  में  होना  चाहिए  था  ।  अन्य  ख़निजों  की  भी  रायल्टी  में  1985  से

 धन  होना  चाहिए  |  यह  देखा  गया  है  कि  मारत  सरकार  ने  एक  बार  भी  रायल्टी  का  संशोधन  समय
 से  नहीं  किया  |  इस  संदमं  में  मैं  दृढ़ता  से  इस  बात  की  मांग  करू गा  कि  रायल्टी  का  संशोधन

 किया  जाये  तथा  नियत  तिथि  से  उसे  लागू  किया  जाये  ।

 इस  मामले  पर  सभा  में  चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  मैं  निम्नलिखित  विषय  के  अगले  सप्ताह
 को

 का्यंसूची  में  सम्मिलित  करवाना  चाहता  हूं  :--

 27  अप्र  1985  को  केंद्र  सरकार  ने  लक्ष्मी  कामशियल  बेक  को  मारतीय  रिजवं  बेक  की

 सिफारिश  पर  बे  किंग  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तगंत  ऋणस्थगन  आदेश  जारी  किए  कथित  आदेश
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 _  वि  —

 लक्ष्मी  कामशियल  बैंक  को  पंजाब  नेशनल  बेंक  में  मिला  के  लिए  दि  थे  यह  घोषणा

 आकाशवाणी  समाचार  पत्रों  तथा  अन्य  माध्यमों  से  सवंत्र  प्रसारित  की  गई  थी  ।  बाद  में  मारतीय

 रिजर्व  बेंक  तथा  पंजाब  नेशनल  बेक  के  प्रतिनिधियों  के  वीच  संमावेशन  की  प्रक्रिया  को  अन्तिम

 रूप  देने  के  लिए  काफी  विस्तार  से  चर्चा  हुई  थी  |  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  पंजाब  नेशनल  बंक  के

 उप  महाप्रबन्धक  को  लक्ष्मी  कमशियल  बंक  के  निदेशक  मण्डल  के  लिए  भी  नाम  निर्देशित  किया

 है  ।  और  अब  अचानक  यह  निर्णय  ले  लिया  गया  है  कि  इसे  कंनरा  बंक  में  मिला  दिया  जाये  |

 इससे  लक्ष्मी  कमशियल  बंक  के  कर्मचारियों  तथा  ग्राहकों  में  निराशा  तथा  अप्रसन्‍्नता  फंल  गई  है

 तथा  इससे  पंजाब  नेशनल  बंक  की  साख  पर  भी  बुरा  प्रभाव  पड़ा  अचानक  लिया  गया  यह  निर्णय

 असंगत  तथा  सामान्‍य  नियमों  से  हट  कर  उत्तर  में  लक्ष्मी  कमशियल  बंक  सांस्कृतिक  तथा

 व्यापारिक  तौर  पर  पंजाब  शनल  बंक  से  मेल  खाता  है  ।  पंजाब  नेशनल  बेंक  के  पुराने  कमंचारियों

 ने  लक्ष्मी  कमशियल  बेंक  में  भी  कार्य  किया  है  ।  सरकार  को  चाहिए  कि  वे  बंकिग  उद्योग  को

 में  रखते  हुए  अपने  निर्णय  की  पुनरीक्षा  करें  तथा  पंजाब  नेशनल  बंक  के  पक्ष  में  लिए  गए  अपने

 पहले  निर्णय  पर  ही  लौट  आये  इसलिए  इस  मामले  पर  अगले  सप्ताह  चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।

 डा०  ए०  कलानिधि  :  मैं  निम्नलिखित  विषय  को  अगले  सप्ताह  की  काय॑

 सूची  में  सम्मिलित  करने  का  सुझाव  देता  हूं  ।

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद  का  गठन  15.21934  को  हआ  था  |  इस  निकाय  को  डा०

 बी०  सी०  डा०  जगराम  मेहता  तथा  डा०  ए०  लक्ष्मण  स्वाभि  जैसे  महापुरुषों

 पोषित  किया  ।  अब  मारतीय  चिकित्सा  परिषद  के  106  मेडिकल  कालेज  हैं  और  मारतीय  चिकित्सा

 परिषद  का  अवर  स्नातक  तथा  स्नातकोत्तर  शिक्षा  दे  वाते  विश्वविद्यालयों  से  भी  पत्राचार  करना

 होता  पहले  बाहरी  लोगों  तथा  निकायों  की  यह  प्रवुति  थी  कि  वे  मारतीय  चिकित्सा  परिषद  के

 यह  निर्देश  देते  थे  कि  उन्हें  अवर  स्नातक  तथा  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  के  लिए  प्रवेश  के  लिए  क्‍या

 करना  चाहिए  |  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  को  अवर  स्नातक  तथा  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  के  लिए
 प्रवेश  परीक्षायें  लेने  के  लिए  भी  कहा|गया  था  |  यह  एक  कठिन  कार्य  है  और  भारतीय  चिकित्सा
 बद  इसके  लिए  सक्षम  निकाय  नहीं  है  प्रत्येक  राज्य  से  यह  अनु  रोध  किया  गया  है  कि वे  प्रत्येक  कालेज

 के  परीक्षा  में  सफल  60  प्रतिशत  छात्रों  को  ले  लें  तथा  अन्य  30  प्रतिशत  अन्य  राज्यों  से  मारतीय
 चिकित्सा  परिषद  के  द्वारा  भरे  जायेंगे  ।  इससे  राष्ट्रीय  एकता  को  मदद  देने  के  बजाय  बहत  गंभीर
 परिणाम  साम  .  आयेंगे  ।  विद्यार्थी  को  स्थानीय  माषा  से  परिच्चित  होना  चाहिए  क्‍योंकि  उसे

 ध्यान

 पे

 मरोज

 की  जांच  करनी  होती  है  तथा  उससे  बात  करनी  होती  है  ।  राज्यों  क ेसामने  आ  वाली  दूसरी
 समस्या  है  डाक्टरों  की  क्‍योंकि  अन्य  राज्यों  से  आने  वाले  ज्यादातर  विद्यार्थी  अपने  राज्यों

 को  लोट  जायंगे  |  तब  तक  प्रत्येक  राज्य  के  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केंद्रों  में  डाक्टर  नहीं  होंगे  ।  अत

 इन  मामलों  निर्णय  लेने  से  संबंधित  राज्यों  से  परामर्श  किया  जाना

 किसी  मी  चिकित्सा  महाविद्यालय  अनुद।न  आयोग  द्वारा  वित्त  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  ।
 चिकित्सा  शिक्षा  और  चिकित्सा  संबंधी  राहत  राज्यों  के  विषय  उनकी  तुलना  देश  के

 तीय  प्रोद्योगिकी  संस्थानों  से  नहीं  की  जा  सकती  |  जॉन  होपकिन्स  यनिर्वासटी  स्पष्ट  छब्दों  में
 कहा  है  कि  प्रवेश-परीक्षा  विद्यार्थी  के  सामान्य  ज्ञान  योग्यता  आदि  जानने  का

 अचूक  तरीका  नहीं
 है  ।  जॉन  होपकिस  के  निदेशक  मण्डल  का  यह  विचार  कि  विद्यार्थी  का  कालेज
 और  यूनिवर्सिटी  स्तर  का  कार्य  निष्पादन  तथा  प्रवेश  परीक्षा  और  साक्षात्कार  के  समय  उसके

 कार्य  ओर  उसके  अध्यापकों  से  प्राप्त  रिपोर्टो  पर  विचार  किया  जाना
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 मेरा  कहना  है  कि  स्वास्थ्य  विज्ञान  विश्वविद्यालय  जिसमें  अध्ययन  सम्बन्धी  एक  बयय  बोड्ड

 हो  चिकित्सा  शिक्षा  में  समग्र  क्रांति  ला  सकता

 श्री  श्रीबललभ  पाणिप्रहों  महोदय  मेरा  यह  सुझाव  हैं  कि  12  अगस्त

 1985  से  शुरू  होने  वाले  सप्ताह  के  लिए  सरकारी  काय॑  में  निम्नलिखित  ममले  शामिल

 किये  जायें  ।

 यह  खेद  का  विषय  है  कि  जिसका  पर्यटन  के  क्षेत्र  में  महत्वपूर्ण  स्थान

 विमान  सेवाएं  अच्छी  नहीं  हैं  । इसकी  राजधानी  भुव  श्वर  को  दिल्ली  से  इण्डियन  एयरलाइन्स  की

 सीधी  उड़ान  के  द्वारा  केवल  1980  में  जोड़ा  गया  और  यह  उड़ान  भी  प्रतिदिन  नहीं  होती  ।  अब

 तक  सप्ताह  में  पांच  दिन  उड़ान  होती  थी  ओर  इसे  प्रतिदिन  चलाने  की  बजाये  पिछली  23  जुलाई
 से  इसका  प्रचालन  अचानक  घटा  कर  चार  दिन  कर  दिया  गया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  इसके  समय

 बदल  दिये  गये  हैं  ।  एक  उड़ान  जो  पहले  बनारस  के  रास्ते  दिल्‍ली  से  भुग  एबर  तक  सुबह  सात

 बजकर  पांच  मिनट  पर  7.05)  जांती  थी  अब  यह  उड़ान  इसी  विमान  की  सेवा  पूरी
 हो  के  पश्चात  दोपहर  12.30  पर  की  जाती  है  |  दिल्ली  में  इसकी  वापिसी  में  विलंब  से
 स्वामाविक  है  कि  बाद  में  म्‌वनेश्वर  जाने  वाली  उड़ान  में  विलंब  हो  ।  पिछले  अनुमव  से  पता
 चलता  है  कि  ऐसे  विलंब  नियमित  रूप  धारण  करते  रहे  इसलिये  समय  में  इस  परिवतंन
 के  कारण  उड़ीसा  क  यात्रियों  को  काफी  असुविधा  हो  रही  जिनको  देश  की  राजधानी  में
 आने  के  वास्ते  केवल  वही  एक  उड़ान  उपलब्ध  है

 इसके  वायुदुत  सेवा  जो  फिलहाल  रूरकला  ओर  मुवनेदवर  के  बीच  चल  रही
 एक  विशाल  क्षंत्र  के  लोगों  की  सुविधा  के  लिये  पश्चिमी  उड़ीसा  के  प्रवेश  द्वार  पारसुगुडा  से  मी

 होकर  आसानी  से  जा  सकती

 यह  आवश्यक  है  कि  दिल्ली  से  मवनेश्वर  की  सीधी  उड़ान  प्रतिदिन  चलाई  जाये

 प्रका  समय  सुविधाजनक  किया  जाये  और  झारसुगुडा  के  होकर  वायुद्यृत  सेव  शुरू  की  जाएं  ।

 क्री  नारायण  चोबे  :  कृपया  अगले  सप्ताह  लोकसभा  की  कार्य सूची  में
 निम्नलिखित  मंद  शामिल  करें  :---

 आवश्यक  सेवा  अधिनियम  की  व्याप्ति  समाप्त  पर  उसकी  व्याप्ति  का  समाचार

 वामपन्थी  लोकतांत्रिक  शक्तियों  न  हमेशा  इस  विधान  का  विरोध  किया  जिसका  हड़तालों  को
 ग्रोड़ने  और  मजदूर  वर्गों  के  संघर्पों  को  समाप्त  करने  के  लिये  दुरुपयोग  किया  गया  क्‍योंकि

 बइंजाब  और  असम  समस्याओं  का  समाधान  होने  ही  वाला  है  इसलिए  लोकतांत्रिक  जनता  को
 राहत  सी  मिल  रही  है  |  इस  समय  आवश्यक  सं  वा  अधिनियम  का  समय  आगे  बढ़ाने  से  देद्य  की

 लोकतांत्रिक  प्रणाली  के  हितों  को  नुकसान  पहुंचेगा  ।  बल्कि  आवश्यक  सं  वा  अधिनियम  को  समाप्त
 कर  देना  चाहिए  और  देश  को  आवश्यक  सं  वा  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  आदि  कानूनों
 के  बारे  में  सोचना  भी  नहीं

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  गुलाब  नबी  :  महोदय  सदस्यों  द्वारा
 बताये  गये  मुद्दों  को  काये  मंत्रणा  समिति  के  समक्ष  रखा  जायेगा

 ना
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 तम्बाक  बोर्ड  विधेयक

 ]  ु
 वानिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  महोदय  मैं  श्री  विश्वनाथ  प्रताप

 सिंह  की  ओर  सं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि अधिनियम  1975  में  और  स  शोधन  करने  वाले  विधेयक
 को  स्थापित  करने  की  अनुमती  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 तम्बाकू  बोड  अधिनियम  1975  में  और  स  झ्ोधन  करने  वाले  विधेयक  को
 स्थापित  करने  के  लिये  अनुमती  दी  जायेਂ

 प्रस्ताव  स्थोकत  |

 पी०  ए०  :  मैं  विधेयक  स्थापित  करता  हूं  ।

 3.03  भन्प०

 बालक  भलियोजन  विधेयक

 ]
 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  सदन  अब  श्री  टी०  अ  जया  द्वारा  7  अगस्त  1985  को  पेश  किये  गये

 निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  और  आगे  विचार  अर्थात्‌
 बालक  नियोजन  1938  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  ।”
 श्री  ए०  चार्ल्स  ।

 भरी  ए०  चाल्स  :  मैं  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  बालक  नियोजन  अधिनियम
 1938  के  संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं  |  महोदय  यह  धारा  3  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  करने  के
 लिये  अधिनियम  में  निर्धारित  सजा  को  बढ़ाने  के  सीमित  उहंश्य  की  पूति  करता  है  ।  वर्तमान
 अधिनियम  में  एक  माह  की  सजा  देने  या  जुर्माना  करने  की  व्यवस्था  प्रस्तावित  संशोधन  में
 थोड़ासा  दंड  बढ़ाने  की  बात  कही  गई  विशेष  रूप  से;._टतरी  बार  अपराध  क  रने  पर  दंड  देने  का
 निश्चित  प्रावधान  है  अर्थात  उतनी  अवधि  का  कारावास  |जो  माह  से  कम  न  हो  लेकिन  जो  दो

 वर्ष  तक  बढ़  सकती  है  |  इस  सीमा  तक  मैं  संशोधन  का  स्वागत  करता  हूं  ओर  मैं  संशोधन  का

 र्थन  करता  हूं  ।

 लेकिन  हमारे  सामने  वास्तविक  समस्या  क्‍या  महोदय  मारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद
 24  के  अनुसार  14  वर्ष  से  कम  आयु  के  किसी  बालक  को  किसी  कारखाने  या  खानया  किसी

 खतरनाक  रोजगार  के  काम  में  नहीं  लगाया  जायेगा  ।  महोदय  ऐसे  कानूनों  की  संख्या  काफी  है
 जिसमें  किसी  खतरनाक  रोजगार  में  कार्यरत  बालकों  पर  लगी  रोक  का  उल्लंघन  करने  के  लिये
 दण्ड  देने  का  प्रावधान  इन  कानून  के  बावजद  सही  छवि  क्‍या  है  ?  ऐसे  रोजगारों  में  इस
 विषय  पर  समी  प्रकार  के  प्रतिबंधों  और  नियमों  का  घोर  उल्लंघन  करते  हुए  नियोजित  बालकों
 की  संख्या  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  अनुमान  है  कि  1977  में  विशिन्‍्न  प्रकार  के  कार्यों  में  कार्यरत
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 बच्चों  की  संख्या  1  करोड  केਂ  लगमग  थी  |  वर्तमान  अनुमान  के  अनुसार  यह  संख्या  |  करोड

 70  लाख  है  ।  यह  बहुत  चिता  का  विषय  है  कि  पूरे  विश्व  में  खतरनाक  कार्यों  में  कार्यरत  बालकों

 ही  संख्या  के  एकतिहाई  मारत  में  काम  कर  रहे  हैं  ।  जंसी  कि  अब  स्थिति  है  इस  छाताब्दी  के  अंत
 तक  यह  स  रुूया  2  करोड़  50  लाख  पार  कर  जायेगी  ।  किसी  भी  सभ्य  देश  को  इस  विषय  पर

 चिता  प्रकट  करनी  चाहिये  ।

 महोदय  न  तो  कानून  में  कमी  के  कारण  नहीं  रोजगार  में  लगे  हुए  बालकों  की.स  ख्या
 के  सम्बन्ध  में  सूचना  न  होने  के  न  ही  उन  स्थानों  या  उद्यानों  की  जानकारी  न  होने  के

 कारण  जहां  ऐसे  बालक  कार्यरत  ।4  वर्ष  से  कम  आयु  के  बालकों  को  काम  पर  लगाने  के  इस

 घृणित  अपराध  करने  वालों  क॑  विरुद्ध  कड़ी  कायंवाही  करने  में  कोई  रुकावट  आ  रही  ।  मैं  यह
 कहना  चाहूंगा  कि  इस  अपराध  को  कमर  में  आने  वाली  रुकावट  है  राजनंतिक  इच्छा  शक्ति  की

 कमी  या  इन  दण्डनीय  व्यवस्थाओं  को  लागू  करने  के  नियमों  की  कमी  ।

 जो  ब्योरे  इकट्ठे  किये  गये  हैं  उनसे  पता  चलता  है  कि  कश्मीर  के  कालीन  उद्योग  में  लगभग

 एक  लाख  बालक  काम  कर  रहे  बनारस  रेशम  उद्योग  में  लगमग  50,000  बालक  काम  करते  हैं  ।
 मेघालय  की  स्थानीय  खानों  और  मद्रास  में  शिवाकाशी  के  माचिस  उद्योग  में  हजारों  बालक  काम

 करते  केरल  और  अन्य  कई  स्थानों  के  चाय  और  काफी  के  बागानों  में  हजारों  बालक  काम

 करते  हैं  ।  इन  बच्चों  के  बारे  में  सोचिये  जिन्होंने  5  वर्ष  की  आयु  पार  की  है  ओर  जो  बेकसूर  हैं
 ओर  जिन्हें  परिवार  की  देख  स्नेह  और  सहायता  की  आवश्यकता  गर-स्वास्थ्यकर
 स्थितियों  में  काम  के  लिये  भंज  दिया  जाता  है  और  वे  यह  मी  नहीं  जानते  कि  उनके  सामने
 कंसा  जीवन  जेसा  कि  रिपोर्ट  में  बताया  गया  है  यह  देख  कर  दुःख  होता  है  उन  बच्चों  को

 या  4  वर्षो  में  गंभीर  बीमारियां  लग  जाती  हैं  और  उनका  जीवन  20  वर्ष  में  समाप्त  हो
 जाता  है|  हमारे  ज॑से  विकासशील  देश  के  लिये  यह  बहुत  दुर्माग्य  की  बात  है  ।

 कानून  कहां  विधान  कहां  हैं  ?  इस  देश  के  बालकों  को  प्रदान  की  जाने  वाली  स

 धानिक  सुरक्षा  कहाँ  है  ?  क्या  किसी  ने  यह  जानने  लिये  गंमीर  प्रयत्न  किये  हैं  कि  इस  विषय  पर

 बनाये  गये  कानूनों  को  कमी  क्रियान्वित  मी  किथा  गया  है  ?  सरकार  ने  1979  में  इस  विषय  की

 जांच  करते  क  लिये  श्री  एम०  एस०  गुरुपदस्वामी  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  थी  ।

 यह  जानना  वास्तव  में  रुकावट  है  कि  12  मार्च  को  इस  समा  में  प्रश्न  सख्या  1393  के  उत्तर  में  यह
 कहा  गया  थाकि  बालकों  की  रोजगार  में  प्रवेश  करने  की  कम  से  कम  आयु  से  संबंधित  सिफारिश  के

 अतिरिक्त  अन्य  समस्त  सिफारिशों  को  सरकार  ने  स्वीकर  कर  लिया  है  और  उन्हें  क्रियान्वयन  को

 लिये  राज्य  सरकारों  और  केंद्रीय  मंत्रालयों  को  मंज  दिया  गया  है  |  उसी  वर्ष  अन्य  प्रश्नों  का  उत्तर

 यह  बहुत  अनोखी  बात  नोट  करने  की  है--उसी  रूप  विराम  चिन्ह  में  बिना  कोई  परिवर्तन
 किये  बगर  दिया  गया  है  |  उनमें  से  एक  है  प्रइन  संख्या  6253  ।  इसलिये  उत्तर  देने  का  यह
 पिटा  तरीका  है  और  मुझे  यह  कहते  हुए  अफसोस  है  कि  जब  मारत  सरकार  एक  नियम  बनाती  है
 और  जब  एक  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  जाता  है-और  एक  उच्च  हाक्ति  प्राप्त  समिति  गठित  की  जाती

 है  और  उसकी  सिफारिश  राज्यों  और  मन्त्रालयों  को  भेजी  जाती  हैं  तो  क्‍या  मारत  सरकार  का
 उत्तरदायित्व  वहीं  समाप्त  हो  जाता  है  ?  इन  बालकों  का  क्‍या  होगा  ?  उन  सिफारिशों  का  क्‍या

 होगा  ?  इसके  बारे  में  किसी  को  कोई  चिंता  नहीं  है  |  मैं  जानना  चाहत  हूं  कि  जब  ऐसा  कानून
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 नन्ननननिन न  ता  न  न  तीी  वे  ता  जम+पा+८  —  <०+०७+०णक»»%»०»००»»»»ण

 बनाया  जाता  है  तो  कोई  ऐसा  तंत्र
 है  जो  यह  सुनिश्चित  करे  कि  यह  बढ़ा  हुआ  दण्ड  दिया  जा

 सके  |  सरकार  द्वारा  प्रयास  किया  गया  है  कि  स्वेच्छिक  एजेंसियों  को  इसमें  शामिल  कि

 जाये  |  मैं  नहीं  समझता  इससे  किसी  उदं  इय  की  पूर्ति  होगी  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  निष्िचत  नियम

 बनाये  जायें  और  नगर-पालिका  और  नगर-निगम  जंसे  जिम्मेदार  निकायों  को  यह
 कार  दिया  जाये  कि  वे  अपने  सम्बन्धित  क्षंत्रों  के  उद्योगों  की  जांच  करें  और  यह  पता  लगायें
 कि  किसी  उद्योग  में  14  वर्ष  से  कम  आयु  के  बालक  काम  तो  नहीं  कर  रहे  वे  इस  उद्योग  से
 इस  सम्बन्ध  में  कम  से  कम  तीन  सप्ताह  में  एक  बार  एक  विवरण  मी  मांग  सकते  यदि  उनके
 ध्यान  में  इन  नियमों  का  कोई  अतिक्रमण  आता  है  तो  उन्हें  न्यायालय  में  याचिका  दायर  कर  का
 अधिकार  दिया  जाये  ।  उन्हें  यह  देखने  का  उत्तरदायित्व  दिया  जाये  कि  कानूनों  के  प्रावधानों  को

 लागू  किया  जाता  है  या  नहीं  |
 दिय

 श्य जनवरो  म॑  प्रश्न  संख्या  138  क  उत्तर  में  यह  जानकर  मुझे  अफसोस  है  कि

 उत्तर  सांविधानिक  प्रावधानों  क  विरुद्ध  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  कहते  हैं

 की  सामाजिक  आर्थिक  स्थितियों  के  संदर्म  में  बालश्रम  को  पूरी  तरह  से  दूर
 करना  हालाँकि  संमव  नहीं  है  फिर  भी  सरकार  का  प्रयत्न  रहा  है  कि  यहਂ  सुनिश्वत  किया
 जाये  कि  परिस्थितियों  वश  कार्य  करने  पर  मजबूर  बालकों  का  शोषण  म  किया  जाये

 और वे  स्वास्थ्य  स्थितियों  में  काम  करें  ।”

 दया  गया

 महोदय  यह  उत्तर  संविधान  के  उस  अनुच्छेद  के  प्रतिकल  है  जिसमें  विशेष  रूप  से  कहा
 गया  है  कि  14  वर्ष  सं  कम  आथु  क॑  किसी  भी  बालक  को  खतरनाक  व्यवसाय  में  नहीं  लगाया

 जाये  ।  अब  यहाँ  कहा  गया  है  कि  [4  वर्ष  सं  कम  आयु  के  बालकों  को  रोजगार  पर  पूर्ण  प्रतिबंध

 लगाना  सम्मव  नहीं  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  ऐसे  विवरण  इस  सभा  क  सामने  प्रस्तुत  करने  की

 अनुमति  न  दी  जाये  ।

 अन्त  में  वे  बालक  जो  फिलहाल  इन  खतरनाक  व्यवसायों  में  कार्य  कर  रहे  का
 कहीं  और  पुनर्वास  किया  जाये  ताकि  वे  वास्तव  में  देश  की  सर्म्पात्त  बन  सके  और  देश  को

 समृद्ध  बना  सक  ।

 [  हिन्दी

 झीमतो  कष्णा  साही  :  उपाध्यक्ष  बालक  नियोजन  विधेयक  जो

 नीय  मंत्री  महोदय  ने  सदन  में  उपस्यित  किया  उसका  मैं  समर्थन  करती  लेकिन  साथ  ही

 साथ  मैं  यह  सुझाव  भी  देना  चाहती  हूं  कि  यह  बिल  पर्याप्त  नहीं  क्‍योंकि  यह  बिल  केवल  उन्हीं

 बच्चों  के  लिए  जो  बच्चे  श्रमिक  की  श्रेणी  में  आते  लेकिन  उन  बच्चों  का  क्‍या  होगा  जो  बच्चे

 भिक्षावृत्ति  के
 लिए  बाध्य  किए  जाते  हैं  और  इतनी  अप्तानवीयता  से  उन  बच्चों  से  काय॑  कराते  हैं

 कि  उनके  छ्वारीर  के  अग  तक  काट  देते  हैं  और  उन्हें  अंधा  तक  कर  देते  हैं  जिससे  वे  दया  के  पात्र

 बन  जाएं  और  उन्हें  भीख  मिलती  जो  इनको  ऐसे  कामों  लिए  प्रेरित  करते  उनको

 हित  के  माध्यम  से  पंसा  मिलता  रहे  ।  इसी  प्रकार  से  जो  बच्चे  बाल  दारण  ग॒हों  में  रहते  भाहे

 वे  सरकारी  संस्थाओं  द्वारा  संचालित  किए  जाते  चाहे  वे  गैर-सरकारी  संस्थाओं  द्वारा  संचालित

 किए  जाते  उनमें  भी  बच्चों  के
 साथ  अच्छा  व्यावहार  नहीं  होता  है  ।  हमारे  यहां  अभी  ऐसे  बच्चों

 की  संरुया  बहुत  जो  सडक  या  फुटपाथ  पर  जम्म  लेते  बड़े  होते  हैं  ओर  वहीं  मर  जाते
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 उनकी  पूरी  जिन्दगी  बीत  जाती  है  ।  जिन  बच्चों  को  बचपन  का  सुक्ष  मिलना  उन्हें  उनके
 बचपन  का  सुख  नहीं  मिल  पाता  है  और  हम  उनका  बचपन  भी  नहीं  लौटा  सकते  हैं  ।  बच्चे  तो
 राष्ट्र  को  सम्पत्ति  देवा  का  भविष्य  हैं  ।

 इस  बिल  का  तो  मैं  समथंन  करती  हूं  लेकिन  मंत्री  महोदय  से  शग्रह  करती  हूं  कि इसके  साथ

 ही  साथ  बाल  विकास  से  संबंधित  एक  बिल  आना  चाहिये  ।  यह  सामाजिक  ओर  आधिक  समस्या

 है  ।  कानून  तो  बनते  ही  बनाये  जाते  बनने  भी  चाहिये  क्योकि  इंसान  को  अनुशासन  में  बांघना

 बहुत  आवद्यक  लेकिन  अगर  सामाजिक  समस्याओ  का  कानून  के  द्वारा  निराकरण  होता  तो  दहेज
 जेसी  या  बाल-विवाह  या  मनुष्य  और  पुरुष  में  जो  भेदभाव  समभा  जाता  इन  सब  के  लिये

 समय-समय  पर  अनेक  कानूम  बन।ये  लेकिन  कानून  एक  तरफ  होता  है  ओर  उनका  कार्यान्वयन

 दूसरी  तरफ  होता  है  ।  इसलिये  समाज  में  जागृति  की  जरूरत  है  ।

 मंत्री  महोदय  वित्तीय  सहायता  भी  संस्थानों  को  दिया  करते  हमारा  देश
 णकारी  जो  फाइनेन्शियल  एसिस्टेस  मिनिस्ट्री  आफ  लेवर  देती  है  रिसच॑  प्रोजेक्ट  के  लिये  या

 एक्शन  ओरिएन्टेड  प्रोजेक्ट  के  लिये  यह  देनी  इसमें  हमारा  विरोध  महीं  है  ।  आपने  जो  पंसा

 1981-82  में  दिया  है  70,000  बोर  1984-85  में  दिया  है  3  लाख  48  हजार  938  भोौर  इस  तरह
 से  आपने  टोटल  प्रावीज्न  सातवें  फाइव  ईअर  प्लान  में  5  करोड़  का  किया  मेरा  कहना  यह  है  कि
 वित्तीय  सहायता  से  ज्यादा  जरूरी  हैं  कि  आप  कुछ  ऐसे  संस्थानों  को  सरकार  द्वारा  एडाप्ट
 अमी  महिलाओं  के  द्वारा  कुछ  संस्थाएं  चल  रही  लेकिन  बहुत  कारगर  ढंग  से  नहीं  चल  रही  हैं  ।

 आप  एक  एडवाहजरी  कमेटी  बनायें  जो  समी  जगह  ऐसी  संस्थाओं  की  स्टडी  सर्वेक्षण  कर  के  देखे
 कि  ऐसे  बच्चों  की  कितनी  संरुया  है  जो  फुटपाथ  पर  रहते  जिनसे  गेंर-कानूनी  काम  कर।ये  जाते

 स्मगलिग  का  काम  कराया  जाता  अमानुषिक  काम  कराया  जाता  उन  सब  की  संख्या  होनी

 आप  जानते  ही  हैं  कि  1959  में  बालकों  की  समस्या  सारे  विश्व  की  एक  समस्या  बन  गई

 भोौर  1959  में  यूनाइटेड  नेशन्ज  का  जो  घोषणा-पत्र  उसमें  बालकों  के  मूलाधिकार  की  चर्चा
 की  गई  ।  उसके  बाद  1975  में  हमारे  देश  में  एक  बहुत  बड़ी  कांफरेंस  हुई  और  उस  असस्‍्तर्राष्ट्रीय
 कान्फरेंस  में  मजदरों  और  बच्चों  की  समस्या  पर  चर्चा  हुई  ओर  बड़े-बड़े  विशेषज्ञों  ने इस  पर  अपनी
 राय  दी  कि  योजना  में  इसको  शामिल  करना  चाहिये  भोर  इसके  लिये  एक  राष्ट्रीय  नीति  बनानी

 च।हिये  ओर  योजना  के  स्तर  पर  विचा  रविमशं  होना  चाहिये  ।

 978  में  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  सर्वेक्षण  +  अनुसार  सारे  विष्व  में  4  करोड़  30  लाख

 बाल  श्रत्रिक  थे  ।  इसमें  से  90  प्रतिशत  बच्चे  विकासशील  देशो  में  ही  पाये  गये  है  ।  मेरा  कहना  है  कि

 हमारे  जंसे  देश  में  इस  तरह  के  बच्चों  की  संरुया  बढ़ती  चली  जा  रही  है  ओर  1979  में  यह  संश्या

 5  करोड़  20  लाख  से  भी  ऊपर  हो  गई  ।

 1979  का  वर्ष  बाल  वर्ष  के  रूप  में  मनाया  गया  ओर  सारे  विश्व  में  इसकी  शोहरत
 यह  बाल  वर्ष  भी  खत्म  हो  लेकिन  यह  समस्या  समाप्त  नहीं  हुई  ।  बल्कि  जेसे  जंसे  समय  आगे
 बढ़ता  जा  रहा  यह  समस्या  भी  बढ़ती  जा  रही  यह  तो  एक  वल्ड  फिनौमिनन  होता  जा  रहा
 है  ।  हमारे  देश  में  तो  है  पश्चिमी  देशों  में  भी  बाल  मजदूरो  और  वंसे  बच्बों  की  संश्वा  बढ़ती  जा  रही
 है  ।  जमंनी  और  फ्रास  जेसी  जगहों  में  भी  ऐसी  समस्याएं  है  लकिन  वह्टां  वालेस्टरी  सुविधाएं

 कुछ  बच्चे  चाहते  हैं  जो  कि  सिनेमा  देखने  के  लिये  ओर  धूमने  के  लिये  छूटटी  के  दिनों  में  घरों  के
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 कुछ  काम  करते  हैं  ओर  वहाँ  से  जो  उन्हें  पाकेट  मनी  मिलता  उससे  वह  सिनेमा  वर्ग रह  देखने  जाते

 लेकिन  हमारे  देश  में  ऐसे  काम  स्वेच्छा  से  कोई  नहीं  करता  हमारे  यहां  आर्थिक  परेशानी  है
 उसके  कारण  बच्चे  यह  काम  करते  हैं  ।

 आप  जानते  हैं  कि  हमारे  घरों  में  जब  बच्चे  प॑दा  होते  हैं  भगर  लड़की  पंदा  हो  जाती  है  तो

 समभते  हैं  कि  बोका  है  लेकिन  अगर  लड़का  पंदा  हो  तो  कहते  हैं  कि  यह  हैल्पिग  हैंड  बुढ़ापे  में

 काम  उप  बच्चे  से  वह  काम  करवाते  लेकिन  यह  समस्या  जो  एक  परम्परा  बन  गई  है
 जिससे  हमारा  समाज  अमिशप्त  यह  हमारे  लिये  अभिशाप  है  यह  हमारे  लिए  अशिशाप  बसी

 परम्परा  को  हमें  तोडना  होगा  ।  इसमें  सरकार  को  और  जो  जन-प्रतिनिधि  हैं,,न  सब  को  मिलकर

 इसको  देखना  होगा  ।  साथ  ही  साथ  आप  हसमें  प्रतिबंध  लगा  दें  कि  बच्चे  काम  न  करें  ओर  उनको

 हम  नौकरी  नहीं  दे  फिर  भी  हमें  देखना  होगा  कि  जो  काम  कर  रहे  उनको  हम  किस

 तरह  से  सुविधा  दे  सकें  क्योंकि  उनकी  मानसिक  विकृति  होती  जा  रही  है  ओर  हम  बाल  श्रमिकों

 को  संरक्षण  नहीं  दे  पाते  ।

 1985  के  सर्वेक्षण  के  अनुसार  दो  करोड़  श्रमिक  बालक  हमारे  यहां  हैं  जिन  की  आयु  5  से

 14  वर्ष  तक  की  1976  में  यह  संख्या  एक  करोड़  10  लाख  के  करीब  थी  जो  कि  आज  बढ़कर
 दो  करोड़  से  ऊपर  हो  गई  है  ।  इस  प्रकार  यह  संख्या  बढ़तो  जा  रही  इसलिये  हमें  इसके  मूल
 का  रणों  में  जाना  अगर  हम  प्रतिबंध  लगा  देंगे  तो  उससे  समस्या  नहीं  सुलक  सकती  ।

 हमारा  एक  कल्याणकारी  देद्य  इसमें  छिक्षा  की  ध्यवस्था  हमें  इसको  और  मी  अधिक
 कारगर  बताना  पिता  जो  गरीब  वह  बच्चों  की  पढ़ाई  का  बोझ  नहीं  ले  सकते  हैं

 इसलिये  उनकी  हदिक्षा  के  लिए  सकल  में  उनके  भोजन  के  प्रबन्ध  के  साथ-साथ  उनके  कपड़ों  का  भी

 प्रयंध  करें  ताकि  उनको  कपड़ा  और  भोजन  मिले  और  वह  अपनी  पढ़ाई  ठीक  तरीके  से  कर  सके  ।

 अगर  ऐसा  प्रबन्ध  नही  होगा  तो  फिर  बच्चे  स्कूल  नहीं  जायेंगे  क्योंकि  वह  मां-बाप  के  लिए  बोझ  बन
 जाते  हमारे  संविधान  में  यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  हमारे  बच्चों  का  दोषण  नहीं  हो  सकेगा

 ओर  सब  लोगों  को  ठीक  जानकारी  इतलिये  मेरा  सुकाव  होगा  कि  सामाजिक  न्याय  के  लिए
 भाप  नि:शुल्क  कानूनी  सहायता  शिविर  जिस  में  गांव  के  लोगों  को  सभी  प्रावश्यक  जानकारी
 करायें  |  वकालत  के  पेशे  में  जो  हमारे  विद्यार्थी  वह  वकीलों  को  ले  जायें  क्‍योंकि  वहां  जिला  स्तर

 हर  गांव  के  स्तर  पर  आपके  सरकारी  पदाधिकारी  ओर  जन-प्रतिनिधि  दोनों  रहेंगे  और  वहीं
 पर  यह  फंसला  हो  जायेगा  ।

 आज  जो  हमारी  प्रथा  चल  रही  है  और  अप्रेजों  ने  जो  हमें  गुलाम  बनाया  उसी  के  तहत

 बहुत  से  कानून  उनमें  हम  परिवर्तन  ले  लेकिन  उनकी  मनोवृत्ति  में  परिवर्तन  नहीं  होगा
 तो  कानून  वहीं  पर  बंद  रह  इसलिये  कानून  का  सही  मायने  में  ग्रामीण  जनता  जो  देहातों  में

 रहती  उनको  ओर  उनके  बच्चों  को  लाभ  हो  जिनसे  कि  गेर  कानूनी  काम  लिया  जाता

 व॒त्ति  करायो  जाती  हन  सारी  बातों  को  देखते  हुए  आपको  एक  काम्प्रीहेंसिक  कानून  बनाना  होगा
 जो  कि  बच्चों  के  चहुमुखी  विकास  के  लिये

 बाव  ]
 डा०  टी०  कल्पना  देवो  :  मैं  बाल  नियोजन  विधेयक  का  स्वागत

 करती  हूं  कितु  मेरा  बियार  है  कि  जब  तक  संसद  द्वारा  पारित  विभिन्‍न  भ्रधिनियमों  के  उपबंधों  को
 शब्ती  से  लागू  महों  किया  जाता  इसका  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।
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 इत  कानूनों  के  अतिरिक्त  सामाजिक  जागरूकता  और  उत्पन्म  करने  और  समस्या  के  समाधान
 के  लिए  बहु-आयामो  प्रयास  करने  को  अधिक  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  सरकार  द्वारा  बच्चों
 के  व्यवसाय  में  आने  की  आयु  निर्धारित  करने  के  लिए  बहुत  से  कानून  ज॑से  कारखाना

 1948,  खान  अधिनियम  ,1952,  बागान  श्रमिक  1951  और  विभिन्‍न  राज्य  अधिनियम
 शोर  दुकान  तथा  स्थापना  अधिनियम  बनाए  जाने  के  बाबजद  भी  बच्चे  न  केवल  विभिरन  प्रतिष्ठानों
 जंसे  होटलों  आदि  में  काम  पर  लगाए  जा  रहे  हैं  बल्कि  जोलिमपूर्ण  कामों  में  भी  लगाए  जा  रहे  हैं  ।
 बहुत  से  बच्चों  को  बंधुआ  मजदूर  भी  बनाया  जा  रहा  5  1985  को  लोक  सभा  में
 अतांरांकित  प्रश्न  संरख्घा  568]  के  उत्तर  को  देखकर  मुझे  आश्चयं  होता  है  जिसमें  यह  बताया  गया
 है  कि  बंधुआ  मजदूर  बच्चों  के  बारे  में  सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  नहीं  यह  मानमगा  होगा
 कि  बंधुआ  मजदूरों  की  दशा  सबसे  अधिक  शोचनीय  है  क्योंकि  उनके  लिए  कोई  आयु  सीमा

 नहीं  है  काम  कै  घंटे  निश्चित  नहीं  है  और  कामगारों  के  लिए  कोई  सुविधाएं  नहीं  हैं  ।

 यद्यपि  इस  अधिनियम  में  विशेष  रूप  से  यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  15  वर्ष  से  कम  भायु  के
 बच्चों  को  काम  में  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  गौर  रात  के  समय  बच्चों  को  खतरनाक  काम  में  न  लगाया

 परन्तु  मैं  देखती  हूं  कि  नियोजकों  बच्चों  की  भायु  को  बड़ी  चतुराई  से  छिपा  लिया  जाता

 है  ।  वास्तव  में  मैं  हैरान  हूं  कि  स्वयं  सरकार  ने  भी  14-3-85  को  राज्य  सभा  में  तारांकित  प्रदन  संसुया
 215  के  उत्तर  में  स्वीकार  किया  है  कि माचिस  ओर  आतिशवाजी  का  सामान  बनाने  वाली  फैकिट्रयों
 में  काम  करने  वाले  लगभग  4000  बच्चों  की  आयु  क॑  बारे  में  सरकार  के  पास  जानकारी  उपलब्ध

 नहीं  यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  एक  ओर  हम  आयु  सीमा  निर्धारित  करने  के  लिए  इतने  कानून
 बना  रहे  हैं  भोर  दूसरी  ओर  हम  बच्चों  की  आयु  की  जांच  किए  बिना  ही  उन्हें  काम  पर  लगा  रहे

 हमें  इन  कानूनों  को  विभिन्‍न  सामाजिक  संगठनों  की  सहायता  से  भी  लागू  करना  चाहिए
 क्योंकि  जेसा  कि  मैंने  पहले  भो  कहा  है  कि  जब  तक  हम  नियोजकों  तथा  भ्रन्य  लोगों  में  विभिन्‍न
 नियमों  द्वारा  निर्धारित  आयु  सीमा  से  कम  आयु  वाले  बच्चों  को  रोजगारी  देने  की  बुराध्यों  के  प्रति

 जागरुकता  न  षंदा  करें  तब  तक  कंवल  कानून  बनाना  ही  काफी  नहीं  है  ।

 कार्य  योजना  व्यापक  होनी  चाहिए  जिसमें  विधान  बनाना  छ्षिक्षा  ओर  अधिक  विकास  सहित
 कल्याण  सम्बन्धी  प्रबंध  करना  भी  हामिल  हों  |  यहां  तक  कि  केन्द्रीय  परामशंदात्री  समिति  ने  भी
 सिफारिश  की  है  कि  विधान  में  कामगार  बच्चों  के  लिए  अनोपचारिक  श्रनिवायं  स्वास्थ्य

 परीक्षा  तथा  स्वास्थ्य  की  देखभाल  आदि  बातें  शामिल  हों  ।  कार्य-कुशलता  के  प्रशिक्षण  धोर
 कामगार  बच्चों  के  लिए  यातायात  संत्रंघी  आदि  क  लिए  भी  कानस  बसाए  जाने

 माता-पिता  अपने  बच्चों  को  काम  पर  क्‍यों  भेजते  पद  दलित,कमजोर  वर्ग  ओर

 सामाजिक  ओर  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  लोग  अपने  बच्चों  का  पेट  भरने  ओर  उन्हें  शिक्षित  करने  की

 स्थिति  में  नहीं  होते  मजबर  होकर  उन्हें  बच्चों  को  काम  करने  के  लिए  भेजना  पड़ता
 सरकार  बच्चों  को  काम  करने  की  अनुमति  नहीं  देती  परन्तु  उनके  लिए  खाना  कपड़ा  और  आश्रय

 का  भी  कोई  प्रबन्ध  नहीं  करती  ।  इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  इन  बच्चों  कि  लिए
 वेकल्पिक  प्रबन्ध  किए  जाने  चाहिए  |  कवल  तमी  हम  कानून  प्रभावशाली  ढंग  से  लागू  कर  सकेंगे

 ओर  सफलता  प्राप्त  कर  सकंगे  ।  मेरे  विचार  से  सरकार  स्वास्थ्य  शिक्षा  भौर  अन्य  समाज  कल्याण

 मंत्रालयों  क ेसहयोग  से  इस  अधिनियम  को  लाग  कर  सकंगी  और  कंवल  तभी  हम  इस  काम  अधिनियम
 को  सफलता  पूर्वक  कार्यान्वित  कर  सकेंगे  |  धन्यवाद  ।
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 व  -  न  ---  जन  वन  कनन--+

 हिंदो  | ve
 शी  योगद  प्रसाद  योगेश  :  उपाध्यक्ष  मैं  मन्त्री  जी  द्वारा  उपस्थापित

 बाल  नियोजन  संशोधन  अधिनियम  का  स्वागत  करता  भारत  में  मजदूरों  को  कार्यावधि  के

 सम्बन्ध  में  और  बाल  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में  श्रम  मन्त्री  जी  ने  बहुत  सराहनीय  कदम  उठाए  हैं  ।

 अपने  थोड़े  काल  की  अवधि  में  उन्होंने  मजदूरों  के  लिए  बहुत  अच्छा  वातावरण  पंदा  किया

 है  ।  बाल  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में  जो  संशोधन  वे  करना  चाहते  है  ओर  मजदूरी  को  दर्तें  तय  करना

 चाहते  हैं  वह  अपने  आप  में  एक  बहुत  ही  प्रशंघनीय  कदम  है  ।  आज  जब  हमप्त  छोटे-छोटे  बच्चों  को

 होटलों  हलवाई  की  दूकान  पर  या  दूकानों  पर  काम  करते  हुए  देखते  हैं  या  खेत  खलिहानों  में

 काम  करते  हुए  देखते  किसी  की  बकरी  चराते  हुए  देखते  हैं  तो  मन  में  एक  पभ्रजीब  सी

 टीस  भौर  दर्द  पंदा  होता  है  ।

 ऐसे  तो  बड़े-बड़ें  उद्योगों  में  ऐसा  कानून  है  कि  बच्चे  वहां  पर  काम  नहीं  करते  हैं  लेकिन

 छोटे  घरेलू  उद्योग-धन्धों  में  व ेकाम  करते  हैं  जहां  पर  उनके  ऊपर  बहुत  ध्रत्याचार  होते  हैं  ।  जो  बच्चे

 वहां  पर  काम  करते  हैं  उनकी  पिटाई  होती  गालियां  सुननी  पड़ती  हैं  और  उनका  मनोबल  तोड़ा  जाता
 है  तथा  उनका  भविष्य  अन्धकार  में  चला  जाता  है|  ये  वही  बच्चे  हैं  जिनके  बारे  में  वड़्‌  सवथं  ने

 कहा  था  :
 इज  द  फादर  ऑॉफ  मेन  ।”

 लांगफलो  ने  कहा  था  :

 आर  बेटर  देन  ऑल  द  बलेड्स
 देट  एवर  वर  संग  आर  संड

 फॉर  यी  आर  लिविंग  पोइम्स  ।”

 डा०  महादेवी  वर्मा  ने  कहा  था--उनको  नजरों  से  उनकी  हालत  छिपी  नहीं  रह  ओर

 उन्होंने  कहा  :
 शान  भिखारन  की  मनोकामना  मतवाली  ।”

 वे  हमारी  बड़ी  महाननेता  ओर  कवयित्री  हैं  । उनकी  नजर  भी  वहां  तक  गई  ।

 [  अनुषाद  |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्ंपया  अपना  भ।षण  सोमवार  को  जारी  रखिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  गेर  सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  शुरू  करेंगे  ।
 3.31

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति
 तीसरा  प्रतिवेदन

 ]
 झो  अजय  बिद्यास  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :-.

 यह  सभा  7  1985  को  सभा  में  पेश  किए  गए  गेर-सरकारी  सदस्यों
 के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  तीसरे  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”'
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 यह  सभा  7  1985  को  सभा  में  पेश  किए  गए  गेर-सरकारी  सदस्यों  के
 विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  तीसरे  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”

 प्रस्ताव  स्वोक्त  हुआ  ।
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 3.32  म०प०

 विधेयक

 संविधान  विधेयक
 94  ओर  197  में  संशोधन )

 ]
 प्रोण  नारायण  बन्द  पराशर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान

 में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  प्रश्न  यह  है
 भारत  के  संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  |

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं

 )  संविधान  )  विधेयक

 अनुछेद  का  प्न्त:स्थापन,  आदि  )  +

 श्री  के०  राममति  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मारत  के  संविधान  में  ओर

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदरन  यह  है  :
 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  भ्रनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  क०  राममति  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 संविधान  विधेयक
 324  में  संशोधन  आदि )

 श्री  के०  रामसूुति  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और

 संक्षोधघन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भ्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  धुर:स्थापित  करने
 की  अनमति  दी

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुप्ा  ।

 भरी  के०  राममति  :  महँ  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 किसान  और  क्ृषि-कर्मकार  लाभ  निधि  विधेयक
 झो  क०  रामभूति  :

 मैं  प्रस्ताव  करता
 हूं

 कि  किसानों  और  कृषि  कमंकारों
 के  लामार्थ  एक  निधि  गठित  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी
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 न्न

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 किसानों  और  कृषि  कमंकारों  के लाभा्थ  एक  निधि  गठित  करने  के  लिए
 बन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”/”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  के०  रामम॒ति  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  ९

 सरकारी  कार्यालय  छुट्टियों  और  काम  के

 घण्टों  का  विधेयक

 को  के०  राममृति  :  मैँ  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  सरकारी  कार्यालयों  के  लिए

 सावंजनिक  छुट्टियों  और  काम  के  घण्टों  का  नियतन  करने  के  लिए  उप्बन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  प्रनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 सरकारी  कार्यालयों  के  लिए  सार्वजनिक  छुट्टियों  और  काम  के  घण्टों  का

 नियतन  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  -  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  |

 क्री  के०  राममृति  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 )  संविधान  विधेयक

 भाग  का

 श्री  झानंद  पाठक  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और

 संक्षोघन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है  :
 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  ।

 को  ह्रानद  पाठक  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं

 राज्य  द्वारा  निर्वाचनों  का  वित्तपोषण  विधेयक

 प्रोण  पो०  जे०  कुरियन  )  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 लोक  सभा  और  राज्यों  की
 विधान  सभाओं  के  निर्वाचनों  का  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वित्त  पोषण  किये  जाने  के  लिए  का  उपबंध
 करने  बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापिते  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 लोक  सभा  ओर  राज्यों  की  विधान  सभाओं  के  निर्वाचनों  का  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  वित्त  पोषण  किये  जाने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दो  जाये  ।'
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 _  था पयययययययए /  ८  पाथपथपिपपिपियियणयणएणए

 हे  _  अस्ताव  स्वोकत  हुआ  ।
 प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 बेरोजगारी  भत्ता  संदाय  विधेयक

 प्रो०  पी०  जें०  कुरियन  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  देश  में  बेरोजगार  श्यक्तियों
 को  बेरोजगारी  भत्ता  देने  और  उससे  सम्बन्धित  विषयों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है  :
 में  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  बेरोजगारी  भत्ता  देने  और  उससे  सम्बन्धित  विषयों

 के  लिए  उयबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  को  अनुमति  दी  जाएं  ।”'

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  ।

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियम  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 परिवहन  पार्सल  सेवा  कमंकार  कल्याण  विधेयक

 श्री  झ्जय  विश्वास  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  परिवहन  पासंल  सेवा

 कर्मकाशों  के  कल्याणाथं  उपायों  के  लिए  उपयन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  थुर:स्थापित  करने  को

 अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है  :

 परिवहन  पासंल  सेवा  करमंकारों  के  कल्याणा्थं  उपायों  के  लिए  उपबन्ध  करने

 बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वोक्त  हुप्ना  ।

 श्री  अजय  विश्वास  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.35  भमण्प०
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 125  और  127  में

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मूलचन्द  डागा  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 [  हिस्दी  |
 क्रो  मूल  चंद  डागा  :  उपाध्यक्ष  23  1985  का  दिन  कानू न  के

 इतिहास  में  याद  रखने  वाला  दिन  होगा  ।  हिन्दुस्तन  की  घरती  पर  एक  नया  कानत  आया  भोौर
 जागरूफ  महिलाओं  को  जिससे  होश  आया  ।  जो  मुस्लिम  ओरतें  जागरूक  वे  अपने  अधिकारियों
 के  लिए  समझने  लगी  बेजुबान  को  जुबान  आ  जिनको  कंखें  नहीं  5  नकी  भंशों  में
 रोशनी  आ  जिनके  होठों  को  बोलने  की  शक्ति  नहीं  उनको  बोलने  की  शक्ति  आ  गई  ।  कुछ

 कहना  चाहिए  बिनकी  जुबान  पर  का  नाम  लिखा  हुआ  उन्होंने  खुदा  का  सहारा
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 न  ््््््घा

 लिया  ओर  जो  कानून  पुराना  हो  चुका  उसकी  तरफ  ध्यान  दिलाया  ।  लेकिन  एक  बात  मैं

 कहना  चाहता  मुसलमानों  में  इन्सानियत  कूट-कूट  कर  भरी  हुई  उनमें  मोहब्बत  प्यार

 रहम॑  करने  की  आदत  है-सारे  गुण  मुस्लिम  कौम  में  एक  जमाना  जब  हिन्दू  कोम  में  सती
 प्रथा  थी  ।  सती  प्रथा  जब  कुप्रथा  बन  चुकी  तब  उस  प्रथा  का  मुकाबला  धीरे-धीरे  लोगों

 में  जागरूकता  आई  ओर  उस  प्रथा  का  अन्त  हुआ  ।  मजह॒ब  नहीं  सिखाता  मुस्लिम  औरतों
 को  कंद  रखना  अप्र  1985  को  जो  जजमेंट  ह्ाह  बानू  के  केस  में  उससे  का  नून  में

 एक  नया  मोड़  आ  गया  ।  एक  छोटी  सी  बात---एक  आदमी  ने  शादी  की  और  43  साल  की  उम्र
 जबकि  उसके  आठ  बच्चे  ओर  नो  बच्चों  की  वह  तलाक  दे  दिया  ।  वह  मोहम्मद

 अहमद  कोर्ट  में  पांच  न्यायाधीक्षों  हिन्दुस्तान  की  सर्वोच्च  उच्चतम  न्यायालय
 ने  एक  फंसला  जो  कि  मुस्लिम  कानून  के  अन्दर  हस्तक्षेप  नहीं  जो  मुस्लिम  कानून  में
 दढ्लनदाजी  नहीं  वह  केवल  नेतिकता  के  आ्राधार  पर  न्याय  देना  चाहता  उसने  न्याय
 दिया  ।  जब  क्रिमिनल  प्रोसीजर  कोड  की  के  अन्दर  दरख्वास्त  हुई  तो  उन्होंने  20  रु०

 माहवार  दिया  ।  हाई  कोर्ट  ने  179  रु०  माहवार  कर  लेकिन  वकौल  होने  के  कारण  वह  नहीं
 माना  ।  वह  बहुत  पुराना  अच्छा  वकील  जिसकी  60  हजार  रुपए  साल  की  आमदनोी  वह
 सुप्रीम  कोर्ट  में  चला  गया  ।  सुप्रीम  कोर्ट  में  उस  जजमेंट  से  एक  तूफान  मच  गया  ।  मेहर  कया

 कुछ  वह  तो  निकाह  के  समय  में  कभी  भी  दी  जा  सकती  जिन्दगी  को  ठोक  रखने  के  लिए
 उसने  मांग  की  ।  उन्होंने  बार-बार  कहा--हिन्दुस्तान  में  ही  नहीं  दुनिया  में  जो  जागरूक  म  हिलायें

 उन्होंने  उनका  स्वागत  किया  ।  आज  हिन्दुस्तान  में  लोग  काफो  जागरूक  हो  चुके  हैं  और  वे  अपने
 अधिकारों  को  समभने  लगे  हैं  ओर  जो  कानून  उसके  बारे  में  उन्होंने  कहना  शुरू  कर  दिया  है  ।

 कानून  को  वाबत  नई-नई  बातें  भा  रही  हैं  भोर  एक  नई  बात  केरल  में  पंदा  हो  इसको  सब
 जानते  हैं  और  मेरे  साथी  बनातवाला  साहब  भी  जानते  होंगे  कि  जुड़े  खां  के  कांड  ने  केरल  में  सी०
 पी०  एम०  फो  मुस्लिम  लीग  से  अलग  कर  दिया  ।  जुड़  खां  के  लिए  यह  हुकुम  हुआ  कि  इसके  कोड़
 लगाए  जाए  ओर  वे  कोड़  कंसे  होने  कम  से  कम  पांच  किलो  वजन  का  कोड़ा  होना
 चाहिए  ओर  पांच  फीट  लम्बी  तार  की  टहनी  से  कोड़े  लगाए  जाएं  यह  उबाल
 आना  चाहिये  थोड़ा-बहुत  लेकिन  यह्‌  उबाल  बहुत  जल्दी  ठंडा  होता  उसका  पति  एक  मिकेनिक

 जो  आबू  धाबी  से  आया  कोर्ट  में  केत  चला  ओर  कोड़  बन्द  हो  गये  ।  एक  नई  जागृति
 गाज  मुस्लिम  ला  कहता  है  कि  यह  क्‍यों  ?  यह  नेतिकता  का  तकाजा  है  और

 यह  धर  में  हस्तक्षेप  नहीं  है
 । भोर  असगर  अली  इन्जीवियर  ने  क्‍या  कहा  वह  मैं  आपको  पढ़  कर

 सुनाता  हूं  :

 ]

 अली  इन्जीनियर  के  विचारानुसार  मुस्लिम  स्वीय  विधि  पूरी  से  देवी  नहीं
 गरीब  तलाक  शुदाओं  को  भरण-पोषण  के  लिए  लगातार  घनरादि  दिये  जाने  को  उन्होंने

 कुरान  में  उद्धरण  देकर  नन्‍्यायोचित  ठहराया

 )!
 इस  तरह  से  असगर  अली  इन्जीनियर  ने  अपनी  बात  कह  दी  ।  मुस्लिम  ला  के

 स्तान  में  भी  इन्कवाय  री  हुई  ओर  वहा  भी  एक  कप्तीध्धन  बंठा  ड्स  ं  उन  ने  कहा  कि  अब  उत्तर  देना
 होगा  ॥  इस  तरह  से  समय  बदलता  वक्त  बदलता  है  ओर  वक्त  के  साथ  सब  चीजें  बदलतो  हैं  ।
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 युग  बदलता  है  ओर  युग  के  साथ  विचार  बदलते  हैं  की  रोटी  सेंकने
 का  इनका  अपना  तरीका  होता  ये  क्‍यों  नहीं  बदलते  ये  बड़  लोग  होते  हैं  और  अपने
 तरीके  से  रास्ता  दूਂ  ढ़ना  चाहते  इसके  अन्दर  ये  अपनी  रोटी  सेंकते  है  ।  सवाल  है  उन  औरतों

 जो  बुर्क  के  अन्दर  लिपटी  हुई  रहती  हैं  और  अपने  अधिकारों  को  नहीं  समझती  ।  नेतिकता  के  भ्राधार

 पर  उन्होंने  इस  बात  को  समझा  भौर  इसी  लिए  सुप्रीम  कार्ट  ने  यह्‌  जजमेंट  किया  और  उस  जजमेंट
 में  उन्होंने  साफ  कहा  कि  हमें  एक  कामन  कोड  बनाना  उन्होंने  यह  नहीं  कहा  कि  किसी

 को  छोड़ो  ।  उन्होंने  सरबार  को  भी  यह  कहा  है  कि  हज  रिसेंड  ए  डेड  लेटर  ।  हिन्दुस्तान  में

 अंग्रेजों  ने कुछ  कानून  बना  रखे  थे  लेकिन  आज  मुस्लिम  भाइयों  में  कुछ  जागरूकता  अ।ई  है  ओर

 कई  महिलाएं  बुर्क  स  बाहर  आ  गई  हैं  श्रोर  वे  चुनोती  देती  हैं  उन  दक्ियानूसी  रूपलात  को  ।  भाज

 पाकिस्तान  में  क्या  किया  ।  वहां  जो  औरतें  काम  करती  उन  ओरतों  को  फाम  करने  का  मौका

 नहीं  दिया  और  उन्होंने  कहा  कि  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 आप  चाहते  हैं  कि  हम  पुराने  रुयालात  में  रहें  ।  मैं  नहीं  च।हुंगा  कि  शाप  ज॑सा  नौजवान

 व्यक्ति  जो  कि  डिप्टी  स्पीकर  वह  यह  बात  कहे  ।

 डिप्टी  स्पीकर  साहब  मैं  आपको  उस  ओर  ले  जाना  चाहता  जहां  से  हमारा  कानून  बना
 है--ला  आफ  द  लेण्ड  बना  जो  सुप्रीम  कोर्ट  ने  जजमेंट  दिया  उसके  दो-चार  पंराग्राफ  में
 कोट  करना  चाहता  हूं  --
 [  अनुवाद  ]

 बड़  दुःख  की  बात  है  कि  कुछ  हस्तक्षेप  करने  वालों  जिन्होंने  अपीलकर्ता
 का  समर्थन  किया  उन  महिलाओं  के  भरण-पोषण  के  अधिकार  को  मात  देने  के  लिए

 अनुचित  उत्साह  दिखाने  का  अतिवादी  रवंया  अपनाया  जो  अपना  भरण-पोषण  करने

 में  असमर्थ  आल  इण्डिया  मुस्लिम  पसंनल  लॉ  बोडे  के  लिखित  निवेदन  में  यहां  तक  कहा
 गया  है  कि  एक  तलाकशुदा  मुस्लिम  महिला  अपना  भरण-पोषण  कंसे  करती  है  इसके  बारे  में

 पूछताछ  करना  भी  असंगत  है  ।  बोर्ड  ने  बड़ो  सहजता  से  उत्तर  दिया  है  कि  स्वीय  विधि  में

 महिला  की  जरूरतें  पूरी  करने  के  लिए  मेहर  की  थ्यवस्था  है ओर  यदि  महिला  गरीब  हो  तो

 वह  अपने  से  जिसमें  चचेरे-ममेरे  भाई  आदि  शामिल  भरण-पोषण

 को  उम्मीद  करें  ।  कानून  के  ओर  जीवन  के  प्रति  यह  दृष्टिकोण  बिल्कुल  भसंगत  है  ।”

 [  हिन्दो  ]
 क्या  सुप्रीम  कोर्ट  ने  जजमेंट  दिया  है  कि  सारा  दिमाग  ठीक  हो  गया  अगर  कहीं  दिमाग

 में  कचरा  रहा  भी  होगा  तो  वह्‌  भी  बाहर  भ्रा  गया  इसमें  भ्रागे  कहा  गया

 ]
 बड़  खेद  की  बात  है  कि  हमारे  संविधान  का  अनुच्छेद  44  निष्क्रिय  ही  रहा

 है  ।  इसमें  यह  उपबन्ध  है  कि  भारत  के  समस्त  भृ-क्षेत्र  में  नागरिकों  के  लिए  समान
 सिविल  संहिता  लागू  करने  का  प्रयास  करेगा  ।”  देश  के  लिए  एक  आम  सिविल  संहिता
 तेयार  करने  सम्बन्धी  सरकारी  कार्यकलाप  का  अभी  तक  कोई  सबूत  नहीं  मिला  है  1!

 मंत्री  जी  आपकी  तरफ  इशारा  सरकार  को  चाहिए  कि  धारा  44  के  अम्तर्गंत
 कामन  सिविल  कोड़  साने  की  कोशिदा  करे  ।  यह  मुस्लिम  औरतों  की  आवाज  है  ओ  कि  पढें  से
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 बाहर  आ  गई  जिन्होंने
 अपने  प्रापको  पहचाना  वे

 समाज  और  गवनमेंट  को  कह  रही

 ]
 घारणा  दृढ़  होती  जा  रही  है  कि  मुस्लिम  स्वीय  विधि  में  परिवतंन  के  लिए

 मुस्लिम  समुदाय  को  ही  आगे  आना  एक  आम  सिविल  संहिता  लाग  करने  से

 राष्ट्रीय  एकता  सुदृढ़  होगी  भौर  विधि  के  प्रति  अंताविरोधी  विचा  रधाराओं  वाली  निष्ठा  को
 भिन्‍नता  समाप्त  होगी  ।”

 आप  भारत  सरकार  के  कानून  मंत्री  से  कहें  कि  व ेतया  कानून  लाए  ।

 ]

 ताहिर  महमृद  ने  अपनी  पुस्तकਂ  मुस्लिम  प्ंनल  लॉ  सं०  पृष्ठ
 200-202)

 में  भारत  के  सभी  नागरिकों  के  लिए  समान  सिविल  संहिता  बनाने  के  लिए  सश्षक्त  तक॑  दिए  है  ।
 उनका  कहना  है  कि

 के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  राज्य  को  चाहिए  कि  धर्म  पर
 रित  स्वीय  विधियां  लागू  करना  बंद  कर  दे  के  लिए  यह  बेहतर  होगा  कि

 वे  अपनी  परम्परागत  स्वीय  विधि  को  घामिक  ओर  राजनंतिक  दबाव  द्वारा  राज्य  के
 विधायी  क्षेत्राधिकार  से  कराने  में  अपनी  शक्ति  व्यर्थ  करने  के  बजाय  वे  इस  बात
 का  पता  लगाने  का  प्रयत्न  करें  कि  सच्चा  इस्त्रामी  कानून  पुरानी  व्यास्याओं  को  छोड़कर
 किस  प्रकार  आम  सिविल  संहिता  को  सम्पन्त  कर  सकता  है  ।””

 |
 मुस्लिम  भाई  भी  काफी  जागरूक  हो  गये  हैं  ।  उनको  भी  मालम  हो  गया  है  ।

 मुस्लिम  भाश्यों  में  भी  बड़-बड़  विद्वान  हैं गौर  अलग-अलग  विचारों  के  अलग-अलग  लोग
 वे  यह  बात  कहें

 '*'

 क्रो  जनेल  वशर  :  भाप  बढ़ी  कद्र  करते  हैं  उनकी  ।

 क्री  मलचंद  डागा  :  कद्र  करने  वाला  ही  कद्र  कर  सकता  एक  जोौहरी  ही  हीरे  को  कद्र
 कर  सकता  है  |  म॒र्भ  यही  सुनाना  है|  ये  सारे  जजमेंट्स  इसमें  एक-एक  वर्ड  जो  लिखा  उसको

 पूरा  पढ़  लिया  पाकिस्तान  के  अंदर  जब  इसकी  रिपोर्ट  मांगी  गई  तो  पाकिस्तान  में  क्‍या  बातें

 हुए  ?  वहां  पर  भी  जब  औरतों  को  बुलाया  जाता  है''*।(व्यवघान )
 पाकिस्तान  के  अंदर  भी  मुस्लिम  परसनल  ला  के  अन्दर  दोनों  को  बुलाया  जाता  है  शरियत

 कोर्ट  में  ओर  पूछा  जाता  है  ।  यह  नहीं  कि  मनचाहे  जब  तलाक  कर  दिया  और  छ्ादी  के  समय  भी

 बुलाया  जाता  है  ।

 )
 इसी  प्रकार  मलेशिया  के  अंदर  भो,इन्होंने  कानून  में  रहोबदल  किया  एक  जमाना  था  जब

 बीबियों  “**::*****था।  आज  उनको  मना  कर  दिया  यह  कानून  था  मुस्लिम  परसनल

 लाके  उत्त  कानून  को  बदल  दिया  गया  वे  जानते  थे  यह  पुराना  का  नून  जहां
 बीवियांਂ  *  **'  ge?  -o- eee  उन्होंने  इसके  लिए  मना  कर  क्‍यों  कर

 *कअध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्य  बही  व
 से  लिकाल  दिया  गया  ।
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 भरी  ओवेसो  :  बीवियां  कहांਂ
 जो  मुह  में  आणा  बोलते  जा  रहे

 इस  तरह  से  हमारे  जजबात  को  मुस्तेल  कर  रहे  हम  बरदाइत  करने  के  लिए  तंपार

 नहीं  बेकार  की  बातें  किए  जा  रहे  है  ये  हमारे  जजबात  को  मुस्तेल  कर  रहे
 क्‍या  थआप  चाहते  हैं  कि  इस  पालियामेंट  फे  जरिए  हिन्दुस्तान  के  अन्दर

 हंगामा  हो  ?

 शो  मूलचंद  डागा  :  आप  जीते  ओर  मैं  इसमें  हार  लेकिन  एक  बात  कहना
 चाहता

 |
 क्री  पो०  एन०  सईद  :  श्री  डागा  पत्नियों  का  जिफ्र  करते  हुए  कह  रहे  हैं  कि

 मुस्लिम  कानून  के  अनुसा  र'****ਂ  यदि  ऐसा  ही  है  तो  वह  स्रोत  के  बारे  में  भी  बताए  ।  वे  ऐसे

 नहीं  बोल  सकते  हैं  ।

 थ्रो  जी०  एम०  बनातवाला  :  आप  इस  टिप्पणी  को  कार्यवाही  में

 से  निकाल  दें  कि  मुस्लिम  कानून  के  अनुसार  पत्नियां  '***#*  **अन्यथा  वे  स्लोत  या  कानून  के  बारे

 में  बताए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  रिकार्ड  देख  गा  ।

 क्रो  मूल  चनन्‍्द  डागा  :  मैंने  यहां  जो  कुछ  भी  पढ़  कर  सुनाया  है  यह  किताब  में  से  ही

 पढ़ा

 ]
 भाज  भी  सारे  काननों  में  बहुत  से  देक्षों  में***  )
 भरी  इग्राहीम  सुलेमान  सेट  आप  सोस  बताहए  )
 श्री  ओबंसो  :  आप  मेरे  मजहब  के  ताल्लुक  क्यों  बोलते  हैं  ।  यह  गलत  बात

 है  ।  यह  कतई  बर्दाइत  नहीं  होगा  )
 थ्रो  मूलसन्द  डागा  :  मैंने  पहले  ही  कह  दिया  था  कि  पसंनल  लों  के  अन्दर''****

 )
 ]

 श्री  संफुह्दीन  चोधरो  यह  व्यवस्था  का  प्रदन  है***
 श्री  जो०  एम०  बनातवला  :  यह  व्यवस्था  का  प्रइन  है  या  अनुरोध  ?  यदि  यह  अनुरोध  है

 तो  इसे  रिकार्ड  में  शामिल  नहीं  किया  जाना  हसे  व्यवस्था  का  प्रइन  ही  होता  धाहिए
 ओऔर  उन्हें  यह्‌  बताना  होगा  कि  किस  नियम  के  अंतर्गत  उन्होंने  व्यवस्था  का  प्रइन  उठाया  है***

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  उत्तेजित  न  हों  ?  आपका  व्यवस्था  का  प्रदन  क्या  है  ?  किस  विनिर्भय

 का  उल्लंघन  हुआ  है  ?

 श्री  सफुद्दीन  चौधरो  :  सभी  से  अनुरोध  किया  जाये  कि  इस  चर्चा  में  धघामिक
 नाओं  को  शामिल  न  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  व्यवस्था  का  प्रइन  नहीं  है  आप  बंठ  जाइए  ।
 >>  ne  ५७  लाल  ता  अमन

 **अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही-वृत्तांत  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 फर्म
 श्री  मूल  बंद  कमीशन  आफ  मेरिजेस  ऑन  फ  मिली  लॉ  की  रिपोर्ट  मैं  आपको  पढ़

 कर  बताना  चाहता  हूं  ।  यह्‌  कमीशन  पाकिस्तान  में  एस्टेबलिश  किया  गया
 ।  ६

 अनुवाद
 है

 |  अनुवाद  |
 इकबाल  के  दाब्दों  में  निकट  भविष्य  में  जिस  प्रदन  का  मुस्लिम  देशों  को

 सामना  करना  पड़गा  वह  है--क्या  इस्लाम  का  कानून  विकासोन्मुख  होने  की  क्षमता  रखता

 यह  ऐसा  प्रएन  है  जिसके  लिये  काफो  बौद्धिक  कसरत  करनी  होगी  और  निष्चय  ही
 इसका  उत्तर  में  होगा  ।

 ]

 यह  आपकी  फाइन्डिग्स  जो  परिवतंन  कानून  में  हुआ  है  वह  नेतिकता  के  आधार  पर

 हुआ  यह  कान्‌न  का  परिवतंन  जो  है  वह  पसंनल  लॉ  में  नहीं  उन्होंने  लोगों  के  हकों  को

 रक्षा  करने  के  लिये  नेतिकता  के  आधार  पर  किया  है  ।  जो  कानून  आपने  पेश  किया  है  इसको  जनता
 की  राय  मांगने  के  लिये  प्रचलित  किया  सारे  हिन्दुस्तान  को  जनता  उसको  प्रचलित
 करने  के  बाद  अपनो  राय  दे  ।  उसके  बाद  सदन  उस  पर  विचार  करे  ।  इसीलिये  मैंने  यह  मोशन  मूव
 किया  कि  :

 |
 कि  इत  विधेयरू  को  राय  जानने  के  लिये  परिचालित  किया  जाए  ।”

 मैं  आपके  चेप्टर  को  कलोज  नहीं  करना  चाहता  सब  लोगों  की  राय  जान  ली  जाये  ।

 मैं  फिर  कह  देना  चाहता  हूं  कि  मैंने  आपके  कानून  के  बारे  में  एक  छाब्द  नहीं  कहा  पसंनल  लॉ

 रहेगा  लेकिन  जब  मारेलिटी  का  सवाल  आता  है  तो  उनके  अधिकारों  की  रक्षा  की  इसके
 लिये  हमारा  फर्ज  बनता  है  इसलिये  कामन  कोर्ट  को  आवदयकता  मैं  यहो  कहना  चाहता  हूं  कि

 कामन  कोर्ट  होना
 श्रीमती  आबिदा  अहमद  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  हमें  इस  बात  पर  नाज  है

 कि  हमारे  मुल्क  में  हमारी  सरकार  सेक्युलर  है  जहां  हरेक  को  मजहबी  असूलों  और  आईन  पर  चलने
 की  आजादी  क्रिमिनल  प्रोमीजर  कोड  1973  के  संक्शन  125  का  सेक्युलर  होना  बाइ  ताहिरा
 कोर  फसल  बी  के  मुकदमों  में  तय  हो  चुका  था  ।

 बिला  बजह  सुप्रीम  कोट  द्वारा  शाह  बानो  के  मुकदमें  में  नान  नुफका  यानी  मेंटीनेंस  की  बात

 मुस्लिम  पसंनल  लॉ  को  बीच  में  डालकर  क्‍यों  लाई  गई  ।

 4.0९  भ०प०

 सुप्रीम  कोर्ट  के  हालिया  जजमैंट  में  जिस  तरह  से  शरियत  को  पेश  किया  गया  उसका

 श्रहुत  तकलीफदेह  असर  पड़ा  जजमैंट  में  एक  हवाला  ऐसा  दिया  गया  है  जो  ओरतों  से
 ह्लिक  है  लेकिन  उसकी  वजाहत  नहीं  की  यानी  कोई  एक्सप्लेनेशन  नहीं  दिया  गया  |  तो  हवाला
 देने  की  कया  जरूरत  थी  |  मैं  इसे  आपके  सामने  कोठ  करना  चाहती

 ] |
 भौर  यह  कहा  जाता  है  कि  हस्लाम  को  बुरी  बात  यह  है  ढि  वह  महिलाओं  का

 सम्मान  नहीं  कश्ता  है  ।
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 ]
 यह  इल्जाम  सरासर  गलत  ओरतों  के  हकूक  जो  शरियत  में  दिये  गये  वे इस  तरह

 से  उनको  अपने  वाल्दायन  को  जायदाद  में  से  हिस्सा  मिलता  वे  जो  खुद  कमारयें  वह  तो
 उनकी  क्रपती  मलकियत  है  यानी  वही  उसकी  मालिक  है  ।  उसे  छोौहर  से  मेहर  मिलतो  है  जो

 शौहर  की  माली  हैसियत  के  मुताबिक  तय  की  जाती  उसकी  उसकी  मर्जी  के  बगर  नहीं
 हो  सकती  ।  हस  मामले  में  मैं  आपको  एक  वाकया  सुनाना  चाहती  हूं  जो  मैंने  अपनी  आंखों  देखा
 भौर  सुना

 एक  जगह  कोई  लड़की  अपनी  शादी  नहीं  करना  चाहती  थी  लेकिन  उसके  मां-बाप  ने  अपने

 पुराने  खानदानी  जो  लड़के  वालों  से  उसकी  बिना  पर  छ्ञादी  तय  कर  वह
 बेचारी  कहते-कहते  चुप  हो  उसको  एक  न  चली  ।  जब  शादी  का  दिन  आया  ओर  बड़े

 धड़ाके  के  साथ  बारात  आई  तो  उस  जंसा  हमारे  यहां  एक  तरीका  होता  है  कि  वकील  और

 गवाह  जाकर  लड़की  से  इजाजत  लेते  हैं  ओर  पूछते  हैं  कि  आया  उसको  इस  लड़के  से  शादी  करना

 मंजर  है  या  उसके  मुताबिक  जब  वे  लोग  लड़की  से  पूछने  के  लिए  तो  उसने  कह

 नहीं  ।”  उन्होंने  उससे  दोबारा  फिर  शायद  उनके  कानों  ने  गलत  सुन  लिया  हो  कि  तुम्हें
 इस  लड़के  से  इतनी  मेहर  पर  शादों  करना  मंजूर  है  या  जेसा  हमारे  यहां  रिवाज  तो  उत्त

 लड़की  ने  फिर  मना  कर  दिया--जी  नहीं  ।  उन्होंने  फिर  तीसरी  बार  पूछा  ओर  तोसरी  दफा  भी

 उस  लड़की  ने  कह  दिया--जी  नहीं  ।  उसका  नतीजा  यह  हुआ  कि  उन्होंने  बाहर  जाकर  भरी

 फिल  में  एलान  कर  दिया  कि  लड़को  को  यह  शादी  मंजुर  नहीं  सारी  बारात  वापस  लौट  गई  ।

 इस  वाकयात  से  आप  अन्दाज  लगा  सकते  हैं  कि  हमारे  यहां  लड़की  को  अजमत  कितनी  ज्यादा

 इस्लाम  में  ।  लड़की  की  मर्जी  के  बर्गर  उसकी  शादी  कहीं  नहीं  हो  सकती  ।  यदि  औरत  लद  तलाक

 चाहे  तो  ल ेसकती  तलाकशुदा  औरत  को  इदत  की  मुहृत  तक  शौहर  से  मेंटीमेन्स  मिलती  है  ।

 कहीं  भी  यह  नहीं  लिखा  हुआ  है  कि  अगर  कोई  न  देना  चाहे  तो  न  दे  लेकिन  उसे  हृहत  से  मुहृत
 तक  मेन्टोनेंस  मिलती  औरत  का  हिस्सा  उसके  शौहर  की  जायदाद  में  भी  होता  है  ।

 एक  जगह  सुप्रीम  कोर्ट  की  जजमैंट  में  दिया  गया  है  जो  शरियत  के  बहुत  कहीं  मुस्तलिफ

 [  प्रनुवाद  ]
 निस्संदेह  मुस्लिम  पति  को  यह  विशेषाधिकार  प्राप्त  है  कि  बहु  जब  कभी  भाहे

 अच्छे-बुरे  या  असंगत  अथवा  बिना  किसी  कारण  के  भी  अपनी  पत्नी  को  छोड़  वे  ।

 इसके  जवाब  में  में  अल्लामा  अब्दुल्ला  यूसुफ  अली  का  अंग्र जी  तरजुमा  आपको  पढ़  कर

 सुवाना  चाहूंगी  जो  कुराने-करीम  की  आयत  से  लिया  गया

 यी  फीयर  ए  ब्रीच

 बिटवीन  दम  टवेन |
 थप्वाइट  (  )  आनि
 बन  फ्राम  हिज  फमिन्नो

 एण्ड  टू  अदर्स  फ्राम

 इफ  के  बिश  फार  पीस
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 गाड  विल  काज  देयर

 फार  गाड़  हैष  फुल

 एण्ड  इज  एक्वेंटेड  विद  आल  विग्ज  ।'

 4.02  म०प०
 वक्कम  पुरुषोत्तम  पोठासीन  हुए  ]

 इससे  साफ  जाहिर  है  कि  तलाक  की  इजाजत  उन  हालात  में  ही  है  जब  तमाम  को झ्षिक्षें

 नाकामयाब  हो  जो  कि  कुरान  में  दी  गई  हैं  यानी  अजदवाजी  जिन्दगी  यानी  मेरिड-लाइफ

 को  बरकारर  रखने  की  तमाम  कोशिशें  नाकामयाब  हो  जाएं  तभी  तलाक  हो  सकता  मैरिड

 लाइफ  में  औरत  को  बगैर  किसी  वजह  के  तलाक  नहीं  दिया  जा  कुरान  छवरीफ  में  यह
 बिडन  इसकी  सख्त  मुखाल्फत  ममन्‌

 मेहर  के  मुताबिक  सुप्रीम  कोर्ट  के  जजमैंट  शाह  बानो  के  केस  में  यह  कहा  गया  है

 ]
 स्वीय  विधि  के  अनुसार  महर  ऐसी  राशि  नहीं  है  जो  तलाक  के  समय

 देय  हो  ।”

 ओर  इसलिए  सेक्शन  127  के  तहत  नहीं  आता  यानी  जो  फेसला  पहले  बाई  ताहिरा  के

 केस  में  दिया  गया  शाहवानो  के  केस  में  सुपीम  कोर्ट  ने  उसे  ओवररुल  कर  अब

 अगर  सम  पेयेबल  ऑन  डाइवोसं  से  जो  सेक्शन  125  में  दिया  गया  मेहर  नहीं  है  तो  और

 क्‍या  है
 ?

 हमारे  मिर्धा  जिस  जमाने  में  यहां  मिनिस्टर  ऑफ  स्टेट  इन  दी  मिनिस्ट्री  ऑफ  होम
 अफेयर्स  होते  थे  तो  उन्होंने  इसके  मुताल्लिक  जो  कुछ  कहा  वह  मैं  जरा  आपके  सामने  पढ़कर

 सुनाना  चाहतो

 ]

 महिलाएਂ  खण्ड  125  की  परिधि  में  शामिल  की  गई  हैं  कितु  खंड  127
 में  इस  संशोधम  से  एक  पाबन्दी  लगाई  गई  वह  यह  है  कि  स्वीय  विधि  के  अन्तगंत  उसे
 देय  रादि  अदा  किए  जाते  मरण-पोषण  आदेश  लागू  नहीं  रहेगा  ।  यह  रूढ़ीवादी  व्यास्या

 या  रुढ़ीवादी  विचारों  ओर  समध्या  के  प्रति  उदार  रवंये  के  बीच  यह  एक  स्वस्थ  सम  मौता

 हम  थोड़ा  आगे  बढ़े  हें  कितु  हमने  मुस्लिम  महिलाओं  के  व्यक्तिगत  जीवन  में  हस्तक्षेप
 नहीं  किया  है  ।  *

 [  हिन्दी
 सुप्रीमकोर्ट  ने शाहबानो  के  केस  के  जजमेंट  में  जिस  तरह  से  शरियत  को  पेश  किया  है  और

 कुरान  दारीफ  का  जगह-ब-जगह  हवाला  दिया  है  वह  इसलिए  दुरुस्त  नहीं  है  क्‍योंकि  बगर  मजहब
 से  पूरी  वाक्फियत  हासिल  किए  फिकह  हृदीस  हजमा  से  बगेर  मालमात  हासिल  किए  हुए ने

 कदीम  का  हवाला  नहीं  दिया  जा  सकता  |  यही  वजह  है  कि  इस  जजमेंट  ने  मुसलमानों  के
 दिलों  में  हीजान  सा  बरपा  कर  दिया  है  ओर  उनके  मजहबी  जजबात  को  दुख  बिना  पहुंचाया  है  । दु
 इसलिए  सरकार  को  चाहिए  कि  वहू  ऐसा  कानून  बनाए  जिसकी  बिया  पर  बार-आर  पर्सनल  ला  को
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 न  छेड़ा  जाए  और  जो  परेशानकुन  फिजा  शाहबानो  के  केस  ने  पंदा  की  है  और  जो  उसके  तास्सुरात
 जगह-ब-जगह  पाए  जा  रहे  हैं  उ  ताकि  आइदा  कोई  छिकायत  न  हो  और  शरीयत
 को  गलत  तरह  से  पेश  न  किया  छारीयत  इस्लाम  का  दिल  इसे  एक  दूसरे  से  जुदा  नहीं
 किया  जा  सकता  ।

 ]

 थ्रो  सुरेश  करूप  :  महोदय  मुस्लिम  महिलाओं  को  दयनीय  दक्शा  पर  बहुत
 गम्मीर  वाद-विवाद  चल  रहा  हमारे  देश  में  उन  पर  अभी  भी  वे  पुराने  रीति-रिवाज  लागू  हैं
 जो  कि  किसी  भी  सभ्य  समाज  के  लिए  बड़े  शर्म  की  बात  मैं  अयने  माननीय  मित्र  श्री

 वाला  साहब  का  अआभारो  हूं  कि  उन्होंने  इतने  महत्वपूर्ण  विधय  पर  हम  सभी  को  चर्चा  का  अवसर
 दिया  ।

 इस  विधेयक  का  उद्दं श्य  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  बाई  ताहिरा  बनाम  अली  हुरसन
 तथा  मुहम्मद  अहमद  खां  बनाम  शाह  बान्‌  बेगम  के  मामलों  में  दिये  गए  दो  ऐतिहासिक  निष्यों

 की  वजह  से  कुछ  निहित  स्वार्थों  को  हुई  परेशानी  से  उन्हें  बचाना  ।  पहले  मामले  में  उच्चतम

 लय  की  खण्ड  पीठ  ने  यह  निर्णव  दिया  था  कि  यदि  तलाक  के  समय  दी  गई  राशि  उस  महिला  के

 मरण-पोषण  के  लिए  पर्याप्त  न  हो  तो  घारा  127  के  खण्ड  (3)  का  उप-खंड  लागू  नहीं
 होगा  और  पति  को  धारा  125  के  अनुसार  भरण-पोषण  के  लिए  धनराशि  अदा  करनी  हो  पड़ेगी  ।

 मैं  सम्बठ  भांग  को  पढ़  कर  सुनाता  हूं  :-...

 प्रस्ताव  यह  है  कि  कोई  भी  पति  अपनी  तलाकशुदा  पत्नी  के  प्रति  घारा  125
 के  अन्तगंत  निर्धारित  दायित्वों  से  छुटकारे  के  लिए  तब  तक  घारा  127(3)  के

 गंत  दावा  नहीं  कर  सकता  जब  तक  कि  इस  बात  का  सबूत  न  पेश  कर  दे  कि  प्रथा  या  स्थवीय

 विधि  के  अन्तगंत  ऐसी  निर्धारित  जो  भरण-पोषण  भत्ते  के  लिए  न्यूनाधिक  पर्याप्त
 अदा  कर  दी  है  ।'

 यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  यदि  तलाक  के  समय  पति  पर्याप्त  राशि  अदा  करता  है  तो  पत्नी

 को  धारा  125  के  अन्तगंत  संरक्षण  प्राप्त  करने  के  लिए  न्यायालय  जाने  का  हुक  नहीं  मैं  श्री

 बनातवाला  साहब  का  भाषण  बड़  ध्यान  से  सुन  रहा  कितु  उन्होंने  ऐसा  कोई  संतोषजनक  तर्क

 नहीं  दिया  कि  यह  निर्णय  मुस्लिम  समुदाय  की  स्वीय  विधि  में  किस  तरह  हस्तक्षेप  करता

 महोदय  मुझे  तो  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  लगा  ।  इससे  तो  यही  पता  चलता  है  कि  यदि  अदा  की  गई
 रादि  पर्याप्त  हो  तो  ठीक  किंतु  यदि  राक्षि  पर्याप्त  न  हो  तो  महिलाओं  को  न्यायालय  में  जाने

 ओर  घारा  125  के  अन्तर्गत  सुरक्षा  प्राप्त  करने  का  पूरा-पुरा  अधिकार  धारा  125  का  उहूं  एय

 क्या  है  ।  इसे  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  शामिल  क्‍यों  किया  गया  ?  यह  धर्म  निरपेक्ष  राष्ट्र  का  कानन  है
 और  देश  फे  सभी  लोगों  पर  लागू  होता  चाहे  वे  किसी  भी  जाति  अथवा  समुदाय  के  हों  ।

 यह  घारा  125  घर्म॑निरपेक्ष  राष्ट्र  का  कानून  है  इसे  वण्ड  प्रक्रिया  संहिता
 में  इसलिए  धामिल  किया  गया  है  क्योंकि  सरकार  नहीं  चाहती  कि  देश  में  स्वेच्छाचारी  अथवा

 आश्रयहीन  लोग  हों  ।  इसीलिए  इस  घारा  को  दण्ड  प्रक्रिया  सहिता  में  शामिल  किया  गया  था  ओर
 यह  उच्चतम  म्यायालय  के  खण्ड  पीठ  के  विचारों  के  अनुरूप  उच्चतम  न्यायालय  के  पूर्ण  पीढ

 द्वारा  मोहम्मद  अहमद  खां  बनाम  शाह  बान्‌  बेगम  के  मुकदमे  में  अपना  फंसला  दिया  या  धर  यह
 फेसला  अत्यन्त  विया  दपूर्ण  बन  गया  इसमें  विद्वान  स्थायाधोक्ों  ने  क्‍या  कहा  है  ?  फंसले  में  स्पष्ट
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 भर»  कि यदि किसी मामले

 रूप  से  यह  कहा  गया  है  कि  यदि  किसी  मामले  में  घारा  125  ओर  धारा  127  को  लेकर  विवाद

 उठ  खड़ा  होता  तो  घारा  125  द्वी  मान्य  होगी  ।

 श्रो  अमीज  तैट  :  आप  यह  धारा  पढ़  क्‍यों  नहीं  देते  ?

 )
 थ्रो  सुरेश  क्‌रूप  :  उच्चतम  न्यायालय  ने  इस  फैसले  में  यह  भी  स्पष्ट  किया  है  कि'*****

 )

 एक  साननोय  सदश्य  :  उन्हें  यह  मालूम  नहीं  है  कि  श्री  बनातवाला  इस  धारा  में  संशोधन

 करना  चाहते
 हैं  ।

 )
 सभापति  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  मुझे  अपनी  बात  कहने  का  पुरा  अधिकार  है  ।

 )
 सभापति  महोदय  :  श्री  सेट  भ्रापको  भी  समय  दिया  जाएगा  ।

 भरी  सुरेश  कुरूप  :  इस  फैसले  में  भी  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  स्पष्ट  किया  है  कि

 मुस्लिम  स्वीय  विधि  ओर  धारा  125  के  बीच  कोई  विवाद  नहीं  मैं  फेसले  का  पेरा  14  उद्ध,त
 करता  हूं  जिसमें  कहा  गया  है  कि  :

 मुस्लिम  स्वीय  जो  तकाकशुदा  पत्नी  को  भमरण-पोषण  वेने  के  पति  के

 दायित्व  को  इहत  की  अवधि  तक  सीमित  करती  में  घारा  125  की  परिर्थतियों  का

 समावेश  नहीं  है  और  ऐसा  मानना  गलत  होगा  कि  अपनी  स्वीय  विधि  के  अनुसार  इृहत
 की  अवधि  के  बाद  मुस्लिम  पति  तलाकशुदा  पत्नी  के  भरण-पोषण  के  लिए  जिम्मेदार  नहीं
 हैं  क्योंकि  तलाकछुदा  पत्नी  हो  तो  अपने  भरण-पोषण  में  असमर्थ  होती  इसलिए
 कर्त्ता  का  यह  तक  कि  मुस्लिम  स्वोीय  विधि  के  अनुसार  तलाकशुदा  पत्नी  के  मरण-पोषण
 को  उसकी  इस  वात  के  बावजूद  कि  पत्नी  अपने  भरण-पोषण  में  असमर्थ

 इटत  तक  ही  नामंजूर  किया  जाता  है  ।”

 यह  स्पष्ट  है  कि  मुस्लिम  स्वीय  विधि  ओर  घारा  125  में  कोई  विवाद  नहीं  यदि
 पत्नी  अपने  भरण-पोषण  में  असमर्थ  होने  पर  ही  यह  कानून  लागू  होगा  और  पति  पत्नी  को

 पोषण  के  लिए  पंसा  देने  को  बाध्य  होगा  ।

 मेहर  के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  स्पष्ट  किया  है  कि  विवाह  के  समय  दी  गई  राशि

 तलाक  के  समय  दी  गई  राशि  नहीं  विवाह  के  समय  दी  गई  राधि  तलाक  के  मुआवजे  में  दिये
 जाने  वाला  घन  सहीं  हो  सकता  ।  यह  विचार  इस  मुकदमे  में  उच्चतम  न्यायालय  के  पृण्ण  पीठ
 द्वारा  ब्यक्त  किया  गया  यह  फैसला  देश  में  सभी  प्रतित्रियावादी  हल्वों  के  लिए  सिर  दर्द  बन
 गया  है  ।

 मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  यदि  इस  वेश  में  बहुसंर्यक  हिंदु  समाज  मनु  स्मृति
 का  अनुक  रण  करता  शुरू  कर  दे  तो  हमारे  देश  का  भविष्य  क्या  होगा  ?  जब  भी  हिंदु  समुदाय  में

 सुधार  करने  के  प्रयत्न  किए  गए  प्रतिक्रियावादी  तत्वों  ने  इसका  बिरोध  जब  सती  प्रथा

 समाप्त  की  गई  तो  भी  बहुत  हो-हल्ला  हुआ  ।  जब  बाल-विवाह  को  रोकने  के  लिए  विधेयक  विधास
 सभा  के  समक्ष  रखा  गया  तो  भी***
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 सभापति  महोदय  :  एक  मैं  आपको  रोक  रहा  मैं  सदन  का  मत  प्राप्त  करना

 चाहता  हूं  ।  10-5-1985  को  चर्चा  के  लिए  दो  घण्टे  दिए  गए  इसे  1  घण्टा  बढ़ा  दिया  गया
 अब  निर्धारित  समय  पूरा  हो  चुका  भाप  कितना  समय  चाहते  हैं  ?

 भो  प्रिय  रंजन  दास  मुशी  :  यह  एक  गम्भीर  मामला  इस  पर  ओर  चर्चा

 होनी  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  हम  समय  1  घण्टा  और  बढ़ा  दें  ?

 झोमती  कष्णा  साहो  :  हम  इस  विधेयक  पर  बोलना  चाहते  हैं  ।

 सभापति  भहोदय  :  आज  हम  हस  विधेयक  पर  चर्चा  समाप्त  करेंगे  ।

 श्री  सुरेश  क्रूप  :  जब  बाल-विवाह  को  समाप्त  करने  के  लिए  तोसरे  दशक  के

 अंत  में  शारदा  विधेयक  लाया  गया  तो  भी  हिंदु  समुदाय  के  प्रतिक्रियावादी  हत्वों  ने इसका
 जबरदस्त  विरोध  किया  1950  में  हिंदु  संहिता  बनाई  गई  थी  तब  मी  प्रतिक्रिया  हुई
 प्रत्येक  आंदोलन  का  चाहे  वह  हिंदु  समाज  में  बड़ा  सुधार  करने  वाला  हो  अथवा  छोटा

 वादी  तत्वों  द्वारा  उसका  कड़ा  विरोध  किया  गया  है  ।

 मेरे  साथी  बनातवाला  साहब  ओर  इग्नाहिम  सुलेमान  सेट  हमारे  राज्य  में  मुस्लिम
 समाज  के  निर्षिवाद  नेता  हैं  घान  )

 सभापति  महोदय  :  उन्हें  अपनी  बात  पूरी  करने  दीजिए  ।

 ओर  सुरेश  क्रूप  :  उन्हें  अपने  समुदाय  को  सुधारने  के  काम  में  अगुवा  होना  चाहिए
 लेकिन  दुर्माग्यवश  श्री  बनातवाला  हस  पुराने  रिवाज  के  पक्ष  में  सभी  प्रकार  के  पुराने  तक  प्रस्तुत
 कर  रहे  हैं  ।  मुझे  ऐसा  कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  ।

 मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  मुस्लिम  समुदाय  के  ही  कई  न्यायधीछों  के  ऐसे  निर्णय

 हैं  जिनमें  मरण-पोषण  के  लिए  अनुमति  दी  गई  मैं  जस्टिस  खालिद  का  उस  समय  का  निर्णय
 उद्ध  त  करना  चाहता  हूं  जब  वह  केरल  हाई  कोर्ट  में  म्यायधीश  9  वर्ष  पूर्व  1976  में  मोहम्मद
 बनाम  सेनाबो  के  मुकहमे  में  उन्होंने  मरण-पोषण  की  याचिका  मंजर  की  थी  शोर  भेहर  की  अदायगी

 पर  उनकी  राय  यह  थी  :  द्

 की  अदायगी  से  मरण-पोषण  का  दावा  समाप्त  नहीं  हो  जाता  क्योंकि  मेहर
 का  दावा  पत्नी  को  प्राप्त  एक  महत्वपूर्ण  अधिकार  हैं  श्लोर  यह  दावा  पति  की  सम्पत्ति  पर

 प्रमार

 मेहर  के  बारे  में  उनकी  यह  राय  वह  आगे  कहते  हैं  :

 तक  केरल  के  मुसलमानों  का  प्रएम  है  ऐसी  कोई  प्रथा  नहीं  जिससे  पत्नी

 द्वारा  भरण-पोषण  का  दावा  प्रथाओं  के  अनुसार  देय  धन  की  अदायगी  से  रह  होता  हो  ।”

 यह  निर्णय  बहुत  विद्वान्‌  मुस्लिम  न्‍्यायधीश  ने  ।976  में  भरण-पोषण  की  याविका  को

 कृति  देते  हुए  दिया  मुस्लिम  कानून  एक  व्यक्ति  को  चार  विवाह  करने  को  अनुमति  देता

 जहां  तक  मैं  समझता  वह  पांचवीं  शादी  मी  कर  सकता  है  ओर  वह  शादी  मान्य  होती  है

 वह  चार  विवाह  कर  सकता  मैं  बनातवाला  साहब  से  पूछना  चाहुता

 हैँ  कि  बह  किसी  महिला  की  दूसरी  या  तीसरी  क्षादी  के  बारे  में  क्या  कहना  चाहते  हैं  ।

 भी  जी०  एम०  बनातवाला  :  उसके  लिए  एक  पति  ही  पर्याप्त  सिरदर्दी

 =  —  जज  +  प्पजिप9पपतप-+-न्‍+
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 )

 झरी  सुरेश  करुप  :  मुस्लिम  स्वीय  विधि  के  अन्तर्गत  पुरुष  पिता  की  सम्पत्ति  में  दो  हिस्से  पाने

 का  अधिकारी  है  जबकि  महिला  केवल  एक  हिस्से  की  अधिकारी  मुध्लिम  स्वीय  विधि  में  इस

 बात  पर  बल  दिया  गया  है  कि  प्रत्येक  प्रुष  गवाह  के  स्थान  पर  दो  महिला  गवाह  होनी
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मेरे  माननीय  साथी  को  इस  बारे  में  क्‍या  राय  मैं  बनातवाला  साहब  से

 एक  बड़ा  सरल  सा  प्रइन  पूछना  चाहता  हूं  ।  ये  सभी  बातें  तब्र  उठीं  जब  मुस्लिम  महिल्नायें  न्यायालय

 में  गई  और  भरण-पोषण  के  लिए  दावे  किए  ।  क्योंकि  उन्होंने  निचली  अदालत  से  उच्चतम

 लय  तक  भरण-पोषण  के  अधिकार  का  दावा  न्यायालय  ने  भरण-पोषण  की  याचिका  मंजूरी
 की  ओर  मुस्लिम  स्वीय  विधि  की  व्याख्या  की  |  वे  अपने  मुस्लिम  समुदाय  की  महिलाओं  से
 लयों  में  न  जाने  के लिए  कह  सकते  थे  और  इस  प्रकार  मुस्लिम  स्वीय  विधि  का  पालन  '**

 एक  माननीय  सदस्य  :  हर  स्थान  पर  गलत  किस्म  के  लोग  होते  हैं  ।

 थ्री  सुरेश  करुप  :  वह  उनसे  कह  सकते  थे  ही  तुम्हें  तलाक  दे  दिया  गया  हो  और  यदि

 तुम्हें  मेहर  के  रूप  में  केवल  4  रुपये  ही  दिए  गए  हैं  तो  मी  तुम  उन्हें  लेकर  चली  तुम्हें
 लय  में  नहीं  जाना  चाहिए  ।”  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  स्वयं  बनातवाला  साहब  के  निर्वाचन

 पोन्‍नानी  मंजेरी  न्यायालय  में  भरण-पोषण  याचिकाओं  की  अधिकतम  संख्या  तलाकशुदा  मुस्लिम
 महिलाओं  द्वारा  दी  गई  याचिकाओं  की  यदि  वह  एक  मिनट  के  लिए  भी  उस  अभागी  महिला  के

 बारे  में  सोचते  जिसने  अपने  बच्चों  के साथ  आत्महत्या  कर  ली  क्‍योंकि  उसके  पति  ने  उसे  तलाक  दे
 दिया  था  और  उसके  पास  जीवन-निर्वाह  का  कोई  साधन  नहीं  तो  वह  ऐसे  तक॑  सामने  न  रखते
 और  यह  विधेयक  न  लाते  ।  ऐसा  उनके  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  हुआ  है  ।  उनके  तक

 कुछ  भी  ये  अभागी  तलाकशुदा  मुस्लिम  महिलाएं  अधिक  से  अधिक  संख्या  में  न्यायालयों
 में  जा  रही  हैं  और  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  125  के  शअ्न्तगंत  संरक्षण  प्राप्त  करना

 चाहती  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  विधेयक  पर  कई  सदस्य  बोलना  चाहते  आप  अपनी  बात  समाप्त
 करने  का  प्रयत्न  कीजिए  |

 थ्रो  सुरेश  करुप  :  यह  प्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  ।  कृपया  मुर्के  कुछ  समय  भौ

 दें  |  मैं  केवल  मुख्य  बातें  कह  रहा  हुं  ।

 पिछले  दिन  यह  विधेयक  पेश  करते  समय  श्री  बनातवाला  साहब  ने  इस  महान  सदन  मे

 यह  कहने  का  साहस  किया  था  कि  इस  देश  में  एक  मुसलमान  की  अध्यक्षता  में  अलग  दशरीयत
 स्यायालय  बनाए  जाने  इश्बनाहीम  सुलेमान  सेट  जिनका  मैं  बहुत  आदर  करता

 ने  कोचीन  में  कहा  था  ओर  जिसके  बारे  में  25  जून  के  में  मी  आया  जिसे  मैं  उद्ध,त
 करता  ह  :

 यूनियन  मुस्लिम  के  अध्यक्ष  श्री  इम्राहीम  सुलेमाव  सेट  ने  14  जून  को
 यत  संरक्षण  दिवस  मनाने  का  जोरदार  लिया  है  ओर  उन्होंने  कहा  है  कि यदि  सरकार

 मुस्लिम  समुदाय  को  शरीयत  का  पक्षਂ  भी  मानने  को  अनुमति  दे  दे  तो  बह
 इसका  स्वागत  करंगे  ।'

 उन्होंने  सोमबार  को  एक  सम्मेलन  में  कहा  कि  :
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 सम्बन्धी  शरीयत  कानूनों  का  अनुपालन  करने  से  अपराध  कम  करने  में
 मदद  मिलेगी  ।/”

 मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  सत्तारूढ़  देल  कांग्रेस  आई  के  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  है  भर
 केरल  के  उप  मुल्यमन्त्री  श्री  आबुकेदार  कुट्टो  नाहा  डाकेफ  ने  स्वयं  शरीयत  संरक्षण  दिवस  क
 जिक्र  करते  हुए  कहा  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  चाहे  कुछ  भी  हम  इसे  नहीं
 मानेंगे  ।  उन्होंने  सावंजनिक  रूप  से  ऐसा  कहा  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि******की  राय 3.  ०

 )
 थ्रो  नारायण  चोब  :  सभी  लोगों  को  ऐसी  हिम्मत  दिखानी  चाहिए  ।

 श्री  सुरेश  क  रुप  :  मुझे  इस  हिम्मत  पर  कोई  आर्पत्ति  नहीं  है  लेकिन  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  इस  बारे  में  सत्तारूढ़  दल  का  कया  निर्णय  है  |  यनियन  मुस्लिम  लीग

 )
 श्री  सेफुहीन  चौघरो  :  ढागा  जी  ने  कुछ  ओर  कहा  है  आप  कुछ  ओर  कह  रहे  हैं  ।

 एक  साननोय  सस्दय  :  दल  स्वीय  विधि  में  हस्तक्षेप  नहीं  करेगा  ।

 )

 श्री  सुरेश  करुप  :  कांग्रेस  सदस्यों  का  इसके  बारे  में  क्या  कहना  है  ?  यनियत
 मुस्लिम  लीग  अलग  द्ारीयत  न्यायालय  की  मांग  कर  रही  है  जिसमें  मारत  में  शरीयत  के  अपराधिक
 पक्ष  के  मुकहमों  पर  विचार  किया  जा  सके  ओर  उच्चतम  न्यायालय  का  जो  भी  निर्णय  हो  हम  उसे

 नहीं  वह  ऐसा  कह  रहे  हैं  और  केरल  में  उनकी  ओर  आपकी  मिसी-जुली  सरकार

 इब्राहीम  सुलेमान  सेट  साहब  और  बनातवाला  साहब  दोनों  इस  मिली-जुली  सरकार  के  साथ
 हैं

 । आपकी  इस  बारे  में  कया  राय  मैं  केवल  यही  जानना  चाहता  हूं  ।  भ्राप  जानते  हैं  कि

 यहूਂ  में  है  ।

 )
 इगम्राहोम  सलेमान  सेट  साहब  का  यह  वक्तथ्य  कि  एक  सामदायिक

 ने  त्रिवेंद्रम  में  यह  निर्णय  दिया  कि  बेचारी  मुस्लिम  महिला  को  101  कोड़  लगाए  जाने  चाहिए
 ओर  उसके  बाल  काट  दिए  जाने  मैं  फिर  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  की
 राय  है  ।

 सभापति  महोवय  :  वहां  पर  सरकार  ने  कारयंवाही  की  है  ।

 थओरो  सुरेश  करुप  :  कोई  कायंबाही  नहीं  की  गई  सरकार  की  क्या  राय  है  ?

 श्री  इज्राहीस  सुलेमान  सेट  :  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  प्रंस  सम्मेलन  में

 मुभसे  त्रिवेंद्रम  बीमापल्‍लीਂ  घटनाओं  के  बारे  में  मुकसे  एक  प्रएन  पूछा  मैंने  स्पष्ट  हूप  से
 यह  कहा  था  कि  भारत  में  इस्लाम  अपराध  कानून  लाग्‌  नहीं  अतएवं  कानून  अपने  हाथ  में  लेगा
 उनके  लिए  गलत  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  उन्होंने  मुकसे  पूछा  कि  क्ष्या  मैं  चाहुंगा  कि  देशा  के

 मुसलमानों  के  लिए  सरकार  इस्लाम  का  अपराध  कानून  लागू  करे  |  मैंने  यदि  सरकार

 ऐसा  निर्णय  करे  तो  मैं  उसका  स्वागत  करू  मैं  इसका  स्वागत  इसलिए  करूगा  क्योंकि  इससे

 अपराध  कम  होंगे  ।
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 सभापति  महोदय  :  आपकी  बारी  आएगी  कृपया  आप  तब  बोलें  ।

 भरी  सुरेश  करुप  :  यह  आपकी  नीति  है  और  जमायत  त्रिवेंद्रम  में  यह  नीति  अपना  रही  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  कोई  व्यक्ति  अथवा  साम्प्रदायिक  संगठन  समामांतर

 राध  प्रक्रिया  संहिता  और  दण्ड  संहिता  चला  सकता  है  और  क्‍या  वे  सजा  दे  सकते  इस  मामले

 में  सत्तारूढ़  कांग्रस  पार्टी  और  केरल  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाया  जब  यह  सब  हो  रहा  था

 तो  कांग्रेस  के  सभी  मंत्री  मंत्रालय  की  जंजीरों  में  बन्धे  हुए  सुखपूर्वक  बंठे  सत्तारूढ़

 दल  को  इस  संबंध  में  क्या  राय  है  ?  मुझे  गव॑  है  कि  हमारे  दल  ने  इस  विवाद  में  दृढ़  रवेया  अपनाया

 है  श्री  कुरियन  मैं  हार  नहीं  मान  रहा  हूं  ।  मुझे  इस  बात  पर  गयवं  है  कि  मेरे  दल  ने

 इस  स्थिति  तथा  विवाद  में  दृढ़  दृष्टिकोण  अपनाया  इसीलिए  डेमोक्रेटिक  फ्रट  में  हमारे  गठजोड़
 वाले  अखिल  भारतीय  मुस्लिम  लीग  ने  हमारा  फ्रट  छोड़कर  यूनियन  मुस्लिम  लीग  में  जा

 मिली  और  केरल  के  मुख्य  श्री  करणाकरन  ने  इसका  हादिक  स्वागत  किया  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  इसीलिए  आपको  छोड़  दिया  गया  ।

 )
 सभापति  मरोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  सुरेश  करुप  :  ये  लोग  बार-बार  मुझे  टोक  रहे  इन  सभी  स्थितियों  में  इण्डियन

 मुस्लिम  लीग  भी  स्थिति  के  बारे  में  मुझे  कोई  संदेह  नहीं  लेकिन  मैं  जो  जानना  चाहता  हूं  वह

 यह  है  कि  इस  देश  में  सत्तारूढ़  दल  की  क्‍या  स्थिति  है  जो  राष्ट्रीय  धर्मनिरपेक्षता
 आदि  का  प्रचार  करता  उनकी  क्या  स्थिति  है  ?

 अन्त  में  मैं  फिर  बनातवाला  साहव  को  याद  कराना  चाहता  हूं  कि  अन्य  मुस्लिम  देशों  में

 क्या  हो  रहा  में  समझता  हूं  कि  बनातवाला  साहब  को  भिस्र  में  होने  वाले  सुधारों  की  ओर

 सिद्धांतवादियों  की  प्रतिक्रिया  की  जानकारों  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उनका  अपना  पक्ष  क्या
 पाकिस्तान  में  क्या  हो  रहा  है  ?  पाकिस्तान  में  शरीयत  के  क्र  कार्यान्वयन  के  खिलाफ  लड़

 रहे  लोकतांत्रिक  तत्वों  के  बारे  में  इण्डियन  यूनियन  मुस्लिम  लीग  की  कया  स्थिति  मैं  उनकी  राय
 जानता  हूं  क्योंकि  वे  दोनों  ही  पाकिस्तान  जाकर  जिया-उल-हक  से  मिले  और  उन्हें  बताया  कि
 भारत  में  भारत  सरकार  भो  मदद  से  मुसलमानों  को  सताया  जा  रहा  है  ।  यही  उन्होंने  किया  है***

 श्रो  जी०  एन०  बनातवाला  :  इनको  बात  बिल्कुल  गलत  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  के
 साथ  मारत  के  मुसलमानों  के  उत्पीड़न  के  बारे  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  हमारी  पाकिस्तान  के

 राष्ट्रपति  से  बातचीत  पाकिस्तान  में  भारत  के  राजदृत  की  उपस्थिति  में  वह  शुरू  से  अन्त  तक

 हमारे  साथ  रहे  ।  यह  मालूम  होना
 सभापति  महीदय  :  शान्त  शान्त
 श्री  सुरेश  क्रप  :  मल्लिम  देशों  में  एक  सी  दशरीयत  नहीं  जिस  षारीयत  का  अब  वह

 पक्ष  ले  रद्दे  हैं  वह  1973  में  अ'ग्रेजों  द्वारा  कार्याम्वित  की  गई  झरीयत  ओर  मैं  इन  शब्दों  के

 साथ  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुझो
 :  सभापति  जहां  तक  ऐसी  चर्चा  का  संबंध

 थाप  बहुत  उदारहृदय  हैं  ।
 आरम्भ  में  मैं  यही  कहूंगा  कि  यदि  आप  वास्तव  में  इस  विधेयक  के  साथ  न्याय  करना

 चाहते  हैं  तो  यह  समुचे  सदन  का  तीन  आधारभूत  सिद्धान्तों  पर  ध्यान  श्राकर्षित  करता  वह  है
 धर्म  शोर  धर्म  ओर  कानून  ओर  घर्मं  ओर  नेतिकता  ।

 हक
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 समापति  आपको  याद  होगा  कि  16  वीं  और  ]7  वीं  शताब्दी  में  क  टूर  हिंदुओं  तथा
 समस्त  हिन्दू  समाज  का  धारणा  में  बहुत  अधिक  विश्वास  था  कि  हिन्दू  पत्नी  को  पति  के  साथ  ही
 लाया  जायेगा  और  ऐसी  ही  प्रथा  भी  थी  |  वे  मनु  उपनिषद  काल  से  ही  वेदों  म्रें  उदरण  आदि  देते

 रहे  थे  ।  जेसा  कि  आप  जानते  हैं  राजा  राम  मोहन  राय  बंगाल  में  इस  बुराई  के  विरुद्ध  संघर्ष
 करने  के  लिये  आगे  आये  तथा  एक  नया  सामाजिक  सुधार  किया  जिसे  हिंदुओं

 ।  स्वीकार  किया
 था  तथा  कट्टर  हिंदू  मी  इसके  विरुद्ध  नहीं  बोल  सके  |  यह  बात  इस  विधेयक  के  संदर्भ  में  नहीं  कह
 रहा  हूं  ।  मैं  जो  बताना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  पूरे  विश्व  में  हमारा  देश  ही  एक  मांत्र  ऐसा  उदाहरण
 है  जहां  सभी  धर्मों  की  रक्षा  उनकी  जटिलताओं  तथा  प्रथाओं  के  साथ  की  जाती  है  तथा  संविधान
 द्वारा  उन्हें  मौलिक  संरक्षण  दिया  गया  है  |  विश्व  में  यहां  तक  कि  लोक  तंत्रात्मक  देशों  में
 यह  एकमात्र  देश  है  जहां  ऐसा  अद्वितीय  उदाहरण  विद्यमान  मारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस
 वाद  के  योग्य  है  जिसने  देश  में  इस  प्रक्रिया  को  समेकित  किया  |

 ली  --

 सभापति  कुछ  कट्टर  हिन्दू  कुछ  कट्टर  सिख  कुछ  कट्टर  मुस्लिम  हाल
 ही  में  पंजाब  घटना  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  हमें  इतना  बलिदान  करना  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को

 अपना  जीवन  तक  देना  पड़ा  ।  आप  समझते  हैं  कि  उग्रवादियों  ।  लोंगोवाल  पर  कुछ  दबाव  डालने
 का  प्रयत्न  कितु  वह  उस  दबाव  में  आये  नहीं  ।

 मेरा  यह  विश्वास  उचित  ही  है  कि  श्री  बनातवाला  जी  ने  सभा  में  यह  विधेयक

 इसलिए  प्रस्तुत  किया  कि  संसद  से  बाहर  तनाव  कम  हो  और  लोकतांत्रिक  तरीके  अनुमोदन  हो

 जाये  जिससे  ऐसा  वातावरण  ब  गा  कि  बाहर  बिना  कोई  झगड़ा  हुए  लोकतांत्रिक  ढुचि  के  अदर

 ही  समस्या  का  समाधान  हो  सके  ।  यदि  उनकी  यह  भावना  है  तो  मैं  उसका  स्वागत  करता  हूं  ।

 कितु  कुछ  मुद्दों  के  बारे  में  मैं  विस्तार  से  बताऊगा  ।

 सर्वप्रथम  धर्म  तथा  समाज  धर्म  समाज  का  अनुकरण  करता  है  तथा  समाज  धर्म  का  मैं

 इस्लाम  के  धामिक  सिद्धांतों  के  बारे  में  कुछ  के  लिए  पूर्ण  रूपेण  सक्षम  नहीं  है  क्योंकि  मैं  यह
 दावा  नही  कर  सकता  कि  मैं  कुरान  का  विशेषण  हूं  किन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  प्रत्येक

 वान  अथवा  पंगम्बर  का  संदेश  यह  है  कि  मानव  के  प्रति  दया  होनी  चाहिए  |  जो  इस  संदेश  का

 अन्त  तक  पालन  करता  है  वहीं  ईश्वर  का  सच्चा  मकत  है  ।  इस  तरह  की  कई  और  व्याख्यायें  हो

 सकती  हैं  जो  बहुत  भिन्‍न  हो  सकती  हैं  किन्तु  ईश्वर  के  अन्तिम  संदेश  को  कानून  का  रूप  दिया  जाना

 यह  बात  नहीं  है  कि  सिर्फ  मेरी  व्यक्तिगत  भावनाओं  का  ही  महत्व  है  ।  मैं  पूरी  तरह

 सूस  करत्ता  हूं  कि  हमारे  समाज  में  मुसलमान  समुदाय  की  यह  काफो  दृढ़  भावना  है  कि  कुछ
 मामलों  में  उनके  व्यक्तिगत  मामलों  में  देश  के  कानून  से  अथवा  राजनैतिक  ताकतों  के  किसी  प्रयोजन

 है  अतिक्रमण  किया  जाता  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  बाद  कट्टर  हिन्दुओं  तथा  कुछ
 अआलोचकों  ने  गलत  तरीकों  से  मुसलमान  औरतों  की  छवि  को  इस  हद  तक  बिगाडा  है  कि  सामान्‍य

 मुसलमान  अन्यथा  जिनका  इस  से  मामले  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  '”  भी  अपने  दिल  में  इस  बात

 का  बहुत  बुरा  माना  है  कि  हमारी  बेइज्जती  हो  रही  है  और  हमारा  धर्म  खतरे  में  मैं  यह
 बात  नहीं  है  कि  मैं  इसे  इसलिए  जानता  हूं  कि  मैं  हिंद्रु  और  मुसलमानों  से  मिलता  जुलता  रहता  हूं

 किम्तु  यह  मावना  फंली  हुई  है  और  यदि  आप  ऐसा  देंगे  तो  ये  बातें  समा  के  वश  के  बाहर  हो
 जायेंगी  ।
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 इसलिए  मैं  स्वयं  यह  महसस  करता  ठे  कि  इस  सभा  में  हम  में
 से  किसी  को  मी  अथवा

 बाहर  किसी  को  ऐसा  कुछ  नहीं  करना  चाहिए  जिससे  और  अधिक  उलझाव  आये  और  जो

 सामान्य  रूप  से  औरतों  की  मावनाओं  को  छुए  ओर  मुसलमान  औरतों  की  छवि  को  प्रभावित

 मैं  सदस्यों  द्वारा  किए  गए  योगदाने  के  बारे  में  बड़  ध्यान  से  सुन  रहा  मैं
 उनकी  इस  बात  के  बारे  में  नहीं  कहना  चाहता  कि  मुसलमान  पति  चार  बार  शादी  करते  हैं  आदि

 आदि  |  मैं  एक  हिन्दू  हिन्दू  पति  अपनी  पत्नी  के  साथ  कंसा  व्यवहार  करता  है  ?  वे
 कितनी  रीति-रिवाजों  का  पालन  करते  हैं  ?  विवाह-विच्छेद  के  बाद  वे  क्या  करते  हैं  ?  विवाह  विच्छेद
 के  बाद  भी  125  के  अन्तर्गत  नियम  के  अनुसार  याचिका  दायर  तथा  भरण  पोषण  का  खर्च
 प्राप्त  करत  की  व्यवस्था  है|  विधि  मन्त्रालय  से  उपलब्ध  सूचना  के  आधा  र  पर  क्‍या  आप  यह  बता
 सकते  हैं  कि  उन्होंने  कितनी  बार  हिन्दू  ओरतों  को  उनका  मरण  पोषण  का  खर्च  दिलाने  संबंधी  कानन

 के  अन्तर्गत  उन्हें  संरक्षण  दिया  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  90  प्रतिशत  निर्धन  तलाकशदा  महिलायें
 लयों  का  सहारा  नहीं  ले  सकतीं  ओर  वे  बड़ी  दयनीय  स्थिति  में  अपना  जीवन  व्यतीत  करती  है  या

 वेश्यावृत्ति  का  सहारा  लेती  है  ।  आप  जानते  हैं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मीडिया  में  महिलओं  की  स्थिति  व
 बारे  में  क्या  दिया  गया  है  ।  यह  हिन्दू  महिलाओं  अथवा  मुस्लिम  महिलाओं  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  प्रश्न  मल

 भूत  रूप  से  यह  है  कि  हमारे  देश  में  समाज  की  आर्थिक  स्थिति  अच्छी  नहीं  है  |  चाहे  हिन्द्र  महिला
 हो  अथवा  मुस्लिम  उसके  विवाह  विच्छेद  के  बाद  उसकी  स्थिति  ऐसी  होती  है  कि  सिर्फ  भगवान
 ही  उसका  ध्यान  रखता  है  ओर  कोई  न  मैं  बचा  सकता  हूं  और  न  श्री  वनातवाला  |  आप
 कानूनी  संरक्षण  की  व्याख्या  कर  |  सकते  हैं  कुरान  के  प्रचलित  वाक्यों  तथा  संविधान  के
 मूलभूत  सिद्धांतों  स  कई  तकों  की  व्याख्या  कर  सकते  हैं  ।  कितु  इस  समाज  की  वास्तविकता  यह  है
 कि  जो  अमीर  अथवा  सम्पन्न  लोग  हैं  उनसे  अलग  व्यवहार  किया  जाता  है  तथा  अलग  ढ  ग॒  सं
 कानूनी  स  रक्षण  की  व्याख्या  की  जाती  और  जो  गरीब्र  हैं  उनको  लिए  कानन  बहत  ब्यय  साध्य

 समापति  महोदय  ।  यहां  तक  कि  इस  देश  में  काननी  सहायता  के  रूप  में  काननी  संरक्षण  एक
 मजाक-सा  बन  गया  है  समापति  मैं  यह  जानता  हूं  ।  यदि  आप  दहेज  के  कारण  महिलाओं
 हिन्दू  महिलाओं  को  मृत्यु  का  उदाहरण  यदि  आप  तलाकशुदा  पत्नियों  की  दयनीय  स्थिति  का

 उदाहरण  ये  आप  पायेंगे  कि  अधिकांश  मामलों  में  इसका  अन्त  आत्म  हत्या  होता  है  क्योंकि  उन्हें

 न्याय  बिल्कुल  नहीं  मिल  पाता  |  इस  देश  में  कितने  वकील  ऐस  होंगे  जो  बिना  फीस  लिए  उनकी

 याचिका  को  कोर्ट  तक  ले  जायेंगे  ।  हाई  कोर्ट  तक  तो  कुछ  किया  जा  सकता  है  किन्तु  लोअर  कोर्ट
 और  डिस्ट्रिक्ट  कोर्ट  में  वे  कंस  पहुंच  सकते  हैं  यह  एक  सामाजिक  समस्या  है  ।

 जब  मैं  धर्म  और  समाज  की  बात  करता  यदि  श्री  बनातवाला  मुस्लिम  धर्म

 गौर  सिद्धांतों  का  प्रचार  करते  हैं  और  मैं  और  अन्य  ग्रन्थों  की  बात  करता  हूं  तो  उसस  मुझे
 सनन्‍्तोष  प्राप्त  होगा  तथा  उनका  धममम  सम्बन्धी  अहम  सनन्‍्तुष्ट  होगा  किन्तु  उससं  समाज  को  कोई
 सन्‍्तोष  नहीं  होगा  |  मूल  बात  देश  में  आर्थिक  स्थिति  तथा  गरीबी  |  एक  मुललमान

 औरत  जिस  तीन  महीनों  की  अवधि  में  वाले  निर्णय  को  समय  में  प्रर्याप्त  धन  नहीं  मिलता

 स्वाभाविक  ही  है  कि  दु:ःखी  होगी  ओर  हमेशा  दुःखी  ही  रहती  है  ।  यहां  तक  कि  यदि  श्री  बनातवाला
 अप  .  तर्कों  को  प्रस्तुत  करें  और  मैं  उनकी  इस  बात  कि  उसकी  माता  पिता  उसकी  देखमाल

 सही
 मान  कर  चलता  हूं  तो  भी  हमारे  देश  मैं  ऐसा  करना  आजकल  बहुत  कठिन  है  ।  श्री

 बनातवाला  आप  यदि  शिक्षित  मुसलमान  लड़कों  से  बात  करेंगे  तो  आप  पायेंगे  कि  वे  इस  दृष्टि  से
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 आधुनिक  हो  गये  हैं  कि  वे  धर्मनिरपेक्षता  की  समय  धारणा  में  विश्वास  रखते
 गरीब  माता  पिता  इद्दत  पूरा  हो  जाने  के  बाद  अपनी  बेटी  किसी  और  ब्यक्ति  के  साथ  कर

 देते  हैं  यदि  आप  उनके  माता  पिता  से  उनके  मरण  पोषण  क  खर्च  के  लिए  बात  करें  तो  आप
 पायेंगे

 कि  उनके  गरीब  माता  पिता  स्वयं  इतनी  दयनीय  स्थिति  में  हैं  कि  वे  अपने  ही
 माता  पिता  पत्नी  आदि  का  अपने  घर  में  उनका  मरण-पोषण  करने  में  असमर्थ  बेचारी
 औरत  क्या  करेगी  ?  उसे  ऐसा  लगेगा  कि  मैं  अपने  माता  पिता  क  लिए  बोझ  बन  गई  हँ--और  वह

 निराश  हो  जायेगी  तथा  स्त्रत्र  कों  कुछ  एकाक़ी  सा  महयूस  करेगी  ।  इस  मामने  का  समाधान  कहाँ
 हो  सकता  है  ?  मैं  आपक  सिद्धांत  क  प्रति  आपत्ति  नहीं  व्यक्त  कर  न  मुझे  आपक  कानून  के
 प्रति  कोई  आपत्ति  है  ।  मैं  वास्तविकता  क  बारे  में  आपत्ति  कर  रहा  आप  धर्म  तथा  समाज
 की  बात  करते  हैं  ।  किन्तु  पहले  वास्तविक  स्थिति  क  लिए  उत्तर  दें  |  वास्तविकता  यह  है  कि
 उसे  सरकार  से  संरक्षण  मिलना  चाहिए,और  वास्तविकता  यह  है  कि  समाज  क  द्वारा  भी  उसे

 संरक्षण  मिलना  वास्तविकता  यह  है  कि  उसे  संविधान  का  संरक्षण  मिलना  चाहिए  और

 यदि  यह  वास्तविकता  है--तो  वह  न्यायालय  जाने  के  अतिरिक्त  क्‍या  कर  सकती  यह  बहुत
 आवश्यक  है  ।  व्यक्ति  को  यह  बात  समझमी  चाहिए  ।  श्री  बनातवाला  क  भाषण  को  सुनने  के  बाद

 में  अपने  चुनाव  क्षेत्र  में  गया  और  मुसलमान  युवकों  से  बात  की  ।  उन्होंने  इसका  पूरजोर  विरोध

 किया  और  उन्होंने  कहा  कि  उच्चतम  न्यायालय  हमारे  स्वीय  कानून  में  हस्तक्ष  .  कर  रहा  है  और

 महोदय  यह  सच  है  कि  स्वीय  कानन  में  हस्तक्षेप  हो  रहा  इस  वास्तविकता  स  इन्कार  नहीं
 क्या  जा  सकता  चाहे  उच्चतम  न्यायालय  ठीक  है  या  गलत--कि  इसमें  हस्तक्ष  प  तो  है  ही  ।.  मैं

 इस  पर  विवाद  नहीं  करता  जिनको  उच्चतम  न्यायालय  क  निर्गय  में  उद्धत  किया  गया

 है  वे  तथा  के  प्रावधान  में  दिए  नहीं  है  मैंने  उसे  पढ़ा  है  |  यह  सही
 ।  वास्तविकता  कुछ  और  ही  है  ।  मैं  हावड़ा  की  चौराबस्ती  नामक  गन्दीबस्ती.क

 उनकी  दयनीय  स्थति
 व्याख्या  न

 कुछ  परिवारों  से  मिला  हूं  !  मैं  कुछ  निस्साहाय  ब्यक्तियों  सं
 मिला

 ।
 मैंने

 को  सुना  ।  उन्होंने  बताया  कि  :

 हिदी
 जरा  देखिये  तो  सही  अब्बाजान  क्‍या  कर  सकते  बरसात  में  उनकी  रोटी  तो  नहीं

 हमें  कस  खिलाएंगे  ?

 ]
 बताने  वाला  कोई  भी  मुल्ला  नहीं  है  कि  कुरान  में  क्या  निदेश  दिये  गये  उनको

 यह  बताने  वाला  कोई  भी  हिन्दू  नहीं  है  जो  यह  बातें  गीता  का  उपदेश  क्‍या  उनका  पथ  प्रदर्शन
 करने  कोई  भी  विधिवेत्ता  जो  यह  बताये  स  विधान  में  क्‍या  कहा  गया  यह  एक
 विकता  है  और  हम  यह  देखते  हैं  कि  महिलाएं  किस  प्रकार  कष्ट  उठाती  हैं  ।

 स  सद  का  कार्य  यह  देखना  नहीं  है  कि  मेरी  या  उसकी  भावनाओं  को  कहां  तक  ठेप्त  पहुंची
 है  ।  स  सद  का  कत्तव्य  इस  बात  का  निर्णय  करना  है  कि  महिलाओं  को  सरकार  तथा  स  विधान
 क  द्वारा  इस  दयनीय  स्थति  में  कंस  सुरक्षा  प्रदान  की  जा  सकती  वास्तव  में  यही  बात  हैं  ।

 इसक  पश्चात  कानून  और  नैतिकता  का  प्रश्न  आता  यह  एक  नेतिक  उत्तरदायित्व
 का  अच्छी  तरह  निर्णय  करना  मैं  हमेशा  इस  बात  को  मानता  रहा  हुं-शायद  अनेक  माननीय
 सदस्य  इस  बात  से  सहमत  न  हों--कि  इस  देश  में  उच्चतम  न्यायालय  और  प्रशासन  सर्वोपरि  नहीं
 है  अपितु  संसद  सर्वोपरि  यदि  उच्चतम  न्यायालय  मी  विवेक  से  कोई  निर्णय  देता  है
 तो  हम  दुबारा  से  इस  सारे  मामले  पर  विचार  कर  सकते  हैं  और  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंच  सकते  हैं  ।
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 मैं  पूरी  तरह  से  महमूस  करता  हूं  कि  इससे  मुस्लिम  स्वीय  विधि  में  अनधिकार  हस्तक्षेप  हुआ  है  ।

 जब  भी  कोई  या|विका  दायर  की  गई  थी  तो  उच्वतम  न्यायालय  स्वयं  आसानी  से  इसकी  उपेक्षा  कर

 सकता  था  और  कह  सकता  था  कि  यह  मामला  उच्चतम  न्यायलय  की  सोमा  में  नहीं  है  और  इसके

 लिए  उन्हें  शरीयत  में  जाना  यदि  उन्होंने  कुरान  की  पूर्णरूप  से  उपेक्षा  की  होती  तो  कोई
 बात  नहीं  थी  |  लेकिन  उन्होंने  कुरान  का  उदाहरण  दिया  है  मौर  वह  भी  एक  असंगत  रूप  में  ।  जो

 म्यायोचित  नहीं  है  ।  यह  अनुचित  है  |  इस  प्रकार  के  निर्णय  ने  मुस्लिम  लोगों  में  काफी  तनाव  और

 उत्त  जना  उत्पन्न  कर  दी  है  ।

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  1973  में  संशोधन  किया  गया  मैं  उस  प्रवर  सप्रिति  का  सदस्य
 था  जिसे  यह  विधेयक  भेजा  गया  था  ।  श्री  श्याम  लाल  भी  उस  समिति  के  सदत्य  थे  इस  प्रइन  पर

 कई  बार  विचार-विमश  किया  गया  था  ।  श्री  संफुद्दीन  चौधरी  मुझे  धारा  127  के  अन्तर्गत

 सरकार  की  कमजोरियों  के  बारे  में  बता  रहे  यहाँ  ऐसा  नहीं  है  ।  प्रवर  समिति  ने  सामू  हिक  रूप

 से  अपने  विवेक  से  इस  पर  विचार  किया  था  ओर  इसे  कानून  का  रूप  दिया  |  महिलाओं  की  पूर्णतया

 संरक्षण  न  मिलने  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  की  विश्व  की  महिलाओं  के  प्रति

 सहानुभूति  के  कारण  ही  भरण-पोषण  के  लिए  इस  अतिरिक्त  घारा  को  जोड़ा  गया  ।

 माननीय  सदस्य  श्रीमान  कुरूप  साम्यवादियों  के  विचार  धारा  के  बारे  में  बता  रहे  थे  ।  कुरूप
 महोदय  को  यह  मालूम  होना  चाहिए  कि  माकंसवादी  एक  क्षण  में  ही  सोच  विचार  सकती  है  जबकि

 कांग्रेस  को  विचार  करने  में  समय  लगता  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  कांग्रंस  का  दायित्व  राष्ट्रीय
 स्तरपरहैन  कि  क्षेत्रीय  स्तर  माकसंवादी  पार्टी  का  राजनेतिक  दायित्व  सरकार  को  देना  था

 एक  भाग  के  रूप  में  सरकार  में  शामिल  हो  जाना  है  ।  लेकिन  कांग्रंस  सम्पूर्ण  सम्पूर्ण  समाज

 सभा  के  प्रति  उत्तरदायी  यह  केरल  में  मात्र  नम्बूदरी  पाद  का  ही  व्यक्तित्व  वाद  नहीं  था  जिसने

 सारा  का  सारा  चुनाव  जीत  लिया  ले/०  नम  कांग्रंस  पूरे  देश  के  लिए  उत्तरदायी  उन्हें  यह

 महसूस  करना  चाहिए  ।  कांग्रेस  जिस  बारे  में  आज  कुछ  कहती  है  तो  माबसं  वादी  पार्टी  वह्ी  बात

 यदि  परसों  नहीं  तो  उसे  कल  अवश्य  कहती

 कांग्रेस  किसी  घामिक  प्रथा  अथवा  स्वीय  विधि  विशेष  तौर  पर  मुस्लिम  स्वीय  विधि  में

 हस्तेक्षप  नहीं  रखना  चाहती  |  वास्तव  में  यही  हमारा  उद्द श्य  है  ।

 दो  प्रइनों  क ेसाथ  मैं  अपने  भाषण  को  समाप्त  करू  मैं  श्रीमान  सुलेमान  सेट  की  इस

 विद्याल  हृदयता  का  अथं  नहीं  समझ  सका  कि  यदि  सरकार  तंथार  हो  जायें  तो  वे  इस्लाम  छारीयत

 श्रादि  के  उपबन्धों  के  अनुसार  चलने  को  तंयार  है  ।

 मैं  इसे  नहीं  मानता  ।  भाखिपकार  हमारे  भारत  ज॑से  देश  हमें  किसी  भी  मामले  में  एक
 विशेष  मुह  पर  समझोता  करना  होगा  और  यदि  हम  वह  समझभोता  नहीं  कर  सकते  तो  हम  भारत

 को  सो  सकते  हैं  ।  वास्तव  में  यही  मेरा  प्रशघन  इस  बात  को  कभी  न  भूलिये  कि  यह  भारत  है  ।  यह
 राजा  बिरेन्द्र  का  नेपाल  या  सोमानी  का  ईरान  नहीं  यह  भारत  है  और  हमें  षर्म  निरपेक्षता  की

 सच्ची  भावना  को  बनाये  रखना

 अंत  में  मैं  सुझाव  देना  धाहुंगा  कि  जहां  तक  महिलाओं  का  संबंध  सरकार  को  यथाशीघ्र

 उनके  बारे  में  समाधान  ढूढ़ना  चाहे  वे  हिन्दू  हो  या  मुस्लिम  विवाह  विच्छेद  के  बाद

 लाओं के  संरक्षण  का  पुर्ण  दायित्व  सम्पूर्ण  राष्ट्र  का  दायित्व  होना  चाहिए  ओर  इसमें  केबल  क्षतत  हो

 .
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 बम  कचजज  जलकर
 कि  यह  मुस्लिम  महिलाओं  के  लिए  मुस्लिम  स्वीय  विधि  के  अनुरूप  होना  चाहिए  ।  इसमें  कोई  संदेह
 नहीं  कि  बात  उनके  कान न  के  अनपत्तार  और  संविधान  के  उपबन्धों  के  अन्तगं  त  उन  पर  छोड़  दे
 जानी  चाहिए  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  श्री  बनातवाला  विवाह  विच्छेद  के  पश्चात  भरण-पोषण  सुनिद्िचित  करने
 के  लिए  और  सुधार  करने  हेतु  श्री  राजा  राम  मो  हन  राय  की  भांति  इस  मशाल  पे  मार्ग  दर्शन

 दि  महिलाओं  का  भरण-पोषण  सुनिष्ित  नहीं  होता  है  मौर  वे  राज्य  अथवा  न्यायालय  के  पास
 संरक्षण  के  लिये  जाते  हैं  तो उनको  धर्म  से अलग  नहीं  किया  जाना  चाहिए  और  उन्हें  धमं-विरोधी
 नहीं  माना  जाना  चाहिये  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 [  हिन्दी  ]
 भ्री  जमुल  बशर  :  सभापति  सुप्रीम  कोर्ट  के  हाल  के  इस  फैसले  लेकर

 पूरे  देश  में  मुसलमानों  के  बीच  में  एक  बेचेंनी  सी  पंदा  हो  गई  इस  फंसले  को  मुध्लिम  पंगल
 लॉ  के  मामले  में  हस्तक्षेप  समझा  गया  और  इसको  लेकर  देश  के  अतेक  भार्गों  में  लोगों  में  उत्त  जना
 फंली  तथा  बेचेनी  बढ़ी  ।  हमारी  सरकार  की  और  खासकर  हमारी  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  गांधी  जब
 तक  अपने  शासनकाल  में  रही  तब  तक  उन्होंने  हमेशा  इस  बात  का  आश्वासन  दिया  कि  किसी  भी

 कम्युनिटी  के  पसंनल  लॉ  में  तब  तक  काई  तब्दीली  नहीं  की  कोई  भी  मुदाखलत  नहों  की
 जायेगी  जब  तक  कि  वह  कम्पुनिटी  खुद  किसी  तरह  के  रिफाम  या  बदलाव  के  लिए  तेंयार  न  हो
 जाए  ।  कंसीसटेन्टली  कांग्रेस  की  यह  पालिसी  रही  जब  भी  हृप  प्रकार  के  कोई  भी  कानून  हख
 सदन  में  आए  चाहे  वह  डायवर्स  या  हिन्दू  ला  रहे  हों  या  गोद  लेने  का  कानून  रहा  हो  सभी

 में  इस  आश्वासन  को  दोहराया  गया  और  मुस्लिम  पसंनल  लॉ  ओर  दूसरी  कम्युनिटी  के  पसंनल  लॉ
 में  कोई  भी  दखल  देने  की  कोशिश  नहीं  की  गई  ।  इस  देक्ष  में  एक  वर्ग  ऐसा  है  जो  दो  हिस्सों  में  बंटा

 हुआ  है  ।  कुष्प  साहब  चले  गए  हैं|  वह  लेफ्टीस्ट  और  प्रोग्रेश्निव  भी  दोनों  त  रह  के

 लोग  इस  देह  में  हैं  जो  यह  कहते  हैं  कि  यहां  एक  यूनिफार्म  सिविल  कोड  होना  चाहिए  ।  पता  नहीं
 क्यों  हमारे  देश  की  जो  टाप  ज्युडिशियरी  उस  पर  भी  इसका  असप्तर  पड़ता  जा  रहा  कोट स
 ने  ऐसे  जजमेंट  दिए  जिनकी  कोई  जछूरत  नहीं  थी  ।  मुस्लिम  पसंनल  लॉ  में  मुदाखलत  करने  की  कोई
 आवश्यकता  नहीं  थी  ।  अभी  दो  साल  आप  जानते  होंगे  सुप्रीम  कोर्ट  ने  एक  फंसला  दिया  कि

 बनारस  में  एक  मुसलमान  की  कब्र  को  खोदकर  एक  जगह  से  द्सरी  जगह  पर  ले  जाया  जाये  ।  उसकी

 कोई  आवश्यकता  नहीं  थो  ।  मुसलमान  की  कब्र  क्‍यों  और  कितने  दिनों  के  अन्दर  खोदी

 यह  सब  छारीयत  में  डिफाइन  किया  हुआ  उप्त  कब्र  को  बने  हुए  सो  साल  से  ऊपर  हो  चुके
 एक  जिन्दा  आदमी  अगर  किसी  जमीस  पर  बाहर  या  चोदह  साल  तक  कब्जा  कर  ले  तो  वह  उसकी

 हो  जातो  है  लेकिन  जिस  जमीन  पर  या  एक  कब्र  जो  सो  साल  से  ज्यादा  की  हो  चकी  उसको

 बिना  वजह  एक  जगह  से  हटाकर  दूसरी  जगह  कर  दिया  जाये  तो  बहू  ठीक  नहीं  है  ।  इस  तरह
 नेसेस्स री  एक  बवाल  खड़ा  हो  गया  ओर  उन्होंने  शरोपत  के  कानून  में  अपना  दखल  दे  दिया  ।  यहां
 पर  हमारे  इृश्नाहीम  सुलेमान  सेट  साहब  नहीं  वे  भी  उसमें  पंच  गए  मी  थे  बनारस  और  ऐसे
 मामले  में  स्टेट  गवनंमैंट  का  जाहिर  है  किसी  की  कब्र  खोदने  के  हुक्म  को  सुनकर  मुद्िकल  में  पढ़
 जाना  स्वामाविक  पता  नहीं  वह  कोन  सी  स्टेट  में  उसकी  मुर्के  बायकारी  नहीं

 1239
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 ओ  इश्नाहोम  सुलेमान  सेट  )  :  उसका  फंसला  गया  और  केस  खत्म  हो

 अब  वह  कब्र  नहीं  ख॒देगी  ।

 भ्री  जनूल  बशर  :  आलिर  में  वही  करना  पड़ा  ।  कब्जा  मान  लिया  गया  ।

 इसके  अलावा  कलकत्ता  हाई  कोर्ट  ने  पिछले  दिनों  एक  रिट  पिटीशन  हियरिग  के  लिये

 एक्संप्ट  जिसमें  कहा  गया  था  कि  कुरान  को  बन  कर  दिया  जाये  ।  यहां  हमारे  लॉ  मिनिस्टर

 साहब  ओर  पह्चमी  बंगाल  सरकार  ;  की  भी  तारीफ  करनो  होगी  कि  उन्होंने  सी  हरकत  की  ओर

 कुरुप  साहब  की  तरह  नहीं  हमारे  लॉ  मिनिस्टर  भारद्वाज  यहां  उन्होंने

 भी  बहुत  कोशिश  की  |  वह  मामला  भी  खत्म  हो  उसके  बाद  तीसरा  सुप्रीम
 कोर्ट  के  फंसले  यह  नई  मुसीबत  सामने  आ  गई  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  यही  हक्मत,कुरान  की  हिफाजत  के  लिए  सड़ती  है***(व्यवधान)*'*ਂ
 श्री  जनूल  बशर  :  सुप्रीम  कोर्ट  ने  जो  फैसला  दिया  है  वह  क्रीमिनल  प्रोसीजर  कोड  के

 अंतर्गत  दिया  है'**

 लेकिल  फेसले  में  उसने  मुस्लिम  परसनल  लॉ  का  भी  जिक्र  किया  उसमें  कुरान  शरीफ  की
 आयतों  को  भी  कोट  किया  है  ओर  दूसरे  देशों  का  नमूना  भी  दिया  है  कि  मुस्लिम  परसनल  ला  में

 ये-ये  तबदीलियां  वहां  पर  की  गई  हैं  जो  अन-नै  सेर्सरी  उसकी  कोई  आवध्यकता  नहीं  थी  आर
 1973  में  जो  इस  कानून  में  तरमीम  की  गई  थी  उस  समय  भी  तत्कालीन  गृह  राण्य  मंत्री  श्री  राम
 निवास  मिर्घा  जी  ने  अपने  भाषणों  में  बिल्कुल  साफ  तौर  पर  एक्सप्लेन  कर  दिया  था  कि  किसी  भी

 कम्यनिटी  के  परसनल  लॉ  पर  किसी  भो  प्रकार  की  मदाखलत  नहीं  की  जाएगी  ।

 सभापति  मुमलमानों  में  एक  प्रथा  है  कि  जब  किसी  लड़की  की  शादी  तय  होती  है
 तो  उसके  साथ  मेहर  भी  फिक्स  होती  लड़के  और  लड़की  दोनों  की  मरजी  से  शादी  तय  होती
 है  और  उसके  साथ-साथ  महर  तय  की  जाती  है  ।  वह  बात  अलग  है  कि  कितनी  तय  की  कितना
 अमाउन्ट  जितनी  जिसकी  हैसियत  होती  उसी  के  अनुसार  उसे  तय  किया  जाता  अच्छी
 बाते  है  अगर  निकाह  के  पहले  ही  महर  दे  दीं  जाये  या  निकाह  के  तुरन्त  बाद  दे  दिया  जाये  लेकिन
 अगर  तलाक  की  नौबत  आती  है  तो  लड़की  मेहर  की  हकदार  बन  जाती  है  ।  वैसे  मंहर  तो  उसको

 देनी  ही  चाहिये  |  जब  बहुत  से  लोग  उसको  नहीं  दे  पाते  तो  मुबाफ  करवाते  कोई  बेवा  मरने

 लगती  है  या  शोौहर  मरने  लगती  है  तो  मुआफ  करवाते  हैं  लेकिन  वह  उसका  कर्ज  है  और  हर  हसबेंड
 को  देनी  होती  चाहे  तलाक  हो  या  न  हो  ।  जो  रुपया  दिया  जाता  उस  पर  श्रौरत  का  हक

 होता  उस  रुपये  पर  शौहर  का  किसी  तरह  का  हक  नहीं  कोई  दखल  नहीं  होता  ।  हसबेंड
 को  तो  वह  रुपया  देना  ही  होगा  ओर  तलाक  के  बाद  तो  यह  बहुत  जरूरी  हो  जाता  महर  का
 सारा  रुपया  ओरत  को  मिलता  यदि  उसको  किसी  कारण  वहा  नहीं  दिया  गया  है  तो  वह  कोर्ट

 के  अदालतों  के  कानून  के  जरिए  उसको  ले  सकती  है  ।  जायदाद  नीलाम  करके  भी

 मेहर  दी  जा  सकती  यदि  एक  बार  मेहर  का  रुपया  दिया  जा  चुका  है  ओर  उसके  बाद  तलाक

 होता  है  तो  हसबंड  की  कोई  जिम्मेदारी  नहीं  होती  कि  वह्‌  औरत  की  मेस्‍्टेनेंस  के  लड़की  की

 मेन्टेनेंस  के  लिए  रुपया  दे  ।  ऐसा  इस्लाम  में  कानून  बना  हुआ  है  ।  उस  कानून  की  नकल  कई  दूसरे
 धर्म  के  कानूनों  में  भी  को  गई  है  ।

 ह्न्दि  एक्ट  में  भी  उसको  उतारा  गया  है  और  औरत  को  उसके

 बाप  की  प्रौपटों  में  से  हिस्ता  दिया  जाता  बह  बात  अलग  है  कि  जेता  मुन्शी  जी  ने  अगर
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 किसी  के  पास  कुछ  प्रोपर्टी  ही  नहीं  है  तो  उसको  क्‍या  मि  यदि  कोई  गरीब  आदमी  जिसके

 पके

 पास  कोई  पंसा  या  प्रौपर्टी  नहीं  है
 तो  उस  बेचारी  को  क्‍या  मिलेगा  लेकिन  जिसके  पास  उस  में

 उसका  पूरा  हक  बन  जाता  है  ओर  वह  कानन  के  अदालतों  के  जरिए  अपना  हक  ले  सकती है  ।  शौहर  के  पसे  और  जायदाद  में  भी  उसका  हक  हाता  है  ।  जितने  भी  आर्गेनाइजेशन्स  बनी  हुई
 उन  सब  में  लड़की  या  ओरत  का  हक  बना  हुआ  उसका  राहट  है  और  वह  अपने

 ट  को  क्लेम  कर  सकतो  मुसलिम  लॉ  में  औरतों  को  काफी  बड़ा  दर्जा  दिया  गया  है  भोर
 औरतों  को  हम  नीचा  नहीं  समभते  ।

 5.0  म०्प०

 alee  औरत  को  हम  बहुत  ऊपर  समभते  कुरान  यह  कहता  है  कि  जिसके  हम  रूवाब
 देखते  ड्रोम  देखते  हैं  ।

 लाईज  अण्डर  फीट  भ्राफ  मदरਂ

 मां  के  कदमों  के  नीचे  जन्नत  है  ।  ओरत  को  हम  बहुत  ज्वादा  महत्व  देते  लेकिन  उसके
 खाने  बने  हुए  कहां  किस  खाने  में  क्या  है  ओर  कितनी  अहमियत  यह्‌  सब  लिक्षा  हुभा  है  ।

 ]

 इसको  केवल  एक  ही  या  अलग-अलग  दृष्टिकोण  से  नहीं  अपितु  समग्त  रूप  में  देखना

 [  हिन्दी
 इसको  पूरी  तरह  यानी  टोटेलिटी  में  देखना  औरत  को  कोई  कम  नहीं  समझा

 गया  बहुत  बड़ा  दर्जा  दिया  गया  लेकिन  सुप्रीम  कोर्ट  ने  हस  प्रकार  से  जो  मदाललत  की  है
 उससे  बहुत  से  मुसलमानों  में  एक  दहशत  पंदा  हो  गई  है  और  उनको  यहू  लगने  लगा  है  कि  इस  तरह
 से  अदालतें  तरह-तरह  के  फसले  जो  हमारा  पसनल  लो  उसे  ही  न  बिगाड़  दें  ।  क्योंकि
 अदालतें  तो  विगल  ब्यू  को  देखती  टोटेलिटो  को  नहीं  देखती  हैं  ।  एक  सिंगल  ब्यू  जो  उसके  सामने
 रखा  जाता  अदालत  तो  सिर्फ  उसी  को  देखती  है  ओर  उसी  के  आधार  पर  अपना  फंसला  देती

 है  ।  इसलिए  मेरी  आपसे  गुजारिश  है  कि  अदालतों  के  द्वारा  मुस्लिम  पसंगल  लॉ  की  इटरप्रटेशन
 नहीं  होनी  चाहिए  ।  भ्रगर  कोई  इस  तरह  का  मामला  ओर  उसको  लाया  जाना  जरूरी  तो
 उसको  इस  सॉवरन  हाउस  के  माध्यम  से  लाना  इस  हाउस  की  बीज  में  देखल  देने
 की  कोई  मंशा  नहीं  है  न  कमी  कांग्रेस  पार्टी  की  ऐसी  कोई  मंशा  रही  है  और  न  ही  सरकार  की  कीई

 ऐसी  मंशा  रही  है  कि  कि  वह  किसी  भी  कम्युनिटी  के  पर्सनल  लों  में  कोई  हस्तक्षेप  बल्कि
 सरकार  हमेशा  यकीन  श्लाती  रही  है  कि  जितनी  भो  डिफरेंट  कम्युनिटीज  जिनके  पसंमल  सो

 टेटस  में  चलते  हैं  उनके  किसी  भी  पर्सनल  लो  में  किसी  भी  फिल्‍म  का  कोई  दखल  सरकार  नहीं
 जब  तक  कि  कम्थुनिटी  के  लोग  खुद  न  खुद  वे  इसके  लिए  तंयार  न  तब  तक  कोई

 भी  दखल  सरकार  नहीं  देगी  ।  इस  मामले  में  कांग्रस  की  पालिप्ती  बिलकुल  साफ़  सरकार  की
 पॉलिसी  बिलकुल  साफ  है  ।

 5.02  म०  प०

 सोमनाथ  रथ  पीठासोन  हुए  ]
 सभापति  इसलिए  में  यह  फहना  चाहता  हूं  कि  सुप्रीम  कोर्ट  के  इस  अजमेंट  ने  थो

 कुनफुयू
 जन  पंदा  किया  है  इसको  दूर  करने  के  लिए  बनातब।ला  साहब  जो  बिल  लाए  बह  विलकुल

 शा
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 वीमिनिनिलिशिकिन

 ठीक  भगर  सरकार  इसको  मान  लेती  तो  ठीक  है  और  अगर  सरकार  अपने  ढंग  से  सो च-सम के
 कर  कोई  बिल  लाना  तो  ठीक  फिर  हम  उसका  स्वागत  करेंगे  और  बनातवाला  साहेब  से

 कहेंगे  कि  वे  अपने  बिल  को  वापिस  ले  लें  ।  सरकार  खुद  इस  पर  अपना  बिल  ले  तो  बहुत  ही

 भ्च्छा  है  और  ऐता  बिल  लाकर  या  इध  बिल  को  स्वीकर  करके  सरकार  को  इस  कन्फ्यूजन  को  दर
 करना  चाहिए  |  अगर  सरकार  हस  प्रकार  का  कोई  कार्य  करेगी  और  इस  कन्फ्यूजन  को  दर  कर

 तो  भविष्य  में  अदालतें  फिर  किसी  भी  कम्युनिटी  के  पर्सनल  लॉ  में  दखल  देते  समय  मिमकेंगो

 कि  पालियामेंट  इस  चीज  को  पसन्द  नहीं  करती

 सभापति  हम।रे  देह  में  विभिन्‍न  प्रकार  के  धर्म  विभिन्‍न  प्रकार  की  कस्टम्स
 विभिन्‍न  प्रकार  की  भाषाएं  विभिम्न  प्रकार  की  रीति-रिवाज  विभिन्न  प्रकार  की  संस्कृतियां

 हैं  ओर  भिम्न-भिन्‍न  प्रक्नार  के  पहनावे  हैं  ।  इन  सबसे  यह  देश  बना  है  और  सबको  साथ  लेकर  चलने

 में  ही  हमारी  मार्यादा  और  इज्जत  है  |  महात्मा  गांधी  कहते  थे  कि  यह  देश  एक  ऐसी  फुलवारी  है
 जिस  में  रंग-बिरगे  फूल  खिलते  और  यही  इस  देश  की  शान  है  ।  इसी  से  देश  को  एकता  और

 दृज्जत  दुनिया  में  बनो  हुई  है  एक  खेत  में  केवल  गुलाब  के  फल  लगा  दिए  तो  वह
 उतनी  श्योभा  नहीं  देगा  जितनी  शोभा  कि  वह  खेत  देगा  जिसमें  गुलाब  भी  लगा  गेंदा  भी  लगा

 हो  और  चमेली  भी  लगी  हो  ।  इसलिए  मेरा  आप  से  अनुरोध  है  कि  इस  देश  को  एक  फूल  को

 बारी  मत  बनने  दीजिए  इस  देश  को  सभी  फूलों  की  फुलवारी  बनने  दोजिए  ओर  देश  की  शोभा  को

 बढ़ने  देश  की  खबसूरती  को  कायम  रहने  दीजिए  ।  इस  देश  का  बड़प्पन  इस  में  है  ।  इसी

 अपील  के  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 [  अनुवाद  ]
 श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  जब  से  मैं  इस  सभा  में  आई  अधिकतर  पुराने  सदस्य

 हस  बात  को  जानते  हैं  कि  जब  भी  सभा  में  महिलाओं---चाहे  वह  हिन्दू  हो  या  मुस्लिम  या  इसाई  -.
 के  बारे  मैं  उन  सदस्यों  में  से  हूं  जिन्होंने  स्देव  उनके  लिए  आवाज  उठाई  मैं  नहीं  समभती
 कि  आज  इस  परम्परा  से  हटने  की  कोई  आवष्यता  इस  दबष्टिकोण  से  मैं  श्री  बनातवाला  के
 विधेंपक  का  विरोध  करती  हूं  ।

 हु

 श्रीमती  शाहबानो  ने  आरोप  लगाया  है  कि  उसके  पति  की  एक  वार्षिक  श्रामदनी  60,000
 रु०  है  और  इस  महिला  को  निचले  न्यायालय  के  द्वारा  25  र०  प्रति  माह  का  भरण-पोषण  भत्ता
 दिया  गया  ।  समाज  महिलाओं  के  प्रति  कोई  फर्ज  अदा  नहीं  करता  ।  मैं  सभी  हिन्दु  और
 हसाई  महिलाओं  को  तरफ  से  यह  जानना  चाहूंगी  कि  श्रीमान  बनातवाला  और  उन्हीं  की  भांति
 दूसरे  लोग  हस  स्थिति  में  क्‍या  कर  रहे  है  ?  आप  स्वीय  विधि  और  अब  उसमें  हस्तक्षेप  को
 देखिये  ।

 न्‍

 इससे  पहले  कि  मैं  हस  प्रदन  के  गुण  दोषों  के  आधार  पर  चर्चा  मैं  बड़े  गयं  के  साथ
 हस  बात  को  स्मरण  करवाना  चाहती  हूं  क  जब  इस  सभा  हिन्दू  कोड  बिल  के  माध्यम  से  हिन्दू
 विधि  में  संशोधन  किया  जा  रहा  था--लेकिन  उस  समय  मैं  सभा  की  सदस्य  नहीं  थी  और  इसमें
 कहने  को  कोई  आवद्यकता  नहीं  है  कि  एक  ओरत  के  रूप  में  मैं  उस  समय  की  सरगरमी  को  भी
 जानती  थीं-...इस  विधेयक  का  भारी  विरोध  हुआ  और  जिस  महिला  ने  इस  विधेयक  के  विरोध  का
 सामना  किया  था  वह  थी  श्रीमती  हाजरां  बेगम  ।  मैं  इस  महिला  का  आदर  करती  हूं  क्षौर  सारी

 २42
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 जिन्दगी  उनके
 प्रति  श्रद्धा  रखू  गी

 ।
 यह  एक  मुसलमान  महिला  थी  जिस्होंने  हिन्दू  संहिता  विधेयक

 में  सुधार  के  लिए
 लड़ाई

 लड़ी  और  यदि  आज  भी  वही  हाजरा  बेगम  सिविल  कोड  को  एक  समाज

 का
 भी

 लड़ाई
 लड़  तो  यह  राष्ट्र  की  भावना  के  झनुकूल  मुझे  इस  बात  पर  गये  है  कि

 उन्होंने
 न  तो  एक  हिन्दू  और  न  ही  एक  मुस्लिम  महिला  के  रूप  में  लड़ाई  लड़ी  ।  यदि  इस  प्रषन  के

 बारे  में  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  एक  या  दो  बातें  कहती  हैं  तो  मुझे  आशा  है  कि  इन  बातों  को  धाभिक

 भावना  को  उकसाये  उसी  भावना  से  लिया

 अब  एक  भ्रइन  यह  उठा
 है  कि

 क्या  मुस्लिम  स्वीय  विधि  में  हस्तक्षेप  किया  जामा  चाहिए

 ध्यवा  नहीं  ।  मैं  इस  बात  को  परी  तरह  समझती  हूं  कि
 इस  प्रइन  पर  मुस्लिम  समा  में  मारी

 प्रतिक्रिया  हमें  इस  बारे  में  किस  दृष्टिकोण  से  देखना  चाहिए  ?  क्या  हमें  आधुनिक  परिप्रेक्ष्य  में

 तहीं  देखना  चाहिए  ?  मेरे  साथी  श्री  प्रियरंजन  मु'श्ी  इस  विषय  में  बोल  चुके  उन्होंने

 बहुत  सारे  प्रएन  उठाये  हैं  इसके  लिए  मैं  उनकी  बाप्रारी  लेकित  मैं  जानना  चाहूंगी  कि  उनको

 बात  का  निष्कर्ष  क्या  निकला  ?  एक  प्रगतिशील  बालक  की  भाति  उन्होंने  अनुच्छेद  44  का

 हरण  क्यों  नहीं  दिया  ओऔर  उन्होंने  यह  क्यों  नद्दों  कहा  कि  राज्य  सम्पूर्ण  भारत  में  नागरिकों  के  लिए

 एक  समाज  है  सिविल  कोड  बनाने  के  लिए  प्रयाप्त  करेगा  ।

 मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्य  इस  संविधान  के  प्रति  वचनबद्ध  हैं  ?  क्या

 वे  बचनबद्ध  हैं  ?  यदि  वे  संविधान  के  प्रति  वचनबद्ध  हैं  तो  क्‍या  इसके  अन्तगंत  उनका  यह  दायित्व

 नहीं  बन  जाता  कि  वे  मुसलमान  समुदाय  से  रचनात्मक  ढंग  से  अपनी  बात  मनवाएं  ।  बात  यही

 मेरा  विद्वास  है  कि  वे  संविधान  के  प्रति  वचनबद्ध  मेरा  विश्वास  है  कि  हम  सब  संविधान  के

 प्रति  वचनबद्ध  हो  सकता  है  यह  अनिवायं  नहीं  अवद्य  ही  यह  निदेश

 एक  माननीय  सदस्य  :  नहीं  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  यदि  ये  नीति  निदेशक  सिद्धान्तों  के  अन्तगंत  तो  किसी  ने  कहा

 है  कि  देश  में  नीति  निदेशक  सिद्धांत  मान्य  नहीं  है  ।

 क्री  इश्नाहोम  सुलेमान  सेट  :  ये  आरादेशात्मक  नहीं  है  ।

 श्रौमतो  गीता  मुखर्जो  :  चाहे  वे  अनिवाय  हों  अथवा  चाहे  वे  नोग  जो  संविधाव  के

 प्रति  बचनबद्ध  देश  को  उस  दिशा  में  ले  जाने  का  प्रयास  क्योंकि  यह  नीति  निदेशक  सिद्धांत

 मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  ।  यह

 श्रो  इश्रहोम  सुलेमभान  सेट  :  धारा  2

 क्रो  नारायण  चौब  :  यह  दिखावा  है  ।

 शरोमतो  गोौता  मखर्जो  :
 अब  उस  विषय  पर  वापिस  आते  हुए  जिस  पर  चर्चा  की  जा  रही

 मैं  सोचती  हूं  कि  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  इसकी  थ्याख्या  करके  उच्चतम  न्यायालय
 के  फंससे

 द्वारा  मस्लिम  स्वीय  संहिता  में  दश्षल  किया  गया  है  ओर  उनके  धामिक  विश्वासों  को  आषात

 चाया  मैं  धाब्द  पर  जोर  देती  हूं  ।

 रा  क्या  अनुभव  है  ?  धगर  सभी  शरियत  कानून  धर्म  के
 यह  प्रदन  उठता  है  कि  देषा  में  हमा  है  !

 अन्तिम  वाक्य  तो  फिर  बि9भिन्‍्न  देशों  में  शरियत  कानूनों  को  अलग-अलग  तरीके  से  क्यों

 घित  किया  जाता  है  ओर  अलग-अलग  कानून  क्यों  बनाए  जा

 री
 ञ्प  नहीं  3  +

 एक  माननीय  सदस्य  :  एक  समान  कानून  नहीं  है  ।

 विवादास्पद  प्रदन  है  ।

 5  के  बारे  में  आपका  क्‍या  विचार  है  ?

 रहे  हैं  !
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 श्रीमती  गीता  मलर्जो  :  सीरिया  इदत  के  मामले  में  प्रचलित  सीरिया  में  यह
 प्रथा  है  कि  इहत  के  समय  के  बाद  मुसलमान  ओरतों  को  भरण-पोषण  के  लिए  खर्च  दिया  जाता

 क्‍या  मैं  जान  सकती  हूं  ।

 अब  हमारे  माननीय  भिन्र  और  सहयोगी  श्री  इृब्बाहीम  सुलेमान  सेट  ने  कहा  है  कि  भारत  में

 मुस्लिम  दंड  संहिता  प्रचलित  नहीं  यदि  होता  तो  उन्हें  प्रसन्‍नता  होती  ॥  यह  तथ्य  कि  कुछ
 हारियत  कानूनों  का  भारत  में  लागू  नहीं  किया  जा  है  और  इस  पर  कोई  विवाद  नहीं  है  ।

 इससे  यह  स्पष्ट  है  कि  ये  ईश्वर  द्वारा  नहीं  बनाए  गए  |  ये  व्यवहार  से  बने  यदि  सभी  शरियत

 कानून  दंवी  हैं  तो  ऐसा  क्‍यों  है  कि उनका  कोई  अश  लागू  किया  जाए  और  दूसरा  अध्  नहीं
 ?  क्या  मैं

 यह  मान  लू  ?

 )
 जब  ओऔरतों  परिवार  प्रदन  आता  केवल  तभी  यह  धमं  का  अखिरी  धब्द  बनता

 पुरुषों  की  प्रधानता  अवश्य  ही  बनी  रहनी  चाहे  वह  हिन्दू  हों  अथवा  इस
 प्रकार  समय  के  साथ-साथ  स्वीय  कानून  बनाए  गए  परन्तु  वे  भी  समय  के  साथ-साथ  बदलते

 गए  हैं  ।  )  हां  व ेसमय  के  साथ-साथ  बदल  गए  कृपया  स्मरण  करें  ज॑सा  कि  मेरे  मित्र

 श्री  कुरुप  ने  कहा  है  मनुस्मृति  श्रब  प्रामाणिक  नहीं  समय  के  साथ-साथ  इसमें  परिवतंन

 होता  गया  अतः  मुस्लिम  स्वीय  संहिता  भी  समय  के  साथ  बदलती  रहो  यह  स्वाभाविक

 ही  है  ।

 ऐसे  शोर-शराबा  मचाया  जा  रहा  है  जंसे  को  खतरा  निराधार
 मेरा  घर्म  में  विध्वा  हो  भी  सकता  मेरा  घर  में  विदवास  नहीं  भी  हो  परन्तु  उन
 जिनका  धमं  में  विश्वास  हाथ  जोड़  कर  मैं  कहता  हूं  यह  सोचने  का  प्रयास  करें

 कि  क्‍या  ये  अपरिवर्तीय  धारमिक  घारणाएं  हैं  अथवा  नहों  ।”

 यदि  ऐसा  है  तो  समाज  की  बदलतो  हुई  परिस्थितियों  के  अनुसार  समय-समय  पर  उनमें

 परिवर्तन  क्‍यों  किया  जाता  है  ?  मैं  समभती  कि  पूरी  सभा  को  हस  प्रदन  को  विध्वास
 अथवा  अविद्वास  की  भावना  ओर  राजने  तिक  दृष्टि  अथवा  एक  विधेष  समुदाय  के  वोट  प्राप्त  करने

 ओर  न  प्राप्त  करने  को  दबष्टि  से  नहीं  अपितु  एक  समान  परिवार  संहिता  की  दृष्टि  से  विधार

 करना  चाहिए  जिससे  सभी  समुदायों  से  सम्बन्धित  महिलाओं  को  एक  समान  संरक्षण  प्राप्त  होगा
 आखिर  मतदाताओं  की  कुल  संख्या  में  भराधी  महिलाएं  हम  उस  तरोके  से  क्‍यों  नहीं  सोचते  ?

 इस  प्रदन  पर  घामिक  भावनाओं  को  उकसाने  के  स्थान  पर  उस  तरीके  से  सोचने  में  हमें  क्या

 नाई  है  ?  मैं  बनातबाला  जी  तथा  सभा  के  अन्य  सदस्यों  चाहे  वे  सत्तारूढ़  दल  के  हों  अथवा

 विरोधी  दल  से  सम्बन्धित  हों  से  नम्रतापूर्वंक  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  वे  यह  नहीं  सोचे  कि

 घोर  विर्पत्त  आा  गई  है  अथवा  हमारे  सिर  पर  पहाड़  टट  पड़ा  क्‍या  यह  तथ्य  नहीं  है  कि  भारत
 में  भी  परिवार  के  सम्बन्ध  में  पहले  ही  कुछ  कानन  हैं  जो  सभी  समुदायों  चाहे  वे  हिन्दू  हो  या

 मुसलमान  अथवा  इसाई  पर  लाग्‌  होते  विशेष  विवाह  अधिनियम  1972,  गर्भ  का  चिकित्सीय

 कानूती  समापन  1971  और  बालक  विवाह  )  1929  के  संबंश
 में  आप  कया  कहेगे  ?  कया  ये  सभी  अधिनियम  हिन्दुओं  और  इसाइयों  के  लिए  मान्य

 नहीं  क्‍या  ये  परिवार  सम्बन्धी  प्रइन  से  सम्बन्धित  नहीं  यहां  मेरी  शिकायत  अलग

 अच्छे  कानूग  बनाए  जाते  हैं  परन्तु  जब  उनका  क्रियान्वयन  किया  जाता  तो  यह  कानून  असफल
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 हो  जाते  यह  एक  भारी  खतरा  यही  कारण  हैं  कि  मैं  कहतो  हूं  क  इन  काननों  को  अवध्य

 लागू  किया  जाना  चाहिए  ओर  राजनेतिक  लाभ  उठाने  के  लिए  कोई  अधोगामी  उपाय  नहीं  किए
 जाने  श्री  बनातवाला  जी  ने  पूछा

 है  कि  हिन्दुओं  में  क्या  हो  रहा  क्या  वे  लड़कियों  को

 नहीं  जला  रहे  हैं  ?  मेरा  दिल  बहुत  दुखी  होता  है  जब  मैं  उन  हिन्दू  महिलाओं  को  वकालत  करता

 हूं  जिन्हें  जला  दिया  गया  आज  जब  मैंने  समाचार  पत्र  में  देखा  कि  एक  मुसलमान  औरत  रीता

 नरगिस  को  दहेज  के  कारण  जला  दिया  तो  मेरे  दिल  को  उसी  प्रकार  दूख  हुआ  ।  आपके  दिख
 को  उसी  प्रकार  दुख  क्‍यों  नहीं  होता  ?  आप  वास्वत  में  एक  समान  परिवार  सहिता  की  बात  क्‍यों

 नहीं  सोचते  ?  ऐसा  करने  का  प्रयास  कीजिए  हस  प्रदइन  पर  बेकार  विव।द  में  मत  पड़िये  ।  राजन  तिक
 भावनाओं  को  मत  उकसाहइए  ।  आप  सबसे  मेरा  यही  अनुरोध  है  ।  हमने  पहले  ही  कतिपय  उपाय

 किए  हैं  ।  मेरे  द्वारा  पहले  उल्लिखित  इन्हीं  काननों  से  यह  स्पष्ट  उस  समय  किसी  ने  यह
 यत  नहीं  की  थी  कि  यह  कानून  मुस्लिम  स्वीय  संहिता  के  विरोध  में  ये  सभी  समुदायों  पर

 समान  रुप  से  लाग्‌  होते  हैं  ।  अधोगामी  उपाय  करने  अथवा  किसी  भी  रूप  में  साम्प्रदायिक

 भावनाओं  को  उकसाने  के  स्थान  मेरा  सभी  समृदायों  के  व  कोई  भो  से  अनुरोध  है
 कि  वे  सम्पूर्ण  प्रषनन  पर  मातवीय  दृष्टिकोण  से  सोचने  का  प्रयास  यदि  आप  सबका  धर्म  में

 विश्वास  है  तो  आपको  एक  समान  नागरिक  संहिता  तंयार  करने  में  सहायता  मिलेगी  जो  बास्तव  में

 सब  धर्मों  में  एक  धर्म  अर्थात  होगा  ।

 इन  छाब्दों  के  मैं  विधेयक  का  विरोध  करती  मेरा  श्री  बनातवाला  जी  सहित
 सभी  सदस्यों  से  अनुरोध  है  कि  वे  साम्प्रदायिक  भावनाओं  को  उकसाये  बिना  निदेक्षक  सिद्धान्तों  के

 अनुरूप  सोचें  ।

 श्री  सत्येश्ना  नारायण  सिह  समापति  इस  विधेयक  अथवा  उच्चतम

 न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  निणंय  से  जो  उत्तेजना  का  वातावरण  उत्पन्न  हुआ  उससे  वाद-विवाद  में

 भाग  लेने  से  मसले  डर  लगता  परन्तु  यहां  सम्माननीय  मुस्लिम  सदस्य  भो  हैं  जिन्होंने  उच्चतम

 न्यायालय  के  फंसले  का  समथंन  किया  है  ।  मैं  राज्य  समा  के  सदस्य  श्री  बहुल  इस्ल  जो  अासाम

 उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधिपति  ओर  बाद  में  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधिपति  रह  चुके

 द्वारा  व्यक्त  विचारों  का  उल्लेख  करू गा  ।

 रो  इश्राहीम  सुलेमान  सेट  :  श्री  बहुल  इस्लाम  ने  संसद  के  मुस्लिम  सदस्यों  के  एक

 निधि  मंडल  के  साथ  प्रधान  मन्री  से मिले  ओर  उनसे  अनु रोध  किया  था  कि  इस  फेसले  को  स्वीकार

 नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 )

 श्री  सत्येद्य  नारायण  सिंह  :  यदि  श्री  बहरुल  इस्लाम  प्रघान  मंत्री  से  वंयक्तिक  रूप  से  मिले

 तो  मेरा  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  यहां  मेरा  मतलब  इस  समाचार  पत्र  में  दिए  गए  इस

 प्रकाशन  से  मैं  नहीं  जानता  कि  उन्होंने  गुप्त  रूप  से  क्या  बातचीत  को  है  ओर  कया  वह

 चार  पत्र  में  व्यक्त  विचार  से  असहमत  हैं'"*

 [

 ध्  ओबवेसी  :
 वे  आपकी  कांग्रंस  के  मुसलमान  मेम्बरों  को  साथ  लेकर  गए

 मिसेज  नाजमा  डिप्टी  मा  को  साथ  लेकर  गए  उसके  बाद  भी

 आपका  ऐसा  कहना कि  ऐसा  फँसला  है  तो  आखिर  कौन  सी  चीज  सही  है  आपकी --  यह  या  वह  ?

 राज्य
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 भरी  सत्येत््र  नारायण  सिह  :  समापति  यदि  मेरे  इस  बात  के  जिक्र

 करने  पर  भी  कि  अमुक  व्यक्ति  त  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  पक्ष  में  अपनी  राय  दी

 धान  डाला  जाता  है  तो  हम  इस  सभा  के  सामने  प्रस्तुत  इस  प्रस्ताव  पर  ठंडे  दिमाग  से  शात  मन  से

 और  मावावेग  के  बिना  कंसे  विचार  कर  सकते  हैं  ?  सबसे  पहले  मैं  यह  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं

 इस  सभा  से  कि  किसी  सदस्य  की  मावना  को  ठेस  पहुंचाने  या  समा  से  बाहर  किसी  समुदाय  की  घामिक

 आस्था  या  विश्वास  की  ठेस  पहुंचाने  की  बात  कदापि  नहीं  सोच  सकता  इसी  लिए  मेरा  निवेदन

 यह  दै  कि  चाहे  मेरी  राय  उनकी  राय  से  मेल  न  भी  खाती  हो  फिर  भी  वे  मेरी  बातें  धर्य  से  सुनें  ।  मैं

 सिर्फ  यही  कह  रहा  था  कि  मैंने  बोलने  का  इसीलिए  साहस  किया  कि  मैं+  यह  देखा  कि

 मत  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  पक्ष  में  श्री  बहरुल  इस्लाम  द्वारा  लिखित  एक  लेख  भी

 भरे  पास  है  ।  सम्मव  है  कि  वह  निजी  रूप  से  प्रधानमन्त्री  के  पास  गए  मुझे  आइचर्य

 है  कि  उन  जैसे  प्रतिष्ठित  व्यक्ति  ने  ऐस्ता  किया  किन्तु  मैं  उन  पर  कोई  टिप्पणी  नहीं  करू गा  |  कितु
 जो  राय  दी  हैं  वह  यह  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  सही  उनका  विचार  है  कि

 उससे  मुस्लिम  स्वीय  विधि  का  किसी  तरह  से  अतिक्रमण  नहीं  होता  है  ।  एक  अन्य  गणमान्य  व्यक्ति

 जो  कि  न्यायाधीश  मी  की  राय  मी  मेरे  पास  लिखित  रूप  में  है  ।  उन्होंने  भी  नहीं  कहा  है  कि

 इससे  मुस्लिम  स्वीय  विधि  का  किसी  तरह  का  कोई  अतिक्रमण  नहीं  हुआ  है  यदि  मेरे  मित्रों  को

 यह  ठेस  पहुंची  हो  कि  यह  मुस्लिम  स्वीय  विधि  का  अतिक्रमण  है  तो  मेरा  उनसे  अनुरोध  है  कि

 वर्तमान  संदर्म  में  वे  समग्र  स्थिति  पर  विचार  करें  ।  मुस्लिम  स्वीय  विधि  अल्लाह  द्वारा  पेंगम्बर  के

 समक्ष  प्रस्तुत  इल्हाम  पर  निर्मर  है  अतः  कोई  भी  उसे  चुनाती  नहीं  दे  सकता  ।  कितु  हम  इस  बात

 का  पता  लगाए  कि  क्या  पंगम्बर  ने  इस  आशय  के  आदेश  दिए  थे  कि  इददत  की  तीन  माह  की

 अवधि  के  लिए  ही  तलाकशुदा  महिला  को  के  लिए  धन  राशि  दी  जाए  या  वह
 बती  तो  उसे  संतानोत्पति  के  समय  तक  मरण-पोषण  के  लिए  घन  राकश्षि  दी  जाए  ।  कया  वह
 पैगम्बर  का  आदेश  और  यदि  तो  क्या  इतनी  अधिक  प्रगति  करने  के  बावजुद  भी  वर्तमान

 स्थिति  में  हम  इसे  स्वीकार  करेंगे  ?

 मेरे  विचार  से  पूरा  संसार  महिलाओं  के  स्थान  और  के  प्रति  चितित  आप

 जानते  ही  हैं  कि  इस  वर्ष  संयुक्त  राष्ट्र  महिला  दशक  समाप्त  हो  रहा  है  ।  नैरोबी  में  एक  सम्मेलन

 आयोजित  किया  गया  था  जहां  सभी  देशों  की  महिला-प्रतिनिधि  यह  पता  लगाने  गए  थे  कि

 लाओं  का  स्थान  ओर  दशा  क्या  मेरा  विचार  है  कि  महिला  दशक  के  दोरान  जब  उच्चतम

 न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  तो  इसे  मुश्लिम  महिलाओं  के  लिए  राहत  की  सनद  के  रूप  में  माना

 जाएगा  ।

 श्री  बनातवाला  ने  हमारे  सामने  यह  विधेयक  पेश  करते  हुए  बहुत  जोरदार  शब्दों  में  और

 मावुकता  से  यह  कहा  है  कि  यह  स्वीय  विधि  का  अतिक्रमण  करता  है  ।  उन्होंने  मुल्लाहू  और  तैयब

 जी  द्वारा  प्रस्तुत  मुस्लिम  विधि  के  सिद्धांतों  स ेउदरण  भी  पेश  किए  ओर  श्री  बनातवाला  ने

 कहा  कि  उन्होंने  मी  यही  आपत्ति  की  थी  कि  उच्चतम  न्यायालय  उनकी  विधि  की  व्याख्या  करने

 के  लिए  सक्षम  नहीं  मैंने  यह्‌  समाचार-पत्रों  में  पढ़ा  एक  प्र  स-स  म्मेलन में  जिसमें  श्री

 बनातवाला  और  सईद  शाहाबुद्दीन  ने
 माग  लिया  उसमें  यह  कहा  गया  था  कि  यह  मुस्लिम  स्वीय
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 विधि  का  अतिक्रमण  है  और  उच्चतम  न्यायालय  इसकी  व्याख्या  करने  के  लिए  सक्षम  नहीं  है  श्री
 इस्लाम  ने

 इन  दोनों  मुद्दों  का  उत्तर  दिया  है  पहली  बात  तो  यह  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह
 अधिकार  क्षत्र  संविधान  से  प्राप्त  किया  है  और  दूसरी  बात  यह  है  कि  यदि  प्रिवी  काउंसिल  इस
 विधि  की  व्याख्या  कर  सकता  था  तो  उच्चतम  न्यायालय  ऐसा  क्या  नहीं  कर  सकता  ?  उन्हें
 उच्चतम  न्यायालय  से  ऐलर्जी  क्‍यों  यह  उच्चतम  न्यायालय  के  अधिकार-क्षेत्र  में  ह ैऔर  वह

 विधि  की  व्याख्या  करने  में  मी  सक्षम
 अब  आप  यह  कह  सकते  हैं  कि  उनका  अपना  कानून  है  और  उनके  द्वारा  गलत  श्याख्या

 की  गई  है  आप  उसमें  सुधार  ला  सकते  हैं  |  दुसरी  बात  यह  है  कि  यह  कहा  गया  है  कि
 कार  इससे  सहमत  है  ।  कोई  इसरे  सहमत  हो  भी  सकता  है  और  नहीं  भी  ।  माननीय  सदस्या
 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ने बहस  करते  समय  बहुत  जोरदार  छाब्दों  में  सरकार  से  आग्रह  किया  है  कि
 वह  अनुच्छेद  44  के  अन्तर्गत  निर्धारित  निदेशक  सिद्धांतों  के  अनुरूप  काम  करें  ।  यह  अल्प

 को  दिया  गया  आश्वासन  है  कि  जब  तक  वे  इस  दिशा  में  कदम  उठाने  के  लिए  सरकार
 से  नहीं  कहेंगे  तब  तक  सरकार  स्वयं  समान  सिविल  संहिता  बनाने  के  लिए  काम  नहीं  करेगी  |
 और  यहाँ  तक  कि  जब  हिंदू  विधियों  को  एक  हिंदू  संहिता  में  संहिता  बद्ध  किया  गया  था  तो  तब
 भी  यह  मुद्दा  उठाया  गया  था  उस  समय  भी  सरकार  ने  यही  बात  कही  थी  कि  जब  तक  अल्पसंख्यक

 मांग  नहीं  करेंगे  तब  तक  सरकार  उनकी  स्वीय  विधि  में  हस्तक्ष  प  नहीं  करेगी  ।  इसीलिए  अनुच्छेद
 44  के  अनुसार  कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही  है  और  उस  अनुच्छेद  के  अधीन  कोई  कायंवाही  नहीं
 की  जा  रही  है  क्‍योंकि  हम  पूरे  मुस्लिम  समुदाय  को  परेशान  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।  हम  उनकी

 भावनाओं  को  ठेस  नहीं  पहुंचाना  चाहते  हैं  ।  यह  तो  हम  सोच  भी  नहीं  सकते  ।  कितु  निश्चय  ही  इस
 विशेष  मामले  में  मेरी  राय  यह  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  उस  अधिकार  का  विस्तार  है
 जो  तलाकशुदा  महिलाओं  को  अपने  मतपूर्व  पतियों  से  मरण-पोषण  के  लिए  धनराशि  के

 लिए  दावा  करने  हेतु  प्राप्त  है  ।  वह  उसमें  दी  गयी  अवधि  तक  ही  सीमित  था  ।  उच्चतम  न्यायालय

 ने  कहा  कि  दंड  प्रक्रिया-संहिता  के  अध्याय  9  का  समग्र  प्रयोजन  खानावदोश  और  असहाय  होने  से
 रोकना  सन्‌  1898  की  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  एक  धारा  488  है  जिस  ब्रिटिश  शासकों  ने
 बनाया  था  ओर  जिसमें  तलाकशुदा  महिलाओं  को  मरण-पोषण  के  लिए  धनराशि  दिए  जाने  के
 बारे  में  उपबन्ध  किया  गया  था  ताकि  वे  दर-दर  न  मभटकें  ।  उस  समय  कोई  आपत्ति  नहीं  की  गई
 थी  ।  उस  समय  कोई  गुहार  नहीं  की  इसके  बाद  निस्सन्देह  1973  में  नया  अध्याय  शुरू
 किया  गया  ।  धारा  125  जोड़ी  गई  ।

 जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  मैंने  उच्चतम  न्यायालय  के  फंसले  और  श्री  बहरूल  इस्माल  की
 राय  को  भी  पढ़ा  मैं  यह  कहते  हुये  या  उनकी  राय  को  उद्ध,त  करते  हुये  सोचता  हूं  कि

 मूल  पद्य  में  इहत  की  अवधि  नहीं  आती  है  क्योंकि  इससे  वे  नाराज  हो  सकते  हैं  ।  लेकिन  मैं  यह

 कहूंगा  कि  इदत  की  इस  तीन  मास  अवधि  का  अभिप्राय  यह  है  कि  पति  की  पत्नी  का
 पोषण  करने  की  जिम्मेदारी  केवल  तीन  मास  है  ।  यह  मेरे  विचार  से  बहुत  ही  अनुचित  है  ।

 )
 यह  निश्चित  करने  के  लिए  यह  अवधि  अनिवार्य  है  कि  क्‍या  अमुक  महिला  गर्भवती  है  या

 नहीं  |  मैं  यह  बात  जानता  हूं  ।  लेकिन  यदि  वह  महिला  गर्भवती  नहीं  है  तो  आप  उसके  जीवन

 निर्वाह  के  लिये  घन  देना  बन्द  कर  सकते  उसे  अपने  माता-पिता  के  पास  वापस  जाना  होगा  ।
 चाहे  व ेउसका  आथिक  बोझ  उठा  सकें  या  न  उठा  सर्क  उस  उनके  पास  जाना  ही  इस
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 कील  पतणणयण  +  आजकल  न  ee  तन  ---

 तरह से  आप  हमें यह  बताते  रहे  हैं  कि  मुस्लिम  स्वीय विधि  में  मरण-पोषण  करने  सम्बन्धी एक
 योजना  की  व्यवस्था  है  और  महिलाए  स्व॑  चछाचारिणी  या  निराश्रय  नहीं  हो  सकतीं  अथवा  दर-दर

 नहीं  मटक  सकतीं  ।

 हमारी  और  आथ्थिक  परिस्थितियां  ऐसी  हैं  कि  हमारे  यहां

 बहुत  सं  ऐस  मामले  हैं  जिनमें  न  केवल  मुध्लिम  बल्कि  हिन्दू  और  इसाई  महिलाएं  भी  निराश्रय
 हैं  ॥  वहुत  सी  गरीब  महिलाएं  है  जो  अपना  गुजारा  कर  रही  वे  असहाय  वे  स्वेच्छाचारी  हैं  ।

 मैं  सरकार  सं  अनुरोध  करूगा  कि  सरकार  ऐसी  महिलाओं  की  देखमाल  के  लिये  योजनाएं
 बनाये  जिनका  कोई  सहारा  नहीं  है  जो  निराश्रय  जो  स्वेछाचारी  हैं  ।  लेकिन  जब  हम  कानून
 बना  रहे

 हैं
 तो  हम  ऐसा  कुछ  न  करें  जिससे  वास्तव  में  स्वेच्छाचारिता  अथवा  निधंनता

 में
 वृद्धि

 हो  ।  हम  इस  बात  का  अवश्य  ध्यान  रखेंगे  कि  हम  उनकी  तब  तक  सहायता  करने  की  व्यवस्था

 करें  जब  तक  वे  फिर  से  विवाह  नहीं  कर  लेतीं  या  अच्छी  आजीविका  नहीं  कमा  लेतीं  या  उनका

 निधन  नहीं  हो  जाता  ।  उनके  लिये  यह  योजना  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  में  यही  बात  कही

 गयी  श्री  मिर्धा  जी  ने  अपने  माषण  इसी  का  हवाला  दिया  है  ।

 श्री  मिर्घा  जी  ने  कहा  है  :--

 ज॑साकि  मैंने  कहा  है  कि  कछ  सम॒दायों  की  प्रथाओं  या  स्वीय  विधि  के  अन्तर्गत

 तलाकशुदा  महिला  को  कुछ  धनराशि  देनी  होती  जब  उनको  वह  राशि  दे  दी  जाती है
 त्री  उसे  जीवन  निर्वाह  का  खर्च  देने  के  बारे  में  मजिस्ट्र  ट  द्वारा  जारी  आदेश  रह  किया  जा
 सकता  है  ।

 महोदय  प्ररन  यह  नहीं  है  कि  यह्‌  धनराशि  उचित  है  या  पर्याप्त  है  या  अपर्याप्त  ।
 श्री  मिर्घा  जी  ने  जो  कहा  है  उसका  अर्थ  यही  है  ।

 मैं  श्री  बनातवाला  जिन्होंने  यह  विधेयक  पेश  किया  पूछता  हूं  कि  क्या  यह  विधेयक
 अपने  आपमें  पूर्ण  क्‍या  आप  संतुष्ट  हैं  कि  इस  विधेयक  पर  उ  गली  नहीं  उठेगी  ;  महोदय

 के  बारे  में  मी  व्याख्याएं  की  गई  हैं  ।  महिला  को  के  रूप  में  दी  जाने  वाली  धनराशी
 को  भी  कुछ  अन्य  राशियों  से  जोड़ा  जाता  है  जो  इस  कानून  के  अन्तर्गत  रीतिरिवाज  के  अनुसार
 देनी  होती  हैं  ।  यह  राशि  कुछ  और  है  |  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  यही  कहा  है  |  यहां  तक  कि

 मुस्लिम  कानून  मी  यह  कहता  है  कि  मेहर  वह  राशि  है  जो  विवाह  के  समय  आपसी  सहमती  से  दी
 जानी  होती  है  ।  यह  राशि  किश्तों  में  मी  दी  जा  सकती  है  अथवा  इसके  म्‌गतान  को  आस्थगित
 मी  किया  जा  सकता  है  ।  यह  एक  दूसरी  बात  परन्तु  जब  मी  यह  राशि  मांगी  यह
 दी  जायेगी  ।  इसका  तलाक  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  यह  तलाकशुदा  महिला  को  उसके  निर्वाह  के
 लिये  नहीं  दी  कुछ  अन्य  धनराशियां  भी  हैं  जिनके  दिये  जाने  के  बारे  में  आपस  में
 मति  होती  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  श्री  बनातवाला  जी  सभा  को  उन  राषियों  के  बारे  में  बताएं  जो  कि

 आमतौर  पर  तथा  प्रथा  क॑  तौर  पर  महिला  को  दी  जाती  और  यह  मान  लिया  जाता  है  कि

 उसने  अपने  कतेव्य  का  पूरी  तरह  से  पालन  कर  दिया  होगा  (  व्यबधान  )

 भुगतान  दो  प्रकार  के  होते  हैं  उनमें  से  एक  आस्थगित  भुगतान  आस्थगित  म्‌गतान  मेहर  हैं
 मेहर  ऐश्ली  राक्षी  है जो  विबाहु  के  लिये  दो  जाती  यहू  राशि  महिला  के  प्रति  सम्मान  के
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 जप

 रूप  में
 दी

 जाती  आप  इसको  उस  राशि  से  नहीं  जोड़  सकते  जिस  राष्षि  का  कोई  भी  महिला
 प्रधागत  कानून

 न  के
 अंतगंत  हकदार  होगी  ।  इसलिये  मैं  श्री  बनातवाला  जी  से  अनरोध  करता  हृं

 कि  वे  इस  विशेष  पहलू  के  बारे  में  सभा  को  बताए  ।  इस  बात  को  ब्ब  स्पष्ट  कर  दिया  गया  मैं
 नहीं  समझता  कि  श्री  बनातवाला  जेसा  व्यक्ति  उच्चतम  न्यायालय  की  कानून  की  व्यारुया  करने
 संबन्धी  सक्षमता  के  बारे  में  शंका  प्रकट

 दूसरा  प्रइन  यह  है  कि  मैंने  हमेशा  महसूस  किया  है  कि  निर्वाह  राशि  देने  की  अवधि  भो
 इृदत  तक  सीमित  उच्चतम  न्यायालय  ने  केवल  महिला  के  उस  अधिकार  का  विस्तार  किया  है  जो

 कानून  के  अंतगंत  उसे  प्राप्त  उसने  केवल  अवधि  को  ही  बढ़ाया  यदि  उसको  दी  गई
 राशि  से  तलाक  के  समय  उसका  जीवन  निर्वाह  ठीक-तरह  नहीं  होता  तो  वह  तब  तक  के  खिये
 उचित  घनराशि  लेने  की  हकदार  है  जब  तक  वह  दुबारा  विवाह  नहीं  कर  लेती  अधवा  उसका  निषन

 नहीं  हो  ओर  इसी  दोरान  यदि  वह  कोई  कारबार  छुरू  कर  देती  है  जिससे  उसे  कोई  आय  होने
 लगती  है  तो  उसके  पति  की  जिम्मेदारी  खत्म  हो  जाती  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  कहना  है  कि

 हमें  इस  बात  पर  माननीय  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिये  ।  श्री  बनातवाला  ने  कहा  कि  मुस्लिम

 कानून  मानवता  ओर  न्याय  को  ध्यान  में  रखकर  बनाया  गया  है  और  यदि  ऐसा  है  तो  हमें  भी

 बता  के  नाते  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  तलाकशुदा  महिला  अपना  जीवन  निर्वाह  ठीक  तरह  से

 कर  सके  ।  हम  केवल  मुस्लिम  विधि  में  उपबंधित  निर्वाह-पोजना  से  ही  आएवस्त  नहीं  हो  हम

 इस  बात  स  आद्वस्त  नहीं  हो  सकते  कि  वह  अपने  माता-पिता  का  आश्रय  लेती  है  ,  उसके  बहुत  से

 भाई-बहन  हो  सकते  हैं  ओर  हो  सकता  है  उसके  माता-पिता  उसका  खर्चा  चलाने  में  असम  हों  ।

 यह  प्रस्ताव  संतोषजनक  नहीं  है  ओर  इस  संसद  को  यह  बिष्यास  दिलाना  होगा  कि  ऐसा  उपबंध

 होना  चाहिये  जिससे  तलाकशुदा  महिला  अपना  जीवन  निर्वाह  कर  सकेगी  और  उसे  विराश्रय  या

 स्वेच्छा  चारिणी  की  भांति  दर-दर  की  ठोकरें  नहीं  खानी  पड़ेंगी  ।

 इन  छाब्दों  के साथ  मैं  एक  बार  फिर  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  मामले  पर  ध्यापक

 रूप  से  चचों  की  जानी  चाहिये  और  मैं  आश्या  करता  हूं  कि  श्री  बनातवाला  अपना  विधेयक  वापस  ले

 लेंगे  और  सरकार  को  इस  बारे  में  निर्णय  लेने  देंगे  ।

 साभपति  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  हम  इस  विधेयक  पर  धर्चा  करने  का  समय  6  बजे

 तक  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 एक  सासनसनोय  सदस्य  :  जी  नहीं  ।

 श्री  द्याम  लाल  यादव  :  हम  इसे  थ्राज  समाप्त  यहीं  कर  पायेंगे  ।  हम  इसे

 अगली  बार  भी  जारी  रखेंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  यदि  इसे  अगलो  बार  जारी  रखना  हैतो  कितने  घंटों  के  लिए  ?

 संसदीयकाय  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  गुलाम  नवो  :
 इस  विधेयक  के  लिए

 दो  घंटे  का  समय  बढ़ाया  जा  सकता  है  और  इस  पर  अगली  बार  चर्चा  की  जा  सकती  पन्‍कती  है  ।

 )

 थ्रो  राज  कुमार  राय  :  सभापति  महोदय  !
 मैं  निवेदन  करू था  कि  इस  बिल  को

 हम  आज  ही  पूरा  कर  लें  |  इस  पर  समग्र  बढ़ा  कर  चर्चा  को  पूरा  कर  सकते  सरकार  का  भी
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 अपना  दृष्टिकोण  इस  पर  आ  जायेगा  |  इसलिए  इसे  आज  ही  हम  ख़त्म  कर  लें  ।

 )

 ]

 सभापति  महोदय  :  ठोक  हमें  इसे दो  घंटे के  लिए  बढ़ा  देते  हैं  ।  हम  अगली  बार  इसे

 जारी  रखेंगे  ।

 )

 सभापति  महोदय  :  मैं  समझता  सभा  इस  बात  से  सहमत  है  कि  हम  इसके  लिए  समय

 बढ़ायें  तथा  अगली  बार  इसे  जारी

 कछ  साननोय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 *कमारी  ममता  बनर्जो  समापति  सबसे  पहले  मैं  आपको  दस  बात
 के  लिए  धन्यवाद  देना  चाहूंगी  कि  आपने  मुझे  इस  महत्वपूर्ण  विधेयक  पर  बोलने  की  अनुमति
 यह  कहना  गलत  नहीं  होगा  कि  यह  विधेयक्र  अत्यधिक  भावप्रवण  भो  मैंने  इस  विधेयक  पर
 राजनीति  से  ऊपर  उठ  कर  बोलने  की  सोची  थी  ।  मुझे  यह  देखकर  बहुत  दुःख  हुआ
 कि  कुछ  दलों  के  नेताओं  ने  इस  विधेयक  पर  बोलते  समय  अपने  दल  को  सुस्थापित  करने  का  प्रयत्न
 किया  है  बजाय  इसके  कि  वे  इस  विधेयक  को  एक  मजबूत  आधार  प्रदान  करने  अथवा  महिलाओं
 की  छवि  सुधारने  का  प्रयास  मैंने  यह  आश्या  की  थी  कि  विधेयक  पर  होने  वाली  चर्चा  में
 भाग  लेने  वाले  सभी  सदस्य  राजनीति  ओर  अपने  दलगत  लाभ।/दि  से  ऊपर  उठेंगे  |  यदि  हमें  वास्तव
 में  महिलाओं  के  प्रति  थोड़ा  भी  स्नेह  उनके  प्रति  कोई  सहानुभूति  है  तो  हमें  अपनो  दलगत

 नीति  से  ऊपर  उठना  चाहिए  ।  मुर्क  यह  देखकर  बहुत  दुःख  हुआ  कि  श्रीमती  गोता  मुखर्जी  ज॑ंसी

 वरिष्ठ  सदस्या  ने  भी  अपने  भाषण  में  महिलाओं  का  बचाव  करने  के  स्थान  पर  अपने  दल  को  ही
 स्थापित  करने  का  प्रयत्न  किया  |  उन्होंने  बार-बार  यह  कहने  का  प्रयत्त  किया  कि  (  ।

 कृपया  व्यवधान  मत  उन्होंने  अपनी  बात  कहली  हैं  अब  मैं  जो  कुछ  कहना  चाहती  हूं  कहने
 मुझे  बोलने  वे  पहले  ही  चर्चा  में  भाग  ले  चुकी  हैं''*

 मुझे  उस  समय  बहुत  बुरा  लगा  जब  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ने  इस  विधेयक  पर  अपने  भाषण  के  दोरान
 बार-बार  कांग्रेस  बंंघों  की  तरफ  इशारा  करते  हुए  कहा  था  सामान्य  नागरिक  संहिता  का

 समर्थन  क्यों  नहीं  आप  प्रगतिशील  क्‍यों  नहीं  बन  रहे  ?  मैं  यह  कहूंगी  कि  यह  आपका  ही  दल

 नहीं  है  जो  भारत  का  प्रगतिशील  दल  कहलाये  ।  मुझे  सबसे  अधिक  तकलौफ
 तब  हुई  जब  उन्होंने  कांग्रेस  बेंचों  की तरफ  दृषारा  किया  प्लोर  हमें  ओर  अधिक  प्रगतिशील  होने
 तथा  और  अधिक  साहसी  होने  के  लिए  कहा  |  आप  सब  जानते  हैं  कि  यह  वही  कांग्रेस  दल  है  जो
 स्वतन्त्रता  से  पहले  अग्रंजों  की  डालो  ओर  राज्य  करोਂ  की  नीति  के  विरुद्ध  लडा  यह  वही
 कांग्रेस  दल  है  जिनकी  मेता  श्रीमती  गान्धी  ने  राष्ट्रीय  एकता  के  लिए  अपना  जीवन  ही  बलिदान

 कर  दिया  ।  उन्होंने  न  केवल  हिन्दुओं  या  सिख्ततरों  या  मुसलमानों  या  ईसाईयों  को  संरक्षण  दिया  अपितु
 उन्होंने  सभी  धर्मों  का  संरक्षण  करने  का  प्रयत्न  किया  ।  अपनी  मुस्यु  से  सिफे  एक  दिन  पहले  उन्पोंने

 उड़ीसा  में  एक  सावंजनिक  सभा  में  कहा  था  कि“मैं  यह  जिन्‍्ता  नहीं  करती  कि  मैं  जियू गी  या  मरू गी
 मैं  अपयी  अन्तिम  सांस  तक  लोगों  की  सेवा  करती  रहूंगी  ।  यदि  मैं  मरूगी  तो  मेरे  खुन  का

 +-  ८  ---ीनीकली_हतत>ेनत+«-म«न
 अबंगला  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अ  ग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दो  रूपान्तर
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 कतरा  देश  को
 म

 नबूत

 बनाने
 तथा

 देश  को  एकता  बनाए  रखने  के  काम  आयेगा  ।  न्होंने  यह  देश
 की  रक्षा  करने  के  अभिप्राय  से  कहा  ।  देश  में  हुए  सभो  सभी  प्रगतिज्लील  काय  कांप्रस  दल
 के  नेतृत्व  में  हुए  हम  नहीं  जानते  कि  इस  विषय  में  कांग्रस  दल  क्‍या  करेगा  ।  किन्तु
 जो  श्री  बनातवाला  के  इस  विधेयक  पर  बोल  रहे  अपनी  सिर्फ  व्यक्तिगत  राय  व्यक्त  कर  रहे  हैं  ।

 हमारे  संविधान  में  स्पष्ट  कहा  है  कि  भारत  एक  घममंनिरपेक्ष  देश  प्रस्येक  घमं  की  अपनी  परम्प
 रायें  हैं  अपने  आदर्श  हैं  ओर  अपना  दक्श्षन  जब  हिन्दू  सूर्य  देवता  के  समक्ष  नमस्कार  करते  हैं  भौर

 भुकते  हैं-तो  वे  संस्कृत  में  कहते  हैं
 /  ऊਂ  नमो  जवाक्षुसुम
 कास्यपेयं  महाद्याति  ।”

 जब  मुसलमान  भाई  पढ़ते  हैं  तो  वे  कहते
 इलाही

 मुहम्मद

 ईसाई  भाई  कहते

 इज  नन  बट  वन

 सिख  भाई  कहते  हैं

 गुरुजी  दा

 वाह  गुरुजी  दी  फेह  ।

 हमारे  संविधान  को  यही  भावना  इस्लाम  की  अपनी  विचारघारा  इस्लाम
 विचारधारा  मानवता  के  लिए  सामाजिक  न्याय  की  प्रतीक  है

 ।  किन्तु  इसके  बावजूद  इस  विधेयक

 पर  चर्चा  करते  समय  मुर्के  कुछ  बातें  कहनी  होंगी  ।

 श्रीमान्‌  कुरान  में  लिख  है  कि  महिलाओं  को  उचित  सम्प्रान  दिया  जाना  चाहिए  ।  एक  समय

 में  अरब  देशों  में  मुतलमान  अपनी  लड़कियों  को  जन्म  लेते  ही  मार  डालते  थे  ।  किन्तु  इस्लाम  शांति

 का  प्रतीक  कुरान  में  ओरत  के  मान-सम्मान  का  उल्लेख  कुरान  में  यह  भी  लिखा

 है

 ]  ््््र<-॥्र्ऱः़र
 के  अगर  बस  में  है  तो  सितारे  भी  ओरत  के  लिए  ला  सकता  है  ।”

 ]
 इससे  पता  चलता  है  कि  इस्लाम  में  ओरत  के  प्रति  कितना  आदर

 ु
 लाख  बुरा  चाहे  तो  क्या  होत

 वही  द्वोता  है  जो  मंजूरे  खुदा  होता  है  ।”

 ]  े
 इस्लाम  में  औरत  को  इज्जत  के  लिए  इतना  कुछ  लिखों  गया  श्रीमान्‌  हम  किसी  धर्म

 में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।

 मैं  मुसलमान  भाईयों  की  भावनाओं  को  ठेस  नहीं  पहुंचाना  चाहती  ।  प्रत्येक  धर्म  की  अपनी
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 विचारधारा  तथा  परम्पराएं  होतो  श्रीमान  ये  माक्संवादी  लोग  हमेशा  परेशान
 करते  हैं  ओर  हमेशा  अपनी  हो  आआवज  बुलग्द  करने  का  प्रयत्न  करते  हैं  ।  उन्हें  कछ  ऐसा  कहना  है
 जिसकी  अनुमति  गहीं  दी  जा  सके  यह  राजनीति  नहीं  है'*  ***मैं  श्री  बनातवाला  साहब  से  निवेदन

 करना  चाहती  हूं  कि  वे अपना  विधेयक  हम  सभी  के  तथा  समुदाय  के  हित  में  वापिस  ले  लें  और

 सरकार  को  स्वयं  ऐसा  कोई  विधेयक  पेश  करने  दें  ।  मुसलमान  भाई  मुसलमान  औरतों  के  बचाव  के

 लिए  भ्रोर  अधिक  प्रभावशाली  ढग  से  सामने  आ  सकते  हम  हिन्दु  भाई-बहन  आप  के  साथ

 किन्तु  मुसलमान  माईयों  फो  ओर  अधिक  प्रगतिशील  एवं  उदार  दृष्टिकोण  अपनाना  क्‍योंकि

 हम  एक  आधुनिक  युग  में  जी  रहे  हैं  जहां  मध्यकालीन  विचारधारा  सार्थक  नहीं  हम
 दताब्दी  की  ओर  बढ़  रहा  रहे  हैं  ऐसी  बातें  अब  नहीं  रहनी  चाहिए  ?  भाव  के  कारण  क्‍यों
 किसी  वर्ग  को  ठेस  पहुंचे  ।  आपको  यह  सुनिद्चित  करमे  के  कार्य  में  अग्रणी  भूमिका  निभानी  चाहिए
 कि  किसी  को  कोई  कष्ट  न  हो  ।

 आप  विधेयक  प्रस्तुत  हम  आपका  स्वागत  करते  यदि  हस  प्रकार  का  विधेयक

 सरकार  की  ओर  से  आता  है  तो  हम  सब  उसका  स्वागत  तथा  समर्थन  करेंगे  ताकि  किसी  भी  तर

 से  औरतों  का  अपमान  नहीं  किया  जा  सके  तथा  उन्हें  प्रूण  संरक्ष रण  प्रदान  किया  जाए  ।

 मैं  अधिक  समय  नहीं  लू  गी  क्योंकि  बहुत  से  सदस्य  इस  महत्वपूर्ण  विधेयक  पर  बोलना

 चाहते  हैं  ।  मैं  केवल  कुछ  और  बातों  का  उल्लेख  करू गो  |  मैं  श्री  बनातवाला  तथा  अन्य  मुस्लिम

 भाईयों  का  ध्यान  शाह  बानू  बेगम  के  मामले  की  ओर  दिलाना  चाहती  हूं  ।  शाह  बान  का

 विवाह  1932  में  हुआ  था  ।  1975  में  उसके  पति  ने  उसे  तलाक  दे  दिया  1978  में  उसने  न्याय

 प्राप्त  करमे  के  लिए  न्यायालय  का  दरवाजा  खटखटाया  ओर  उसे  न्यायालय  से  तलाक  मिल

 यदि  मैं  यह  मान  लूਂ  कि  विवाह  के  समय  उसकी  आयु  20  वर्ष  की  आज  46  वर्ष  पश्चात्‌  जब

 कि  उतरा  तलाक  हो  चुका  उसकी  आयु  66  वर्ष  के  लगभग  अब  इतनी  भ्धिक  उम्र  होने
 यदि  आप  उसे  भरण-पोषण  के  लिए  खज्  प्रदान  नहीं  यदि  आपका  मुस्लिस  समाज  स्थायी

 तोर  पर  उनके  रहने  को  व्यवस्था  नहीं  तो  किस  प्रकार  एक  निस्सहाय  व॒ुद्ध  महिला  जीवित

 रह  सकती  है  ?  आपको  इस  पर  सहानुभूति  पूर्वक  विचार  करना  होगा  |  हम  मुस्लिम  स्वीय  विधि

 में  हस्तक्षेप  करना  नहीं  चाहते  हम  का  उल्लंघन  नहीं  करना  चाहते  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही
 शताब्दी  में  किसी  भी  मुस्लिम  महिला  को  यह  महसूस  नहीं  होना  चाहिए  कि  उसे  समान

 न्याय  प्रथवा  अवसर  नहीं  प्राप्त  हो  रद्दे  इस  प्रकार  की  बातें  यहां  नहीं  होनी  चाहिएਂ  ।  हम  देखते

 हैं  कि  मिस्र  और  पाकिस्तान  इत्यादि  देशों  में  केवल  एक  ही  कानून  लागू  मैं  गोता  जी  के

 भाषण  का  विरोध  नहीं  कर  मुझे  उनका  जोरदार  भाषण  बहुत  अच्छा  लगा  और  मैं  उसका

 स्वागत  करती  हूं  ।  परन्तु  हमें  बोलते  समय  यह  अवद्य  निदिचत  करना  चाहिए  कि  राजनीति  धर्म  को

 कलुषित  न  करे  ।  हमें  जिम्मेदारी  पृवंक  बोलना  चाहिए  ।  धर्म  भौर  राजनीति  को  भाषाएं  अलग-अलग

 मैं  एक  ओर  बात  की  तरफ  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  बंगाल  के  एक  महत्वपूर्ण

 समाचार  पत्र  बाजार  पत्रिकाਂ  में  आज  डेथ  ऑफ  रीता  नरगिस  नरगिस  को
 धीषंक  के  अन्तगंत  एक  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  ।  यह  हम  सब  के  लिए  बहुत  हो  दुखद  घटना

 उसको  मृत्यु  का  कारण  दहेज  बताया  गया  है  ।'  परन्तु  मैं  जानती  हूं  कि  इस्लाम  की

 के  लड़कियों  को  दहेज  नहीं  देना  पढ़ता  ।  लड़कियों  से  शादी  करने  के  लिए  लड़कों  द्वारा
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 दहेज  दिया  जाता  है  परन्तु  जब  हम  देखते  हैं  कि  इसके  बावजूद  इस  प्रकार  की  घटनाएं  होती
 अथवा  ऐसी  घटनाओं  के  दुबारा  होने  की  संमावना  तो  हमें  पहले  से  ही  सुरक्षात्मक  डपाय  ब्वष्य

 करने  चाहिए  ।  रीता  नरगिस  की  मृत्यु  19  जुलाई  को  हुई  थी  ।  परन्तु  जब  उसके  पिता  ने  क्षय
 के  लिए  अपील  की  तो  उन्हें  शव  परीक्षा  का  मौका  नहीं  दिया  इस  प्रकार  की  घटनाएं

 नहीं  होनी  च।हिए  ।  कुछ  दिन  पहले  कलकत्ता  के  बाजार  एक  मुस्लिम  महिला  को  जलाकर  मार

 दिया  गया  ।  हमें  यह  अवश्य  देखना  चाहिए  कि  मुस्लिम  महिलाओं  को  संरक्षण  प्राप्त  हो  तथा

 समान  न्याय  और  अवसर  प्राप्त  संविधान  में  सभी  धर्मों  के लोगों  को  संरक्षण  का  आदइवासव

 दिया  गया  है  !  अलस-अलग  घर्मों  से  सम्बन्धित  होते  हुए  हम  सभी  को  राजनीति  से  ऊपर  उठ

 कर  इस  उदहध्य  की  प्राप्ति  के  लिए  मिल  कर  प्रयास  करने  मैं  विशेष  रूप  से  श्री

 वाला  से  इस  विधेयक  को  बा  पिस  लेने  का  अनु रोध  करू गी  तथा  सरकार  ले  इसो  प्रकार  का  विधेयक

 लाने  के  लिए  कहूगी  ।  उस  विधेयक  में  महिलाओं  को  बोलने  की  स्वतम्त्रता  तथा  सम्मानपृर्वक  रहने

 तथा  समान  न्याय  तथा  अवसर  प्रदान  करने  को  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  हम  हिन्दु  बहने  आपके

 साथ  हैं  तथा  आपका  समर्थन  हिन्दु  तथा  मुसलमाचों  के  बीच  कोई  विवाद  नहीं  पूरी

 तरह  एकता  से  कार्य  करके  शताइदी  में  हमें  अपने  दुष्टिकोण  को  व्यापक  करने  का  प्रयास  करना

 यह  आज  की  आवश्यकता  ऐसे  मामलों  में  हमें  आधुनिक  दष्टिकोण
 अपनाना  चाहिए  ।

 मध्यकालो  न  युग  में  हमने  देखा  है  कि  मुसलमान  महिलाओं  ने  बहुत  महत्वपूर्ण  क्या  प्रभावशाली

 भूमिका  अदा  की  ।  हमीदा  बानो  जहूना  रोशनारा  ह्त्यादि  के  बारे

 में  जिन्होंने  मध्ययुग  में  राजकीय  मामलों  में  भी  महत्वपूर्ण  भुभिका  अदा  की  ।  भारत  में  भी

 बहुत  सी  प्रसिद्ध  औरतें  रहो  हैं  ।  परन्तु  आज  बहुत  सी  मुसलमान  भोरतों  को  उचित  छिक्षा  गहों

 मिल  रहो  क्‍योंकि  वे  में  रहती  हैं  ।  आधुनिक  युग  के  साथ  वह  आगे  क्यों  महों  आती  ?  यह

 देखने  की  आपकी  जिम्मेदारी  इसके  साथ  मैं  माननीय  सभापति  महोदय  को  धन्यवाद  ढेती  हूं
 कि  उन्होंने  मुर्कं  बोलने  का  समय  दिया  तथा  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करती

 श्री  इश्नाहोम  सुलेमान  सेट  )  :  समापति  मैं  अपने  प्रिय  सहयोगी  भो

 तवाला  द्वारा  पिछले  महिने  को  26  तारीख  को  प्रस्तुत  किए  गए  दंड  प्रक्रिया  संशोधन  विधेयक  का

 समर्थन  करता  हूं  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  का  समर्थंत  करता  मेरा  कर्तव्य  है  क्योंकि  यह  पूर्ण  रूप

 से  मेरे  मेरे  विषध्वास  से  सम्बन्धित  है  तथा  इसके  साथ  ही  इस्लाम  को  ध्रियत  तथा  केश  की

 एकता  तथा  साम्प्रदायिक  सामंजस्य  को  गम्भीर  समस्या  से  सम्बन्धित  यह  बहुत  दुख

 की  बात  है  कि  हमारे  देश  के  सर्वोच्च  न्यायिक  तिकाय  ने  मुहम्मद  अहमद  क्लान  बनाम

 क्षपील  संख्या  103/81,  जो  24-4-85  को  की  गई  के  मामले  में  बहुत  से  पहुलुमों  की  गलत

 व्याख्या  को  है  ।  इस  फंसले  द्वारा  न  केवल  मुस्लिम  स्वीय  कानून  का  घोर  उल्लंघन  किया  गया  है

 अपितु  इससे  हमारे  देश  के  धर्म-निरपेक्ष  स्वरूप  का  भी  उल्लघन  किया  गया  इस  फंसले  द्वारा

 इस  देक्ष  के  लोगों  के  मोलिक  अधिकरों  का  हनन  हो  नहीं  हुआ  बल्कि  फंसला  इससे  भी  आगे  बढ़  गया

 है  ।  फंसले  है  धममं  ग्रन्थ  कुरान  की  गलत  व्याब्या  की  भी  गलती  की  गई
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 मनन जज  ee  >>  नी  इन सभो बातों से उच्चतम न्यायालय ने इस माननीय सभा के उद्देश्य को पूरी  तरह  +«

 इन  सभो  बातों  से  उच्चतम  न्यायालय  ने  इस  माननीय  सभा  के  उद्देश्य  को  पूरी  तरह  से

 अनदेखा  कर  दिया  विधेयक  में  इस  माननीय  सभा  में  इसी  दंड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक पर  विचाद

 किया  गया  था  और  इस  विधेयक  द्वारा  अनुच्छेद  25  घारा  के  साथ-धारा  पर  (3)  जोड़ी
 गई  थी  ।  दंड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  में  जोड़ी  गई  घारा  आपने  (3)  पर  उस  समय  विद्यार

 किया  गया  था  ।  ऐसा  क्यों  किया  गया  था  ?

 श्रो  सर्येन्द्र  नारायण  सिह  :  क्या  आपने  उस  समय  इसका  विरोध  किया  था  ?

 श्री  इम्राहोम  सुलमान  सेट  :  मैंने  उस  समय  विरोध  किया  था  ।  ।  में  मेरे  दिये  गये

 भाषण  से  यह  आप  देख  सकते  मैंने  संशोधन  भी  पेश  किये  हैं  ।

 भ्रो  जी०  एम०  बनातवाला  :  हम  सभा  से  उठकर  भी  चले  गये  थे  ।  हमने  संकशोधन  पेढ

 किये  थे  ।  यह  कायंवाही  व॒र्तांत  में  उपलब्ध  है  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  लेकिन  वह  सभा  की  काम  राय  थी  ओर  इसीलिये  उन्होंने  इसे  पारित
 कर  दिया  था  ।

 रो  इग्राहीम  सुलेमान  सेट  :  ठीक  लेकिन  कंसे  ?  मैं  विस्तार  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 विधेयक  कंसे  पारित  किया  गया  ।  ऐसा  लगता  है  कि  सदस्य  घारा  के  (3)  को  पृष्ठभूमि  से

 बहकुल  भी  अबगत  नहीं  हैं  ।  मैंने  सभा  में  चर्चा  के  दोरान  विधेयक  के  उपबन्धों  का  विरोध  किया

 मैं  तुरन्त  प्रधान  मंत्री  जी  के  पास  गया  शोर  उन्हें  बताया  कि  यह  मुस्लिम  स्वोय  विधि  के

 प्रतिकूल  है  भोर  यह  मुस्लिम  स्वीय  विधि  में  हस्तक्षेप  भी  है  प्रधान  मंत्री  को  अभ्यावेदन

 दिये  गये  थे  ।  उनसे  शिष्ट  मंडल  और  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  जो  हमारी  भावनाओं  को

 समभ  गई  तत्कालीन  गुह  मंत्री  श्री  मिर्घा  जी  जिन्होंने  इस  घारा  विशेष  धारा
 को  शामिल  करने

 के  लिए  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  था  निर्देश  इस  धारा  में  यह
 प्रावधान  था  कि  यदि  मजिस्ट्रट  संतुष्ट  हो

 में  उद्धत  करता  हूं  :--

 महिला  को  उसके  |पति  ने  तलाक  दे  दिया  हो  और  उस  महिला  को  उक्त

 आदेश  के  पहले  या  बाद  की  तिथि  को  दोनों  पक्षों  पर  लाग  किसी  प्रचलित  अथवा  स्वीय

 विधि  के  अन्तर्गत  वह  सम्पूर्ण  राशि  मिल  गई  हो  जो  इस  तरह  के  तलाक  पर  देय  उक्त
 बादेद  को  रह

 मुस्लिम  सस्‍्वीय  विधि  को  संरक्षण  देने  के  लिए  विशेषतौर  पर  इस  घारा  को  शामिल  किया

 गया  था  ।  श्रीमान्‌  मिर्षा  ने  बहुत  हो  स्पष्ट  दाब्दों  में  बताया  था  कि  दंड  प्रक्रिया  संहिता  के  माध्यम

 से  हम  मुस्लिम  स्वीय  विधि  में  किसी  प्रकार  का  परिबर्तन  करने  का  इरादा  नहीं  रखते  ।  श्रीमान्‌
 मिर्षा  जो  गृह  मंत्री  थे  उनका  यह  स्पष्ट  जब  मैं  इस  प्रएन  पर  आऊ गा  तो  बाद  में

 इस  बारे  में  बिस्तारपूर्वक  चर्चा  करू
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 में  एक  बात  स्पष्ट  रूप  से  आपको  बताना  चाहूंगा  कि  हमारा  देश  एक  धमंनिरपेक्ष  देश  है

 ओर  हमारे  संविधान  के  निर्माताओं  ने  बड़ी  समझदारी  से  हमारे  संविधान  में  मोलिक  अधिकारों

 के  श्रध्याय  को  सम्मिलित  किया  है  ओर  इस  तरह  से  यह  अनुच्छेद  25(1  अनुच्छेद  25

 (1)  में  क्या  कहा  गया  है  ?  इसमें  यह  कहा  गया  है  कि  :

 सदाचार  ओर  स्वास्थ्य  तथा  इस  भाग  के  दूसरे  उपबन्धों  के

 अधीन  रहते  सब  व्यक्तियों  अन्त:क रण  की  स्वतन्त्रता  का  तथा  धर्म  के  अबाध  रूप

 से  आचरण  करने  ओर  प्रचार  करने  का  समान  हक

 इस  देश  के  मुसलमानों  तथा  अन्य  अल्पसंख्यकों  को  ये  मौलिक  अधिकार  दिये  यये

 लेकिव  जो  बात  में  यहां  कहना  चाहूंगा  वह  यह  है  कि  इन  मोलिक  अधिकारों  को  हमारे  संविधान

 में  शामिल  किया गया  है'*ਂ

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अगली  बार  अपना  भाषण  जारी
 रख

 सकते

 6.00

 सभा-पटल  पर  रखे  गय॑  पत्र जिले

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  अंतर्गत  अधिस  बनाए

 वित्त  तथा  वाणिज्य  मन्त्री  विश्व  नाथ  प्रताप  :  महोद  य,!में  श्री  जनादंन  पुजारी

 की  ओर  से  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  अन्तर्गत  अनिम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक  प्रति  तथा  बंग्रंजी  सभा  पटल  पर  रखता  हू  :--

 अधिसूचना  संख्या  ०  उ०  छु०  जो  भारत  के  राजप्र  में  9

 1985  को  प्रकाशित  हुई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  17

 1985  की  अधिसूचना  संख्या  85/85  के०  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया

 ताकि  केन्द्रोय  उत्पाद  घुल्क  टेरिफ  की  मद  16-%  के  अधीन  आने  वाले  माल  को

 उपलब्ध  छूट  संबंधी  लाभों  को  उत्पादों  रबड़  ओर  कमल  बेंक  से

 तक  सीमित  किया  जा  सके  ।

 अधिसूचना  संख्या  184  उ०  छु०  जो  मारत  के  राजपत्र  में  9

 1985  को  प्रकाशित  हुई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  केन्द्रीय  उत्पाद

 दुल्क  टेरिफ  की  मद  के  अन्तगंत  आने  वाले  यथा  ट्रंड  रबड़  ओर

 कमल  बेंक  जिसकी  निकासी  किसी  विनिर्माता  द्वारा  या  उसकी  ओर  से  एक  या
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 अधिक  कारखानों  या  किसी  एक  या  अधिक  विनिर्माताओं  द्वारा  या उनकी  ओर

 से  किसी  कारखाने  देशी  उपभोग  के  किसी  भी  वित्तीय  वर्ष  में  7.5  लाख

 रुपए  से  अनधिक  मूल्य  तक  किये  जाने  की  दा  में  उक्त  भधिसचना  में  विनिदिष्ट

 शर्तों  के  उस  पर  उदग्रहणीय  उत्पादन  शुल्क  के  उतने  माग  से  छूट  दी  गई
 जितना  मूल्यानुसार  12%  से  भ्रषिक  है  ।

 [warera  प्रंथालय  म॑  रखो  गई  ।  दलिए  संख्या  एल०  टी०  299/85  |

 6.10  स०प०

 तत्पक्चात्‌  लोक  सभा  12  1985/21  1907  )  के  ग्यारह
 बज  म०पू०  तक  के  लिये  स्थगित

 मुद्रक  :  एस०  नारायण  एण्ड  पहाड़ी


